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३.० भारत का संविधान . 


(३) संघ के विययों को छोड़ कर शासन. .के सव अधिकार तथा अवशिष्ट 
अधिकार पान्तों के दवाथ में रहेंगे। ॥ 

(४) संघ को जो शासन अधिकार दिये जायँंगे, उनके सिवाय अन्य सब 
अधिकार राज्यों के हाथ में रहेंगे। ा 

(५) कुछ ग्रान्त मिलकर एक समूह या संघ वना सकते हैं. 
इनके लिये एक कार्यकारिणी और एक विधान सभा होगी। अत्येक 
समूह यंह निश्चि कर सकता था कि उसके लिये कौन-कौन से विषयों 
का शासन समूह के अधीन रहेगा और कौन विषय आन्त. अपने हाथ 
में रखेंगे । 

(६) संघ के विधान में तथा समूह के विधान में एक शर्ते यह रहेगी कि 
दूस वर्ष के अन्त में. यदि कोई ग्रान्त चाहे तो अपनी विधान सभा के बहुमत के 
आधार पर विधान की धाराओं पर फिर से विचार कर सकता था। उसके वाद 


अति दस -र्ष के वाद मी उसे यह अधिकार प्राप्त रहेगा । 


(4 


शासन या संविधान बनाने चाली विधान परिषद्‌ के सम्बन्ध में वक्तव्य में . यह 
कहा गया था कि प्रान्तों की घारा सभाएं या विधान ससाएं विधान परिषद्‌ के 
सदस्य चुनेंगी । प्रति दस छाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जायगा। 
मुसलमान तथा सिख भी अपने अ्रतिनिधि जनसंख्या के उसी आधार पर चुनेंगे। 
इन दोनों जातियों की छोड़ कर शेष जनसंख्या वाकी अ्रतिनिधि चुनेगी । प्रान्तों 
के प्रतिनिधियों का चुनाव आपस के समसौते द्वारा होगा । वक्तव्य में यह कहा 


' गया कि जब इस प्रकार प्रतिनिधियों का चुनाव हो जायया तब वे अ, व, से तीन 


विभागों में बांट दिये जायेंगे । भ विसाय में मद्रास, वम्बई, उत्तर-प्रदेश, बिह्वार, 
उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल रहेंगे । व विभाग में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमापन्त 
और सिनन्‍्ध शामिल होंगे। से विभाग में बंगाल और आसाम शामिल रहेंगे। ये 
विसाग अपने प्रत्येक प्रान्त का शासन विधान निर्धारित करेंगे। वे यह भी 
सिश्वेय करेंगे कि कुछ आन्तों के लिये सामूहिक शासन विधान होना. चाहिये या 
नहीं। यदि सामूहिक शासन हो तो उसके हाथ में प्रान्तों -के कौन-कौन से 
चविपय हंगे। इसके वाद इन विभायों के: प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों. के 


हिन्दी संस्करण की भूमिका 
मेरी अग्नेजी की पुस्तक भारत का संविधान [76 (:07४प/एपं07 एप 
[04 को विद्याथियों ने तथा जनसाधारण ने इतना अपनाया कि चन्द्‌ महोनों 
के अन्द्र ही वाध्य होकर इसके तीन संस्करण करने पढ़े । इतना ही नहीं, साथ 
ही उत्तरप्रदेश के अनेक भागों से पुस्तक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने की 
माँग पर मांग आने लगी । फलतः ग्रेमियों के स्वागतार्थ हिन्दी का प्रथम संस्करण 
लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आशा है यह हिन्दी का संस्करण अंग्रेजी की 
भपेक्षा विशेष उपयोगी सिद्ध होगा और पाठक तथा विद्यार्थीयण विशेषहूप में 

इसे अपनाकर इसके अगले संस्करणों के लिये प्रोत्साहित करेंगे । 


अमृत पत्रिका प्रयाग के सहायक सम्पादक श्रीपन्नालारूजी श्रीवास्तव 
एम० ए० ने पुस्तक के अनुवाद में जो अपना असृल्य समय ढेकर तथा अथक 
परिश्रम करके पुस्तक को उपयोगी बनाने में सहयोग दिया है, उसके लिये 
उनका में हृदय से आमारी हूं । 


साधारण निर्वाचन के पूर्व ही पुस्तक प्रकाशित हो गई होती, किन्तु कतिपय 
कारणों से पांडुलिपि प्रेस में ही पड़ी रह गई और कुछ विलम्ब होंगया। इस बीच 
में संविधान में अनेकों परिवतेन हो गये, कि निम्नलिखित हैं--- 


सन्‌ १९५१-५२ ३० के जाड़ों में विधानानुसार पहछा साधारण चुनाव हुआ 
और केन्द्र तथा प्रान्तों की विधानमंडल को पुन: संगठित किया यया । संविधान 
की स्थायी व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय तथा ब्रान्तीय सरकारों को पुनः संगठित 
किया जा चुका है । 


निम्न सदन की प्रतिनिधि समा और छोक-सभा में कुछ मिलाकर सदस्यों की 
संख्या ४५९ है । : इनमें से ४५० सदस्य निम्न प्रान्तों और राज्यों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं ( एक नियुक्त सदस्य आसाम के भाग ख जाति का -अतिनिधित्व करता है ) 
और राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य एंगली इंडियन जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये 
नियुक्त किये गये हैं। छोकससा के ४९९५ सदस्यों में से ४८९ मिर्वाचित तथा 


चोथा अध्याय 


भरत के संविधान की व्रिशेपताए' 
( ॥6 6शा0/ढ #९६६प०९५ ० ६6 (05ध६प्रध॑ं०॥ ० 
##९€ ॥0॥5 ) 


” झतन्त्र भारत के संविधान का रूप संघ शासन का है। उसमें एक दंघ 
शासन स्थापित करने को योजना है, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय सरकार और कई 
प्रान्तीय अथवा राज्य सरकारें होंगी। भारतीय संघ शासन के सम्बन्ध में एक बात 


है. 


विशेपद्प से ध्यान में रखने योग्य है । साथारणतः कई स्वतम्न्न 
त्रि से से रखने योग्य हैं। वह यह कि साधारणतः कई रब न्र 


राज्यों को मिलाकर संघ शासन बनाया जाता है। परन्तु हमारे देश में एक. 


केन्रीय सरकार के अधिकार राज्यों को देकर संघ शासन बनाया गया है । 
भर्थात्‌ एकात्मक शासत से संघाममक शासन का विकास हुआ है । 

यद्यपि हमारा विधान संघात्मक है, परन्तु संघ शब्द का उपयोग संविधान में 
कहीं नहों पाया जाता। संविधान निर्माण समिति ( ता ह (५ ।5- 
77:(८८ ) ने विधान समा के सभापति को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कह्दा 
था कि “नाम का विशेषपज्प से कोई महत्व नहीं है। समिति ने सनू १८६७ के 
ब्रिटिश नाथ अमेरिका ऐक्ट की भाषा का अनुकरण करके भारत को यूनियन 
( (77०० ० [009 ) कहना पसन्द किया। यद्यपि उसका संविधान रंघामक 
होगा ।” इससे यइ तात्यये निकाला जा सक्तता है कि समिति का उद्देय यह 


था कि संविधान की भापा में भी भारत की मौलिक एकता पर ही अधिक जोर 


_ दिया ज़ाब । 
: संवेधान में एक मज़बूत केन्द्रीय सरकार स्थापित करने का अयत्न किया गया 
| है और इसी आशय से केन्रीय विधानमंडछ को जिसे संसद कहते हैँ, कानूप बनाने 
के अवश्विष्ट अधिकार ( रेटअंतंपश] ?0ए८5 ) दिये गये हैं। अपने-अपने 
'+न में संसद तथा राज्यों के विधानमंडल पूर्णह्प से खतन्त्र हैं। संविधान में 


7- निपय सूचियां दी गई हैँ, अर्थात्‌ संघ-सूची ( [70:- 


*३ 


[ # ] 

शोष १० नामजद किये हुए हैं [ नामजद किये हुए सदस्यों सें दो एंग्ली इंडियन, 
एक अंडमान और नीकोवार द्वीपों का, एक सदस्य आसाय में साग-ख की जाति 
का ओर ६ सदस्य कास्मीर का अतिनिधित्व करते हैं ] । 

राज्य-परिषद्‌ के कुल सदस्यों की संख्या २१६ है, जिसमें से १९ नामजद्‌ हैं । 
[ ये नामजद सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के विशेषज्ञ माने 
जाते हैं। ह ! 

भाग ख ग्रान्तों में मेसर केन्द्र के अधिकार से मुक्त कर दिया गया है । मंसूर 
का वंधानिक स्थान अब प्रायः भाग क ग्रान्तों के समान ही है। कुछ अधिकारियों 
द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस वर्ग के कुछ दूसरे शान्तों को. भी निकट मविध्य में ही 
केन्द्रीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया जायगा । ह ह 

काइमीर की संविधान सभा जो वयस्क मताधिकार के अन्तर्गत निर्वाचित की 
_ गई है, वह ३१ अक्टूबर सन्‌ १ ९७१ ० को अतिष्ठित कर दी गई । लिखित 
अवेश-पत्र द्वारा ( [४९०६ ्ए[ 6०८८४आं०7० ) काइमीर ने रक्षा, विंदेशी 
सामलों और यातायात का भार केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया हैं । अब यह 
निश्चय विधान सभा करेगी कि किन दूसरे विभागों को केन्द्रीय सरकार- के अन्तगेत 
दिया जाये । 


ला० ३१-०-०२ अमर नल्‍दी 


आठवाँ अध्याय 


मूल अधिकार 
(क्‍पिातवंशाशा६4। शिंट्र65 ) 
मूछ-अधिकार--्रत्येक प्रजातन्त्र शासन में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार 
आप्त होते हैं, जिन्हें मूल अधिकार कद्दते हैं। उन्हें मूल अधिकार इसलिये कहते 
हैं, क्योंकि एसा विज्धास किया जाता है कि व्यक्ति के पृण नेतिक और आध्यात्मिक 
विकास के लिये वे आवश्यक माने जाते हैं। उन अधिकारों के बिना मनुष्य 
के नेतिक और आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हो सकता। यह स्वीकार 
किया जाता है कि व्यक्ति चाहे वहुसंख्यक दल का हो चाहे” अत्पसंख्यक दूरू का, 
उसे उन अधिकारों का उपभोग प्राप्त होना चाहिये। अर्थात्‌ मूछ अधिकारों का 
उपभोग सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिये। प्रजातन्त्र में प्रायः हमेशा 
बहुमत वाले दल का हीं शासन होता है। परन्तु मूल अधिकार दोनों दलों के 
लोगों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिये। वहुमतवाले दुछू को अव्पमतवालों 
को उन अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिये। इस सिद्धान्त की रक्षा के लिये 
और इन अधिकारों की मद्गत्ता प्रदर्शित करने ऊँ डिये मूछ अधिकार ग्रायः देश के 
संविधान के अंग वना दिये जाते हैं। साधारणतः लिखित संविधान से परिवर्तन 
करना आसान नहीं होता। इसलिये जब महत्त्वपूर्ण मूल अधिकार, जेसे कि 
जीवित रहने का अधिकार, अपना मत प्रदर्शित करने का अधिकार, धार्मिक कर्म 
करने का अधिकार, कानून की दृष्टि में समता का अधिकार, मनचाहे तरीके से 
कंद्‌ और सजा से मुक्त रहने का अधिकार, इल्चादि जब संविधान के अंग बना दिये 
जाते हैं, तो उन्हें सत्तारूढ़ बहुसंख्यक दल मन चाहे तरीके से आमानी से नहीं 
बदल सकता । 
प्रायः सभी लिखित संविधानों में कुछ मूल अधिकारों का वर्णन रहता हैं । 
भमेरिका के संविधान में “अधिकार घोषणा” नामक अध्याय में कछ मूल अधिकारों 
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सन्‌ १९३० का शासन कानून ( मूल ) “४ ०*« 


भारत के संविधान की विशेषताएं. ४ 
शासन-शक्ति जनता से प्राप्त होती है 

सारतीय संघ और उसका शासन क्षेत्र 

नागरिकता 

मूल अधिकार 3 सि 

राज्य की नीति के निर्देशक तत्र. ध.ा रे 
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खायत्तपूर्ण राज्यों में अजुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित 
जनजातियों का शासन और नियंत्रण :-- 


संक्रणकालीन उपबन्ध तथा केन्द्र और राज्यों में ह 
' वत्तेमान सरकारें ,,, 


उपसंहार में कुछ विचार 
भारत और ब्रिटिश राष्ट्रसंडल 


पहला अध्याय 


दो महायुद्ध और उसके वाद 
(86छ०्टा पृपरह 7एछ0 7४३४४ & 3६८४) 

युद्ध का एक परिणाम यह होता है. कि ऐतिहासिक घटनाओों और सामाजिक 
परिवतनों का क्रम बड़ी तेजी से चलने छगता है । वियत दो महायुद्वों के फल- 
स्वरूप भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति बड़ी तेजी से फैली और ब्रिटिश 
राज का अन्त करने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति भी खूब हुईं। प्रथम 
: मद्दायुद्ध के अन्त होते ह्वी भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध पढिला देशव्यापी 
जन आन्दोलन आरम्म हुआ और हितीय महायुद्ध के अन्त होने पर भारत में 
ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया । इन दो महायुद्धों के बीच के वष विश्व के. 
इतिद्ास में बहुत महत्वपृ् हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ये वर्ष बहुत 
उत्तेजनापूर्ण रहे हैं। इन वर्षों में वे आन्दोलन चले, वे प्रश्वत्तियाँ जाशंत हुई. 
और उन भावनाओं ने मजबूती पकड़ी जिनके फलस्वरूप अन्त में देश की गुलामी की 
जंजीरे' टूटीं और देश के नागरिक अपने देश का संविधान वना सके । इन 
वंपो की घटनाओं और आन्दोलनों का संक्षिप्त वणेन इस काल की विचारधारा को 
सममायेगा और खतन्त्र मारत के संविधान के अध्ययन की प्रष्ठभूमि दोगा। 

सन्‌ १९१४ में प्रथम महायुद्ध झुछू हुआ । इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन को 
तन, मन और घन से सद्दायता की । भारतीय सैनिक अ ग्रेजों के साथ कंधा छगाकर 
फ्लेडस , फान्स, पेलेस्टाइन, मिस्र और मेसोपोठ्मिया इत्यादि कई युद्ध-क्षेत्रों में 


- लड़े। स््? 
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२ भारत का संविशान 


फिर युद्ध में अरबों रुपये का खर्च होता है । इससे सरकारों पर बड़े-चढ़े ऋण 
हो जाते हैं। भारत ने इस युद्ध ऋण का एक बड़ा भाग अपने सिर पर ले लिया । 
भारत के छोगों का विश्वास था कि ब्रिटेन इन सेवाओं को नहीं भूलेया और इनके 
बदले युद्ध के वाद्‌ काफी बड़ो मात्रा में वास्तविक स्वराज्य दे द्देगा । इसी आशा 
से देश में स्व॒राज्य आन्दोलन आरम्म हुआ। इस आन्दोलन की प्रधान संचालूक 
राष्ट्रीय कांग्रेस ( [एतींब्रा0 वरेश्घां०ठपर्श , (020ए87०55 ) थी। ब्रिटिश 
सरकार ने इस वात को महसूस किया कि इस समय भारतीयों के सामने एक 
विज्ञासदायक घोषणा करना उचित होगा कि युद्ध के वाद भारत में क्रमशः 
जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जावेबी । 

२० अगस्त सन्‌ १५१७ में तत्कालीन भारत सचिव श्री मांठेग्यू ने एक महत्वपूर्ण 
घोषणा की कि ब्रिटिश सम्राट की भारत सरकार की नीति यह है कि भारत के 
शासन-अपबन्ध में भारतच्ासियों को अधिकाधिक भाग मिले, जिससे क्रमशः जिम्मेदार 
सरकार अआप्त हो सके और साथ ही भारत त्रिटिश साम्राज्य का एके अंग भी 
बना रहे । ह , ह जल 

सन्‌ १९१७ में कलकत्ता में राष्ट्रीय कग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें ..' - 
भारत सचिव की इस घोषणा का स्वागत किया गया। परन्तु साथ ह्वी कांग्रेस ने 
इस बात की मांग की कि इस सम्बन्ध में एक कानून बनाया जाय जिससे एणे 
जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की तिथि निश्चित कर दी जाय' और जिम्मेदार 
सरकार स्थापित करने के लिये पहला कद्म यह उठाया जाय कि कांग्रेस और छीग 
की सुधारों की जो योजना थी, उसे लागू किया जाय । 

गांधीजी ओर असहयोग आल्दोछन--सन्‌ १५१५ में महात्मा 
गांवी दक्षिण अफ्रिका से भारत आये। उन्होंने सन्‌ १९१६ सें छखनऊ 
में कांग्रेस के अधिवेशन में माय लिया । लेकिन महायुद्ध के अन्त तक उन्होंने 
भारत की राजनीति में कोई प्रमुख माय नहीं लिया। ह 

जब युद्ध समाप्त हुआं और शान्ति सममौते पर हस्ताक्षर हुए तब अमेरिका 
के राष्ट्रपति. प्रे सिडेन्ट विलसन, ब्रिटेन के प्रधोन मन्त्री लायड जाजे तथा अन्य अल्मुख 
दाजनीतिज्ञों की घोषणाओं के आधार पर कांग्रेस ने यद्ध मांग की कि आत्मनिणय 


दो सद्ययुद्ध और उसके बाद डे 


( 58-+त6६2८०.रए४८00 ) के सिद्धान्त पर॒ अमल करने का अधिकार 
भारत को भी मिलना चाहिये । छेकिन इस मांय के उत्तर में त्रिटिश सरकार ने भारत 
को रौलट विधेयक ( २ि०फ४६८ जि। ) दिया। इस विधेयक में ज़रा-ज़रा सी 
चात पर बहुत ही कड़ी सजा के नियम रखे गये थे। बिना न्यायालय द्वारा विचार 
किये.लोगों को केंद्‌ में डाछा जा सकता था अथवा नाम मात्र के न्याय विचार 
द्वारा ढ्वी लोगों को कड़ी सजा दी जा सकती थी। यद्यपि युद्धननित संकट कार 
समाप्त हो चुका था, फिर भी ये कड़े नियम उपस्थित किये गये। यह विभेयकत 
मार्च संत्‌ १९१९ में कानून वन गया । इस कानून के विरोध में गांधीजी के 
अदिशानुसार ६ मार्च सन्‌ १५१९ को सारे देश में हड़ताल मनायी गई। 
गांधीजी के दस आदेश पर छोंगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया और उस हड़ताल को 
अभूतपूर्व तथा देशव्यापी सफछता मिली । उसके वाद अमृतसर में जलियानवाला 
चाग की अमानुपिक घटना हुईं। १३ अप्रेल को से बाग में एक सार्वजनिक 
सभा के लिये काफी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुईं। यह बाग चारों तरफ से ऊँची 
दीवारों से घिरा हुआ था। जनरल डायर सेनिकों की एक बड़ी संख्या लेकर उस 
बाग में आया और विना किसी प्रकार की चेतावनी दिये हुए सेनिकों को उस 
जन-समृह पर गोली वरसाने की आज्ञा हे दो । लोग वहां इस तरह फंस गये 
जेंसे पिजड़े में चूहे फंस जाते हैं। जनरल डायर ने खीकार किया था कि 
१६०० बार गोली, चलाई गयी और सरकारी -रिपोट के अनुसार ३७९ व्यक्ति 
मारे गये और १९०० व्यक्ति घायल हुए । इस सीपण दुघटना के साथ कांग्रेस 
की स्वतन्त्रता की लड़ाई का एक नया अध्याय भारम्भ हुआ । 

दिसम्बर सन्‌ १७१९ में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें 
मांटेम्यू चेम्सफोर्ड शासन-सुधारों योजना की निन्‍्दरा की गई। इस योजना की 
घोषणा जून सन्‌ १९१८ में की गई थी । कांग्रेस के अर्ताव में कहा गया कि 
ये सुधार “अनुपयुक्त, असन्तोपषजनक और निराशापूर्ण थे ।” सितम्बर सन्‌ १९२० 
में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और उससें महात्मा यांथी का 
असहयोग का श्रस्ताव स्वीकार किया गया । ' इसके पछिले असहयोग का प्रस्ताव 
खिलाफत कमेटी द्वारा स्वीकृत हो चुका था।' जुन सन्‌ १९५२० में खिलाफत 





है सारत का संविधान . 


कमेटी ने वाइसराय को लिखा था कि तुर्की के खलीफा के साथ जो अन्याय किये. 
गये थे, यदि उन्हें दूर नहीं किया गया तो कमेटी असहयोग आन्दोलन भारम्भ 
कर देयगी।. गांवीजी ने खिलाफत आन्दोलन को पूरा समर्थन दिया था। इस- 
लिये  असहयोग सम्बन्धी प्रस्तात्र में यह कहा गया था कि पंजाब तथा खिलाफत 
सम्बन्धी अन्यायों को दूर करने के लिये तथा स्वराज्य प्राप्त करने के लिये कांग्रेस 
को असहयोग के सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार करना चाहिये । दिसम्बर में कांग्रेसः 

* का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसमें असहयोग का कार्यक्रम निश्चित रूप से 
स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में गांधीजी ने कांग्रेस के. उद्देश्य मेंः 
भी परिवर्तन करा दिया । कांग्रेस का उद्देश्य अब "साम्राज्य के अन्तगंत स्वराज्य! 
ग्राप्त करना न रह्दा । -अब उसका उद्देश्य “भारतवर्ष के लोगों का सब प्रकार के 
उंचित तथा शान्तित्रण उपायों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना हो गया । इस; 
अधिवेशन में यह भी निश्चित किया गया कि कांग्रेस की सदस्यता की, फीस चार. 
आना होगी.। महात्माजी ने एक वर्ष के भीतर ख्राज्य प्राप्त करने का आख़ासनः 
दियाः। , गांधीजी ने केह्ा कि “यदि ब्रिटिश राज हमारे श्रति- न्याय नहीं करता+ 
तो साम्राज्य को. अन्त करना ,प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य होगा ।” 

* असहयोग आन्दोलन-ने देश में अभूतपूर्व उत्साह पेदा कर दिया। देश कीः 
जनता में इतनी अधिक उत्तेजना पहिले कमी नहीं फेली थी । यह पहिला अवसर 
था जब कि देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई को जनता का इतना बड़ा आंधार 'मिलाः 
था और जनंता का एक बड़ा भारी साय उसमें शामिल हुआ था । विद्याथि यो 
ने अपने स्कूल और कालेज छोड़ दिये, वकीलों ने वकाछते' छोड़ दीं और किसान 
हजारों की संख्या में उसमें कूद पढ़े । हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूप से: 
उसमें शामिल हुए। व्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और 
बम्बई में उनकी बड़ी-बड़ी होलियां जलाई गई । 

नवम्बर के महीने में प्रिटेन के युवराज भारत आये । जिस दिन वे वम्बई 
बन्द्र॒याह में उतरे, उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई। उस- वर्ष कांग्रेस 
का वार्षि क अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ । उस अधिवेशन में सी प्रस्ताव पास 
किये गये जिनमें कांग्रेस ने अहिंसात्मक आंदोलन जारी रखने का निश्चय किया + 


दो मद्याबुद्ध और उसके वाद जु 


इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधीजी को अपना एक मात्र संचालक नियुक्त किया। 
सन्‌ १९२१ के दिसम्बर मास के अन्त तक जेलों में राजनेतिक केंदियों की 
संख्या २०,००० हो गई और कुछ दिनों वाद्‌ वह ३०,००० तक पहुंच गई । 
सब्‌ १९२२ में फरवरी माह में गांधीजी देशव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन 
आरम्भ करना चाइते थे और इस आशय की चुनौती उन्होंने वाइसराय के पास 
लिखकर भेज दो । ४ फरवरी को उत्तर-प्रदेश में एक दुर्घटना हो गई, जिसे 
चौरीचौरा दुर्घटना के नाम से कहा जाता है । चौरीचौरा नामक स्थान पर उत्तेजित 
जनता ने २५ पुलिस कमंचारियों को मार डाला था। इस घटना का समाचार 


सुनकर गांधीजी विचलित हो गये। १२ फरवरी को वारडौली में कांग्रेस काये- . , 


'समिति की वंठक हुईं और उसने यह निश्चय किया कि सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित 
कर देना चाहिये। आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। १० माच सनू १९९२ 
'को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें! ६ व की सजा हो गई। 
लेकिन जेल में तरे वीमार हो गये। अरपेंडिसाइटिंस के कारण उनके पेट का 
आपरेशन करना पड़ा और ७५ फरवरी सन्‌ १९२४ को वे छोड़ दिये गये । 

स्वराज्य पार्टी--सन्‌ १९२१ में नये शासन-सुधार छागू किये गये। सन 
१९२२ में गया के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रयल किया गया कि कांग्रेस अपने 
सदस्यों को विधान मंडलों का सदस्य होने की अनुमति दे दे। परन्खु 
इसमें सफलता नहीं मिली । किन्तु १ जनवरी सन्‌ १९२३ को पंडित मोतीलाछ 
मेहर, देशवन्धु सी० आर० दास, हकीम अजमल खां तथा अन्य लोगों ने मिलकर 
खराज्य दल की स्थापना की । इस दल का प्रभाव क्रमशः बढ़ने लगा। जो 
छोग विधान सभाओं में जाने के विरोधी थे, उनका प्रभाव कम होने लगा। 


+ 


निर्वाचन में स्व॒राज्य दुछ के काफी सदस्य चुनाव जीते। सितम्बर सन्त १९२३ में 
दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआं। इसमें अधिवेशन के सभापति 
मौछाना मुहम्मद अली ने घोषणा की कि मुझे विज्लास है कि कांग्रेस ने अपने 
"कार्यक्रम में जो तीन बहिष्कार रखे हैं और जिसमें विधान सभाओं का भी वहिष्कार 
शामिल है, उस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने की गांधीजी की पूर्ण इच्छा है। 
परस्तु कांग्रेस के कोकोनाडा अधिवेशन में ब्रिमुखी बहिप्कार का फिर समर्थन किया 


न । 


भारत का संविधान 
गया।  इससें विधान सभाओं का वहिष्कार मी शामिल था। लेकिन ख्राज्य - 
दल ने अपना मत निश्चित रखा और उसके सदस्य विधान सभाओं की कार्यवाही 
में भाग लेने लगे। सन्‌ १९५२४ के अन्त में गांधीजी और खराज्य दल 
में एक समझौता हो गया । जिसमें यह निश्चय हुआ कि असहयोग कार्यक्रम को 
निश्चित रूप स्रे स्थगित कर दिया जाय और स्वराज्य दल विधान सभाओं में 
कांग्रेस का अंग रहकर काये करे। वेलगाम के कांग्रेस के अधिवेशन में इस 
समभौते को स्वीकार कर लिया गया । १ मई सन्‌ १९२०५ को गांधीजी ने 
कलकत्ता में एक महत्वपूण भाषण दिया और उसमें कहां कि इस समय हमें 
रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिये। इस कार्यक्रम में गांधीजी 
ने तीन वाते रखीं। (१) हिन्दू-मुसलिम एकता, (२) अस्पृज््यता निवारण 
और (३) चर्खा-प्रचार। सन्‌ १९२७ में देशवन्धु दास की मत्यु हो गई 
और उसके एक महीना वाद अर्थात्‌ जुलाई के अन्त में कलकत्ता में कायेसमिति की 
एक बेठक हुई-। ख्वराज्य दल के नेता भी उपस्थित थे । इस बेठक में गांधीजी 
ने कांग्रेस के संचालन का भार स्वराज्य दल के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू को सौंप 
दिया और स्वयं कुछ दिनों के लिये राजनीति से विरक्त हो गये । 

साइमन कमीशन ओर उसके वाद--साइमन कम्तीशन की घोषणा 
< नवम्बर सन्‌ १६२७ में की गईं ।॥ अन्‍य वातों के अलावा इस कमीशन का 
काम इस वात की सिफारिश करना भी था कि भारत सें जिम्मेदार सरकार किस 
हृद्तक स्थापित होनी चाहिये । भर्थात्‌ शासन-सुधारों की मात्रा कितनी अधिक 
बढ़ाई जा सकती है। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके 
“सदस्य सबके सब अंग्रेज थे। इसमें एक सी भारतीय सदस्य नहीं रखा गयी 
था। मि० जिज्ना और उनके कुछ अनुयायियों ने सी इस कमीशन का वहिष्कार 
किया । यह कमीशन * फरवरी सन्‌ १५२८ को भारत पहुंचा । 

फरवरी सन्‌ १९२८ में एक सर्वेद्छ सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन ने एक 
कमेटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीछाल नेहरू थे। इसलिये इसे 
नेहरू कमेटी सी कहते हैं॥ इस कमेटी को भारत के लिये एक शासन विधान 
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नेहरू रिपोर्ट सी कहते हैं। नेद्रछ रिपो्ट वास्तव सें छा बरकनहेड की चुनौती 

* का जवाव था। उन्होंने भारत के राजनीतिज्ञों को एक ऐसी रिपोर्ट तेयार करने 
की चुनौती दी थी जो सर्वेमान्य हो सके । यह रिपोट औपनिवेशिक ख्राज्य 
( [0077॥707 9080४ ) के सिद्धान्त के ओवार पर वनी थी । सन्‌/१९५२८ ) 
में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें औपनिवेशिक स्व॒राज्य को 
अस्वरीकार करके पूण स्वतन्त्रता का सिद्धान्त रखा'गया। परन्तु वह प्रस्ताव 
अस्वीकृत हो गया । इस अधिवेशन का एक महत्व यह भी गांधीजी ने 
राजनीति में फिर से प्रवेश किया और इस अधिवेशन में सास लिया । इस 
अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह भी स्वीकार किया गया की यदि ३१ दिसम्बर 
सन्‌ १९२५ तक ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दिया तो फिर 
कांग्रेस अपनी इस सांग को रह करके अगला कदय उठाबेगी । 

३१ अवटोबर सन्‌ १९२९ को ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष विज्ञप्ति प्रकाशित 
करके यद्द कह्मा कि सरकार का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना था। 
यह घोषणा भी की गई कि साइमन कमीशन की रिपोट प्रकाशित द्वोने के बाद 
एक गोलमेज सभा बुलाई जायगी । 

सन्‌ १९२५ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गोलमेज समा के प्रत्ताव 
को रह कर दिया, भारत का उद्देश्य पूणण स्वतन्त्रता निर्धारित किया और 
कांग्रेस सदस्यों को आदेश दिया कि वे केवल पृण स्वतन्त्रता के छिपे काम करे । 
कांग्रेस मे मद्ासमिति को यह आदेश भी दिया कि जब वह उचित समझे 
असहयोग आन्दोलन आरम्म कर दे । 

असहयोग आन्‍्दोछन--१२ माच सन १९ ३०) को गाँधीजी ने नमक 
कानुन तोड़ने के लिये अपनी प्रसिद्ध डडी यात्रा भारेम्भ की । एक वार फिर से 
देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस आन्दोलन का कार्यक्रम स्वयं 
गांधीजी ने निर्धारित किया । इसमें स्वतन्त्रतापृवक नमक बनाना, शराब और 
विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, चर्खा कातना, विदेशी कपढ़े जलाना, 
सरकारी स्कूलों और कालेजों को छोड़ना तथा सरकारी नौकरी छोड़ना शामिल था । 


८ भारत का- संविधान - 
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- देश ने महान उत्साह के.-साथ., ग्रांवीजी का साथ दिया। “पुलिस ने बड़े 
- जोर से दमन:आरम्म किया, परन्तु जनता: का उत्साह भंग नहीं हुआ। देश के 
. बहुत से. भागों, में. सरकार का शासन समाप्त हो गया और बड़ी सुझ्किल से फिर से 
: स्थापित हो पाया। सेनिक शासन और अध्यादेशों ( (070027८८४ ) की 
' भरमार हो गई। कई स्थानों पर पुलिस ने निहत्थे जनसमूहों पर गोलियां 
. वरसाई । आंधी की तरह देश भर में आन्दोलन छा गया। गांधीजी: ७५ सई 
को गिरफ्तार कर छिये गये और जून के महीने में कांग्रेस गेर कानूनी 'घोषित 
कर दी गई । - ॥ । हो 
पहिली गोलमेज सभा का अधिवेशन लंडन में १९ नवम्बर सन्त १९३० में 
आरम्भ हुआ। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। इस सभी के 
अधिवेशन का अन्त १९५ जनवरी सन १९३१ में हुआ । 
सरकार इस वात को महसूस कर रही थी कि कांग्रेस के साथ किसी न किसी 
: प्रकार कां समझौता आवश्यक है । इसलिये ग्रांधीजी तथा कार्येसमिति के सदस्य 
छोड़ दिये गये । कोये समिति ने गॉमीजी को वाइसराय के साथ सममौता 
सम्बन्धी बातचीत करने का अधिकार दिया। गांधीजी की वाइसराय के साथ 
चहुत लम्बी वार्त्ता कई दिनों तक चलती रही और अन्त में प्रसिद्ध ग्रांधी-इरविन 
: सममभोता हुआ । सममौते में तीन शर्ते' अ्रवान थीं। एक तो कांग्रेस सत्याग्रह 
: आन्दोलन बन्द्‌ कर दे । दूसरे सब राजनेतिकः वन्दी छोड़ दिये जाये और 
तीसरे कांग्रेस गोलमेज सभा में भाग ले । की 
.. £ अगस्त सन्‌ १९३१ के अन्त में गांधीजी ग्रोल्मेज सभा में भाग लेने के- लिये 
इंग्लेंड गये और दिसम्बर के महीने में वहां से वापिस आये । गांधीजी के वापिस 
: लौटने के पहिले ही भारत सरकार ने उत्तर-पंदेश, .पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त और 
. चंगाल में दमन-नीति आरम्भ कर .दी थी। इसलिये वाध्य होकर गांधीजी को 
फिर से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करना पड़ा। जनवरी सन्‌ १९३२ में. वे फिर 
: गगरफ्तार कर लिये गये.। 5 अत 
.,  अगं॑स्त सने १९३२ में ब्रिटिश सरकार ने “साम्प्रदायिक समझौते ( (2077- 
पशपपेवों 0 थार ) की.घोषणा की । . इससे दुखी होकर ग्रांधीजी ने आमरण 
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उपवास आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वहप “पूना का. सममोता” हुआ । 
७ अग्नेल सन्‌ १९३४ में अवज्ञा आन्दोलन फिर स्थगित कर दिया गया और 
६ जून को सरकार ने काँग्रेस संगठन पर से प्रतिबन्‍्ध उठा छिया। फिर से 
कांग्रेस कानून के अनुसार मान्य संस्था हो गई । 

सन्‌ १९३५ में यवनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। दि्सिम्बर सन्‌ 
१९३३ में फेज़पुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 
यह निश्चय किया कि सन्‌ १९३५ के कानून के अनुसार जो विधान बनेगा उसका 
चह विरोध करेगी और उते कार्यानवित न होने देगी । अगस्त सन्‌ १९३६ में 
कांग्रेस ने निर्वाचन के सम्बन्ध में अपना घोषणापत्र प्रकाशित किया कि विधान 
को खतम करने के लिये कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को विधानमंडलों में 
भेजेगी । 

प्रान्तों की धारा सभाओं के निर्वाचन सन्‌ १५२७ के फरवरी मास के अन्त तक 
हो गये। पढ़िले कांग्रेस ने छः प्रान्तों में मंत्रिमंडल बनाये और वाद में एक प्रान्त 
में और बनाया । सन्‌ १९३४ में श्री सुमाप चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने 
गये। सनू १९३९ में वे फिर से चुने गये, परन्तु कार्यसमिति से मतभेद होने के 
कारण उन्होंने पदद्याग दिया । 

सन्‌ १९३० के विधान कानून में दो भाग थे। एक का सम्बन्ध संघ शासन 
से था और दूसरा भाग प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में था। सन्‌ १९३७ में 
केवल प्रान्तीय शासन सम्बन्धी भाग छागू किया गया। कई कारणों से संघ 
शासन सम्बन्धी भाय कार्यान्वित नहीं हो सका और जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ 
हुआ तो उसे अनिःश्चत काल के लिये स्थगित कर दिया गया । 

सितम्बर सनू १९३९ में महायुद्ध छुझ हो गया । ब्रिटिश सरकार ने भारत . 
के लोगों की राय लिये बिना ही उसे युद्ध में शामिल कर दिया । इस पर कांग्रेस 
की कार्यसमिति ने अपना रोप प्रकट किया। उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार को 
साफ शछाच्दों में युद्ध के उद्देश्य घोषित करना चाहिये। उसने पूछा कि क्या 
म्रिटिश सरकार अपने युद्ध सम्बन्धी उदृश्यों में भारत की स्वत्तन्त्रता स्वीकार 


हब पु नै जप + ल्यि 
करने को तेयार है । यदि त्रिटिश सरकार संसार की खतन्त्रता के लिये लड़ रहो 
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है तो उसे भारत को भी एक खतन्त्र देश मान लेना चाहिये, जिसकी नीति 
भारतवासी ही निर्धारित करेंगे । 

ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को इस प्रकार के कोई आख़्ासन नहीं दिये । 
उसने केवल कुछ अस्पष्ट बातें कहीं कि युद्ध के समाप्त होने पर वे सारत के विभिन्न 
वर्गों और खाथौं के मत जानने की कोशिश करेंगी और उनके अनुसार सन्‌ १९३५ 
के विधान कानून में परिवरतंन करने का श्रयज्ल करेगी । यह उत्तर पाने पर कांग्रेस 
ने ग्रान्तों में अपने मंत्रिमंडलों को आदेश-दिया कि वे पद-ल्याग कर दें। उस 
'समय आठ श्रान्तों में कांग्रेस सरकारें थीं और उन सबने पद्‌-त्याग कर दिये। 
'सिन्ध, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस सरकारें नहीं थीं। इसलिये वहां मंत्रिमंडल 
रहे आये । ह - े 
इस समय सारे देश में महान असन्तोष छाया हुआ था। कुछ लोगों ने इस 
'अवसर से लाभ उठाकर गांधीजी से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने को. कहा । 
इनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस प्रमुख थे। परन्तु गांधीजी इनकी राय से सहमत 
नहीं हुए । / गांधीजी ने व्यक्तिगत अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया |: कुछ चुने 
हुए लोग इसमें भाग छेते थे । वे छोगों से कहते थे कि सरकार के युद्ध सम्बन्धी 
कांयों में सहयोग नहीं देना चाहिये । यह काम करते हुए वे गिरफ्तार होने को 
“तैयार रहेंगे । ल्‍ 

सन्‌ १९४१ के द्सिम्बर मास में अमेरिका और इग्लेड के विरुद्ध जापान भी 
महायुद्ध में कूद पड़ा। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में जापान ने बहुत जल्दी एक-एक 
करके कई देझों को रौंद्‌ डाला और वह बूरमौ और सारत की सीमा पर भा धमका। 
फरवरी सन्‌ १९४२ में सिंगापुर जापानी सेना के कब्जे में चछा गया और भारत 
मे ब्रिटिश साम्राज्य एकाएक वड़े खतरे में पड़ गया । व्रिटेन के लिये यह घोर संकट 
का समय था। ब्रिटेन ने सोचा कि एक वार फिर से भारतीय जनता का सहयोग: 
प्राप्त करने का प्रयक्ष करना - चाहिये। महायुद्ध में विजय पाने के छिये उसे 
भारतीय जनंता का सच्चा सहधोग आवश्यक मालूम पड़ने छया । | 

: क्रिप्स प्रकरण--सन्‌ १९४२ के ११ माच-के यह घोषणा की गई कि 

भारतीय समस्या का हल करने के लिये सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आवेंगे। ९३ 
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मार्च के सर स्टेफड क्रिस दिल्ली आये। अपने साथ में वे समझौता सम्बन्धी 
कुछ प्रस्ताव छाये। ये प्रस्ताव दो भागों में बेटे हुए थे। एक भाग में दीर्घ- 
कालीन प्रस्ताव थे, जिनका सम्बन्ध भारत की खतन्त्रता से था और दूसरे साग का 
सम्बन्ध तत्काल समझौता से था, जिनके अनुसार भारत और व्रिटिश सरकार में 
तुरन्त समझौता होकर केन्द्र में भारतीय नेताओं द्वारा अन्तरिम सरकार वनाई 
जायगी। दोषेकाछीन प्रस्ताव में यह कहा गया था कि युद्ध के अन्त होने पर 
एक विधान सभा ( (207##6ए८7४ /0.98८॥77ए ) बनाई जायगी। इस सभाः 
के सदस्य प्रान्तीय विधान समाओं के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे ।* 
इस निर्वाचन के छिये सब प्रान्तों के निम्न सदनों के सदस्य एक निर्वाचक गण. 
(2॥८८४०४४ (१0]|22८ ) की तरह क्राम करंगे। विधान सभा के सदस्यों की- 
संख्या निर्वाचक गण के सदस्यों की संख्या की लूगभग ,५ होगी । रियासतों के 
सदृत्य भी विधान सभा में शामिल होंगे और उनकी संख्या का अनुपात भी 
उतना द्वी रहेगा । अर्थात्‌ प्रान्तों और रियासतों के सदस्यों की संख्या लगभग. 
बराबर रहेगी। यह विधान सभा जो विधान बनावेगी उसे ब्रिटिश सरकार 
कार्यानिवित करेगी । परन्तु साथ ही ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित शर्तों का भी. 
पालन करेगी-- 

यदि कोई प्रान्त नया विधान स्वीकार करने को तंयार न हों तो उसमें पुरानाः 
विधान ही छागू रहेगा । ऐसे प्रान्तों के साथ ब्रिटिश सरकार अपने अछग या। 
खतन्त्र वैधानिक समझौते कर सकती थी। व्रिटिश सरकार और विधान सभा के 
बीच में एक सन्तरि द्वोगी। इस सन्वि में अत्पसंख्यक जातियों तथा अन्य बातों 
पर समभौता होगा । यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि मारतीय संघ ब्रिटिश 
राष्रसंघ के साथ भविष्य में अपने सम्बन्ध निर्धारित करने के लिये खतस्‍न्‍्त्र रहेगा । 
ब्रिटिश सरकार तथा देशी रियासतों के साथ जो सन्वियां या समझौते हुए थे). 
उनमें परिस्थितियों के अछ्ुसार उपयुक्त परिवर्तन किये जायेगे । 

अल्पकालीन प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अन्तरिम सरकार युद्ध सम्बन्धी 
कार्यों में सहयोग देगी और उसके लिये देश की सेवा तथा साधनों का सुप्रवन्ध 
करेगी और देश के नंतिक व को युद्ध में लगावेगी। देश की सुरक्षा की 


ा 
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जिम्मेदारी त्रेटिश सरकार पर रहेगी और सेना पर भी ब्रिटिश सरकार का 
नियंत्रण रहेगा । हे 

सर स्टफडे क्रिप्स बहुत दिनों तक कांग्रेस तथा मुसलिम लीग के नेताओं के 
साथ वातचीत करते रहे, परन्तु सममौते के सब श्रयल्ल पूर्णरप से विफल हुए । 
कांग्रेस को इन अस्तावों के सम्बन्ध में तीन प्रकार की आपत्तियां थीं। इन 
आपत्तियों को कांग्रेस की कार्य-समिति ने ११ अग्रेछ्ठ सन्‌ १९४२ के अस्तताव में 
अच्छी .तरद्द दिखाया। उस ग्रस्ताव में :यह कहा गया कि देश में इस समय 





:.. जसो परिस्थिति है, उसके अचुसार सबसे वड़ा महत्व इस बात का है कि हमें 


” डस समग्र क्या प्राप्त होता -है। दीर्घकाल अथवा युद्ध के वाद क्या होता है, 


० 


इसकी चिन्ता देश को अधिक नहीं है, यद्यपि त्रिटिश सरकार ने भारत के लिये 
आत्मनिणय का सिद्धान्त तो स्वीकार कर लिया, परन्तु स्वतन्त्रता का प्रइन 
अनिश्चित मविष्य के लिये डाछ॒ दिया । इस समय दीघकालीन समस्या की अपेक्षा 
अल्पकालीन समझौता अधिक महत्वपूर्ण था और अत्पकालीन सममौते के अनुसार 
जो अन्तरिम सरकार बनती उसे वास्तव में कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिये गये 
थे। कार्य-समिति का विद्वास था कि युद्धकाल में सुरक्षा की समस्या इतनी 
व्यापक हो जाती है कि उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। और 
जव अन्तरिम सरकार के ह्वाथ में सुरक्षा ही न रहेगी तो वास्तव में उसके हाथ में 
ज्आासन सम्बन्धी कोई शक्ति न रहेगी। दूसरी बात कार्य-समिति ने यह कही 
कि शआन्‍्तों को यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई प्रान्त चाहे तो विधान समा 
के बनाये हुए विधान को स्वीकार न करके संघ के बाहर रह सकता है। इससे 
सारतीय एकता की जड़ पर बहुत बड़ा आघात होगा। तीसरे विधान सभा में 
रियासतों के श्रतिनिधि बहुत बड़ी संख्या में रहेंगे, जिससे सभा की एकसन्रता नष्ट 
हो जायगी । क्योंकि रियासतों के ये प्रतिनिधि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि 
नहीं होंगे। ये राजाओं द्वारा नाम निर्देशित सदस्य होंगे। कार्य-समिति ने कह 
कि इसका अर्थ यह होगा कि रियासतों की नौ करोड़ जनता की. कोई आवाज 
ही नहीं है। वह राजाओं के हाथ में खिलौना है और ये राजां उसके साथ 
सेनमानी खिलवाड़ केर सकते हैं । .फिर समझौता सम्बन्धी वातचीत के सम्बन्ध 
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रण 


में यह भी स्पष्ट रूप से जाहिर हो गया कि अन्तरिम सरकार संसद्‌ के प्रति जिम्मेदार 
मंत्रिमंडल की तरह काम न करेगी । वह केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का 
थोड़ा सा परिवर्तित रूप होगी। इन सब कारणों के आधार पर कांग्रेस ने क्रिप्स' 
महोदय के प्रस्तावों को ठुकरा दिया । 

मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स के प्रस्तानों को अस्वीकार कर दिया। लीग की 
अछीक्ृति के कारण कुछ: दूसरे ही थे।' उसके मतानुसार यद्यपि क्रिप्स के प्रस्तावों 
के अनुसार भारत में एक से अधिक संघ हो सकते थे, परन्तु उनमें भारत के 
विभाजन को साफ तौर से स्त्रीकार नहीं किया गया था । अर्थात्‌ साम्प्रदायिकता के 
आधार पर बठवारे के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरी बात यह 
थी कि विधान सभा में मुसलमानों की संख्या केवछ. २५ प्रतिशत रहती, इससे उनका 
अहत्प मत रहता। चूँकि विधान सभा में निणेयों के लिये साधारण बहुमत 
की ही आवश्यकता थी, इसलिये मुसलमानों को यह डर था कि हिन्दुओं के सामने 
मुसलमानों की कुछ न चढेगी । 

क्रिप्स के प्रस्तावों में परिवर्तन की सम्भावना न थी। इसलिये समभौते' 
की बातचीत असफल रही और राजनेतिक अड्या जेसे का तेंसा 
बना रहा । 

यहां यह याद रखना आवश्यक है कि सन्‌ १९३० के वाद भारत में एक 
मुसलिम दल ने काफी प्रगति कर ली थी। यह दल मुसलिम छीग था। श्री जिन्ना 
के नेतृल्न में मुसलिम लीय ने सम्प्रदायवाद पर जोर देना शुरू किया। भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर वनाने के लिये यह सबसे अच्छा उपाय था । 
मुसलिम लीग हिन्दू और मुसलमानों को दो अलग-अलग राष्ट्र मानने लगी और भारत 
के विभाजन की मांग करने छगी। सन्‌ १९४० में छाद्दौर में मुसलिम छीग का 
जो अधिवेशन हुआ, उससे पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया। उसमें 
कट्दा गया कि जब तक भारत के मुसलिम बहुमत वाले क्षेत्रों का एक खतन्त्र राज्य 
नहीं वनाया जायगा तव तक सुसलमसानों को शासन सम्बन्धी कोई योजना 
स्वीकार नहीं होगी, इसके बाद मसुसलिम लीग की राजनीति का आधार एक मात्र 

 घ्ाकिस्तान की मांग रह गई । ह 
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अगस्त की क्रान्तिः-क्रिप्स वार्ता के असफल होने पर देश में चारों तरफ 
असंतोप का वातावरण फेल गया। ८ अगस्त सन्‌ १९४२ में वम्बई में कांग्रेस 
की महासमिति की बंठक हुई, जिसमें एक वहुत ही महत्वपृण अस्ताव पास हुआ । 
“इस श्रस्ताव में भारत में व्रिटिश शासन के अन्त करने को सांग की गईं। इसमें 
'कहा गया कि अंग्रेजी शासन का तुरन्त अन्त हो जाना चाहिये। इस उद्देत््य 
को प्राप्त करने के लिये वड़े से बड़े पेमाने, पर झ्ञान्तिपूण उपायों द्वारा जन 
"आन्दोलन झुछ करने का आदेश दिया गया। इसका जवाब भी सरकार ने तुरन्त 
“दिया। कार्य-समिति के सदस्यों को ग्रिरफ्तार कर छिया गया और गांधीजी भी 
पकड़ लिये गये । नेताओं के गिरफ्तार होते ही देश में चारों तरफ विद्रोह की 
आग लग गईं । लोगों ने अपने आप क्रान्तिकारी कार्य शुरू कर.दिये । सरकार 
ने भी अपनी दमन की मशीन पूरी शक्ति के साथ चालू कर दी। हजारों लोग 
निर्देयतापू्वंक योली के शिकार बनायें गये । हजारों छोय जेलों में ठूस दिये गये । 
उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाने की बात ही न उठती थी। जेलों में लोगों 
को भरने की जगह ही न बची । प्रायः सभी राजनेतिक दलों ने इस ऋन्ति में 
भाग छिया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने 'इस आन्दोलन में भान नहीं लिया । 
फम्युनिस्ट पार्टी की नीति राष्ट्रीय हितों का ध्यान न रखकर सोवियट यूनियन की 
राजनीति के अनुसार ही भपनी राजनीति निर्धारित करती है। इस अवसर पर 
उसने न केवछक इस आन्दोलन .में कोई भाग लिया वल्कि सरकार के युद्ध 
न्सम्बन्धी कार्यों में सब प्रकार की सहायता की । | 

अगस्त क्रान्ति के वाद देश -का वातावरण एक प्रकार से सुनसान और 
क्रियाहीन हो गया । लेकिन जब देश के भीतर नेतागण जलों में वन्द थे और 
जारों जोर निराशा का वातावरण फेल रहा था, उस समय देश के वाहर भारतीय 
'स्वंतन्त्रता संग्राम का एक महतवपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा था। नेताजी सुभापचन्द्र 
बोस के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय सेना महत्वपूण काम कर रही थी। नेताजी सन्‌ 
१९७१ में देश छोड़कर गायव हो गये थे। २१ अक्टोवर सन्‌ १९४२३ में उन्होंने 
आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की, एक सेना तेयार की और बरसा में ब्रिटिश 
सेना से युद्ध में भिड़ मये। इस सेना में वे सब सारतीय के जो दक्षिणी-पूर्वी 
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शुक्षिया में थे अथवा वे भारतीय सेनिक थे, जिन्हें युद्ध में जापानियों ने वन्‍्दी बना 
लिया था। नेताजी का उद्देश्य इस सेना के साथ भारत में प्रवेश करके उसे 
विदेशी शासन की शुलामों से मुक्त करना था। इस सारतीय सेना ने बरमा से 
भारत की तरफ वढ़ना शुरू किया और एक स्थान में सारत पहुंच भी गई। परन्तु 
युद्ध सामग्री की कमी के कारण उसे पीछे हटना पड़ा और अन्त में आत्म-समर्पण 
करना पड़ा । 

सन्‌ १९४४ के मध्य में महात्मा यांवी जेल से मुक्त कर दिये गये। सन, 
१९४४ के सितम्बर महीने में महात्मा गांधी और मि० जिन्ना के बीच में साम्प्रदायिक 
सममभौते की वातचीत आरम्म हुई, जिससे कांग्रेस और मुसलिम छीग में सहयोग 
हो सके और भारत की राजनेतिक समस्या का हल हो सके। सममौते की इस 
वातचीत का भाधार श्रीराजगोपालाचारी का एक प्रस्ताव था। परन्तु अन्त में 
कोई समझौता न हो सका । मसि० जिन्ना चाहते थे कि मद्दात्मा गांधी इस बात को 
स्वीकार कर लें कि हिन्दू भौर मुसलमान दो अछग-अछग राष्ट्र हैं और इस कारण 
गांधीजी को पाकिस्तान की मांग स्त्रीकार कर लेनी चाहिये। पहिली मांग गांधीजी 
को स्वीकार नहीं थी और भारत के विभाजन के सम्बन्ध में उनका कहना था कि 
जनमत संग्रह (0|209८0८) द्वारा यह निश्चय कर छिया जाय कि क्या वास्तव में 
लोग विभाजन चादइते हैं या नहीं। यदि जनमत विभाजन के पक्ष में हो तो 
विभाजन किया जाय । मि० जिज्ना को यह मांग स्वीकार नहीं थी । 

वेवेछ योजना--१४ जून सन्‌ १९४० को तत्कालीन भारत मंत्री मि० 
लियोपोल्ड एमरी ने ब्रिटिश पालियामेंट के द्वाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की 
फजिसमें भारत की समस्या हल करने के लिये कुछ प्रस्ताव रखे गये । इस घोपणा 
में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की राजनेतिक समस्या सुलूकाने और 
एक बेधानिक समम्ौता करने में सहायता करने के लिये चिन्तित थी और इसके लिये 
सन्‌ १९४ के क्रिप्स के पस्तावों का उपयोग अब सी किया जा सकता था। उस 
घोषणा में यह भाशा की गई थी कि भारत के नेता आपस में एक सममौता करने 
मे समर्थ होंगे, जिससे मारत के लिये शासन का एक स्थायी रुप निश्चित हो सके । 
यदि भरत के राजनेतिक दल ब्रिटिश सरकार के सुझाव मारने तो सरकार उनकी 


रैँ 
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. सद्दायता करने को तेयार थी । पहुन्तु साथ में यह.भी. शत थी कि पहिले भारत 
जापान को परास्त करने में सहायता दे। भारत में ज्ञासन सम्बन्धी परिवतेन 

महायुद्ध में ब्रिटेन की अन्तिम विजय के वाद किये जायेंगे ।- घोषणा में यह कहा 
गया कि फिलहाल इतना हो सकता है कि वाइसराय अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों 
का निर्वाचन इस प्रकार करेगा कि ग्रमुख राजनेतिक दलों को उसमें उचित ग्रति- 
निधित्व मिलेगा । साथ ही हिन्दुओं और मुसलमानों को वरावर प्रतिनिधिल मिल 
सकेगा ।! यही सिद्धान्त प्रान्तों के सम्बन्ध में भी लागू किया जायगा । 

- अपनी कार्यकारिणी का पुनर्संगठन करने के लिये लाडे वेवेल ने महात्मा गाँधी, 
मि० जिन्ना तथा केन्द्र और प्रान्तोंः के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के पास निमंत्रण भेजे ।: 
. लगसग. एक महीने तक समझौते की<बातचीत चलती रही, परन्तु अन्त में वह इस 
कारण असफल रही कि.कांग्रेस और मुसलिम, लीग में सदस्यों: की संख्या के सस्वन्ध 
में कोई समझौता न हो सका । मि$:ज़िन्ना ने. कहा कि मेने लाड वेबेल- का प्रस्ताव: 
इसलिये भ्रस्वीकार कर दिया कि उसे स्वीकार करने , से कार्यकारिणी में लीग के 
सदस्यों की .संख्यों केवल एक तिहाँई रह जाती |: उनकी यह भी शिकायत थी। 
कि वाइसराय कार्यकारिणी में कुछ ऐसे मुसलमानों को भी रखना चाहते थे, जो लीग: 
के प्रतिनिधि न होकर या तो कांग्रेस के अतिनिधि थे या पंजाव के उस दल के. 
प्रतिनिधि थे जिसके प्रधान नेता पंजाब के ग्रंथान मंत्री मलिक खिज़िर हयात खां 
0। जब सममभौते की बातचीत असफल रही, तब कांग्रेस के अध्यक्ष ने लीग की: 
परवाह न करके वाइसराय मे अगला कद्म उठाने को कहा, परन्तु लाड वेवेल ने ऐसा 
करने से इनकार कर दिया । | दा 

सन्‌ १९४५० में १४ अगस्त की आधी रात- को जापान के साथ युद्ध समाप्त 
हो गया। इसके कुछ हो.. महीनों वाद इग्लेड में पालियार्मेंट - के निर्वाचन हुए, 
जिसमें मजदूर दछ की जीत हुईं और मि० एटली प्रधान मंत्री हुए ।.. मजदूर, 
सरकार ने आरस्म से ही यह निश्चय कर लिया कि.वह शासन शक्ति भारत को: - 
देदेगी।. | 

सन्‌ १९४५ के अन्त में ओर सन्‌ १९४६ के आरम्भ में भारत मे केन्द्रीय 
और जान्तीय विधान सभाओं के निर्वाचन हुए।, 
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. ब्रिटिश मंत्रिमंडड का शिष्टमंडड और उसका कार्य-- [४#6 
()8णंए९०: (5४0०0) १९ फरवरी स्तत्‌ १९४६ को ब्रिटिश मंत्रिमंडल 
के नये भारत सचिव ने हाउस ऑफ लाडस में यह घोषणा की कि ब्रिटिश 
सरकार ने यह निणय किया है कि व्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य एक 
शिश्टमंडल के रूप में भारत इस उद्देश्य से जायगा कि वह शासन सम्बन्धी समस्या 
को हल करने में छाढ वेवेल की सद्दायता कर सके। यह शिश्टमंडल २४ मार्च 
को नई दिल्ली पहुंचा। छाड पेटिक लारेंस , वोढ ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टेफड 
क्रिप्स और नौ सेना के मंत्री सर ए० वी० एलेकज़ें डर थे । 

इन तीनों मंत्रियों ने छाई वेबेछ को साथ छेकर तुरन्त भारतीय नेताओं के 
समझौते की वानचीत आरम्म कर दी । लेकिन सारत के दो अमुख दलों में 
मूल प्र्नों पर कोई सममौता न हो सका और शिश्टमंडछ ने समझौते की आशा छोड़ 
दी। उसे ऐसा छगने.लूगा कि उसके सब ग्रयन्ल विफल होंगे। तब शिश्मंडल ने 
समस्या का हल करने के लिये अपने सुझाव रखे। ये प्रस्ताव शिष्ठमंडल तथा 
बाइसराय के एक संयुक्त वक्तव्य में रखे गये थे । यह वक्तव्य १६ मई सन्‌ १९४६ 
में प्रकाशित किया गया । 

१६ सई के वक्तव्य में पहिले यह कहा गया कि पाकिस्तान की सांग ऐसी 
थी जो कार्यान्वित नहीं हो सकती । फिर उसमें मारतीय समत्या को इल करने 
के छिये निम्नलिखित सुझाव रखे गये थे-- 

(१) एक भारतीय संघ होना चाहिये। इसमें ब्रिटिश मारत तथा देशी 
रियासतें शामिल होंगी । संघ परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य, सुरक्षा तथा आवागमन और 
यातायात के साधनों का शासन करेगा। इन विभागों के शासन के लिये 
संघ को आवश्यक धन उपलब्ध करने के अधिकार प्राप्त होंगे । 

(२) संघ की एक विधान समा तथा एक कार्यकारिणी होगी, जिसमें ब्रिटिश 
भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि रहेगे। यदि विधान सभा में कसी 
कोई साम्प्रदायिक प्रदन खड़ा हो तो उस पर दो प्रमुख सम्प्रदायों अर्थात्‌ हिन्दू 
और मुसलमानों के उपस्थित प्रतिनिधियों का अछूग-अलूग बहुमत प्राप्त होना 


चाहिये। साथ हीं सब उपस्थित सदस्यों का भी बहुमत आप्त होना चाहिये । 
2 





न्न्ज् 


दो मदययुद्ध और, उसके वाद 

अतिनिधि मिलकर संघ का शासन विधान निश्चित करेंगे । विभिन्न विभागों 
अतिनिधियों की सूची इस प्रकार थी-- 

प्रतिनिधियों की स्ची 


जमा जज अ - 
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३० भारत का संविधान 


प्रोन्‍्तों को यह खतन्त्रता दी गई थी कि नये .विधान के अन्तर्गत निर्वाचन 
द्वारा जो विधान सभाएं बनेंगी यदि वे बहुमत द्वारा निश्चय करें तो प्रान्त समूहों 
के वाहर जा सकते थे । 

, इस योजना के सिवाय उस घोषणा में एक अन्तरिस सरकार की योजना सी 
दी गई थी । ॥ 

१९ मई को शिष्टमंडल ने एक अन्य वक्तव्य प्रकाशित किया था। उसका 
सम्बन्ध देशी रियासतों से था। उसमें कहा यया था कि विभिन्न सममौतों और 
सन्वियों के अनुसार त्रिटिश सरकार को देशी रियासतों के ऊपर जो. श्रभुत्व प्राप्त 
है उसे वह किसी भी परिस्थिति में किसी सी मारतीय सरकार को नहीं देगी। 
उस वक्तव्य में यह साफ तौर से कह “दिया था कि भारत में स्वतन्त्र सरकार 
स्थापित होने- पर ब्रिटिश सरकार रियासतों के श्रति अपने प्रभु सम्बन्धी कर्तव्य 
पूरे नहीं कर सकेगी । परन्तु साथ ही वह उन्हें भारत सरकार को भी नहीं 
द्वेगी । रियासतों ने जो प्रभुल अधिकार व्रिटिश सरकार को दिये थे, वह उन्हें 
वापिस लौटा देगी । उस वक्तव्य के भन्त में कहा गया था कि, “एक तरफ देशी 
स्यासतों और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत में जो राजनेतिक 
सम्बन्ध हैं, उनका अन्त हो जायगा। इसके वाद भारत में जो सरकार या 
सरकारें स्थापित होंगी, उनके साथ देशी रियासते संघ शासन के अन्तर्गेत सम्बन्ध 
स्थापित कर सकती हैं । अथवा वे जैसे चाहें वेसे विशेष सम्बन्ध पारस्परिक सममभौते 
द्वारा स्थापित कर सकती हैं ।” 

. ६ जून को मुसलिम लीग की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 
पहिले तो १६ मई की योजना की आलोचना इसलिये की गई कि उसमें पाकिस्तान 
का सिद्धान्त स्व्रीकार नहीं किया गया था । परन्तु साथ ही उस अस्ताव द्वारा 
उस योजना को पूर्णछप से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस की कार्यसमिति 
ने मी २६ जून को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें उस योजना को .केवछ भशा- 
रूप में स्वीकार किया गया। कंग्रेंस ने केवल उस अंश को स्वीकार किया, 
जिसका सम्बन्ध विधान सभा से था। १६ मई के वक्तव्य का कांग्रेस ने जो म्थे 


्‌ .ु सम्बन्ध 
'समम्का या जो अथ वह चाहती थी, उसे भी स्पष्ट कर दिया । इस अथे का सम्बन्ध 


दो महायुद्ध और उसके बाद २१ 


: विश्ेप रूप से प्रान्तों के समूह या विभाग बनाने से था। कार्यसमिति का यह. | < 
मत था कि प्रान्तों को किसी समूद्ठ या विभाग में रहने के लिये वाध्य नहीं करना 
वयाहिये। यह कार्य आन्तीय खराज्य के सिद्धान्त के विरुद्ध था। कार्यसमिति 
ने अन्तरिम सरकार सम्बन्धी योजना एकदम ठकरा दी। इस योजना का जो 
अर्थ उसे दिया गया था, वह उसे एकद्म स्वीकार नहीं था । 

सिक्‍्खों ने भी शिश्मंडक की योजना को पूर्णहप से अस्वीकार कर दिया। 
उनको डर यह्द था कि प्रान्तों को समूहों में रखने से उनके द्वितों को भारी हानि 
पहुँचेगी । 

जुलाई महीने में वम्बई में कांग्रेस की महासमिति की बेठक हुई । इस बेठक 
में कार्यसमिति के १६ जुलाई के निर्णय का समर्थन किया गया । 

ये सब बातें चल ही रही थीं कि वाइसराय ने प्रान्तों के गवनेरों के पास 
आदेश भेजे कि विधान सभा के सदस्यों के निवचिन के लिये डचित कार्यवाही 
होनी चाहिये। इस आदिश के अनुसार जुलाई में निर्वाचन हुए 

जब मंत्रिमंडल का शिश्मंडल सारत से चलने छूगा, तव उसने वाइसराय के 
“साथ एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें यह कह्दा गया था कि वे छोग सन्तुष्ट 
भर प्रसन्न थे कि अब संविधान निर्माण करने का कार्य अमुख दलों की सहायता से 


हो सकेगा । उन्हें इस बात का खेद था कि केन्द्र में संयुक्त अंतरिम सरकार बनाना 





सम्मव नहीं हो सका । परन्तु उन्हेंने कहा कि विधान सभा के लिये निर्वाचन 
दोने के वाद अन्तरिम सरकार वनाने के लिये फिर से प्रयत्न किये जायेंगे । 
यद्यपि अन्तरिम सरकार का निर्माण थोड़े से ही समय के लिये टला था, परन्ठु 
इससे मि० जिन्ना वहुत असंतुछ हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समता 
और लाडे बेबेल पर यह दोप लगाया कि उन्होंने अपने वचन भंग किया था। 
२९ जुलाई को मुस॒लिम लीग की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसके 
द्वारा उसने शिश्मंडल की योजना की अस्वीकार कर दिया। इसके साथ-साथ ु 
उसने अपना असिद्ध प्रत्यक्ष आन्दोलन ( जिहएट 0८० ) सम्बन्धी ५ 
अत्ताव भी पास किया । इस प्रस्ताव में कद्दा गया कि कांग्रेस हृठवर्मी कर रही 
थी और ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ विज्ञासघात किया था, इसलिये 


रे 
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5३ -. सारत का संविधान 


मुसलिम छीग को पाकिस्तान प्राप्त करने के लिये ग्रत्यक्ष काये करना चाहिये। इस 
प्रस्ताव में लीग की कार्यसमिति से अत्यक्ष आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार करने का 
'आदेद दिया गया । १६ अगस्त को:प्रत्यक्ष आन्दोलन दिवस मनाने का निश्चय 
किया गया । 


१६ अगस्त को कलकत्ता में भयंकर हिन्दु-सुसलिम दंगे आरम्म हो गये । इनः 
दंगों में दोनों सम्प्रदायों के हजारों छोगों की जाने गई । 

इस समय पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे! १९ अगस्त को वाइसराय 
ने उन्हें अन्तरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। पंडित नेहरू ने अतरिस 
मंत्रिमंडल वनाया और २ सितम्बर को उसने पद्‌ ग्रहण किया। सुसलिमि लीग 
इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुईं । अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित सदस्य 
थे--पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वह्मसाई पटेल, श्री राजेन्द्रमसाक- 
श्री आासफ भी, श्री सी० राजगोपालाचारी, श्री शरतचन्द्र बोस, डा० जान- 
मठाई, सरदार वलठेव सिंह, सर शफात अहमद खान, श्री जगजीवन राम)- 
सेयद्‌ अली जहदीर और श्री सी० एच० भाभा । ४ 

इसके बाद १३ अक्टोबर को मुसल्िम लीग की कार्यसमिति ने भी अन्तरिसा 
सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। १५ अक्टोवर को मुसलिम लीग 
के पाँच प्रतिनिधि अन्तरिम सरकार में शामिक्त हो गये। इन पांच सदस्यों: 
के नाम ये थे---मि० लियाकत अली खां, मि० आई० आई० चुन्द्रीगर, समि० 
अब्दुल रब निश्तर, मि० गजनफर अली खां, श्री योगेद्रनाथ मंडक। . इनः 
सदस्यों को उपयुक्त पद देने के लिये श्री शरतचन्द्र वोस, सर शक़ात अहमद खान: 
और संयद अली जहीर ने अपने पद्‌ त्यांग दिये । | 

विधान समा की पहिली वेठक नई दिल्ली म॑ ९५ द्सिम्बर सन्‌ १५४६ को 
हुईं। सुसलिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। मुसलिम लीग इसमें इसलिये: 

शामिल नहीं हुई क्रि कांग्रेस ने शिश्मंडल की १६ मई की योजना, का जो अर्थ 

लगाया था, विशेषकर समूह सम्बन्धी धाराओं का, उससे वह सहमत नहीं थी । 
' २० फरवरी को मि०., एटछी ने अपनी भारत छोड़ने की असिद्ध घोषणा 


० 


की. उसमें “कड्रा गया था कि भारत में एक अनिश्चि। और संदिग्ध 


दो महायुद्ध और उसके बाद रहे 


वातावरण छाया हुआ है। यह वातांवरंण बहुत खतरनाक हैं। “ब्रिटिश 
सरकार इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसका यह दृढ़ निश्रय है कि 
जन सन्‌ १५४८ तक वह जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शासन शक्ति सौंप देगी 
और इसके लिये उचित कायवाद्दी आरम्भ कर. देगी।” इस घोपणा में यह भी 
कहा गया कि पूर्ण प्रतिनिधि विधान समा में भारत के लिये जो विधान शिश्मंडल 
की योजना के आधार पर तेयार किया जायगा, उसे स्वीकार करने के लिये 
पाल्यामेंट से सिफारिश की जायगी । लेकिन यदि ऐसा विधान पृण प्रतिनिधि 
विधान सभा द्वारा जून सन्‌ १९४८ के पढ़िले नहीं वन सक्का तो फिर ब्रिटिश 
सरकार इस बात को सोचेगी कि त्रिटिश भारत की शासन शक्ति किसको देना 
चाहिये । प्रर्ण शक्ति किसी एक केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये अथवा कुछ 
क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारों:को भी देना चाहिये। मारत के छोगों के द्वित में 
ब्रिटिश सरकार को जो तरीका सबसे अच्छा दिखेगा उसे ही. अहण 


किया जायगा।” रियासतों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि “प्रभुत 
( ?व/शा0५7/८५ ) के अन्त्रगेत ब्रिटिश सरकार को जो अधिकार और कर्त्तव्य ; 
प्राप्त थे, उन्हें बढ ब्रिटिश भारत की किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को: 


न देगी ।! 

इसी घोषणा में यह भी कट्ठा गया कि युद्धकाल में छार्ड वेबेल भारत के 
वाइसराय नियुक्त किये गये थे । अब उनकी जगद्ग छाड्ड माउन्टवेटन नियुक्त किये 
जाते हैं। “भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तिम चरण और खतन्‍न्त्र भारत के 
प्रथम चरण में यह भावश्यक है ।” 

२४ माच सनू १९४०७ में छा माउन्टवेटन दिल्ली आये। भारत में जाते 
ही उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय समस्ता अग्रले कुछ सह्दीनों में अवश्य सुलभ 
जानी चाहिये । उन्होंने आते ढी भारतीय नेताओं के साथ परामश भारम्भ- कर 
द्या। इसके वाद मई के सध्य में परामशश के लिये वे लंडन गये और उस माह 
के अन्त में छौटे। इसी बीच में पंजाब और वंगाल के विमाजन के लिये 
आन्दोलन बढ़ता जा रहा था और यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय समस्या का 
इल ब्रिटिश सरकार देश के विभाजन द्वारा द्वी करेगी । 





| रे 
2 
हि 


. 
(० 
! 
| ः 
[: 
| 


2 





५ 


पथ  * भारत का संविधान - 


 माउन्टवेटन यॉजना--३ जूत को ब्रिटिश सरकार ने एक नई योजना 
की घोषणा की, जिसमें भारतीय समस्या का एक नया हल पेश किया गया था। 
पहिले उसमें यह कहा गया कि सरकार शासन शक्ति सारतीय छोगों के हाथ में 


हल 


सौंपना. चाहती. है । _ दूसरी बात यह कह्दी गई कि वर्तमान विधान समा के काम 
. में विन्न डालने की सरकार की मंशा नहीं है । लेकिन इस सभा का बनाया हुआ 
विधान देडा के जो भाग स्वीकार न करना चाहें, उन पर वह न लादा जायगा। 
यह जानने के लिये कि कौन से भाग उसे स्वीकार न करेंगे निम्नलिखित रीति 
निर्धारित की गईं। बंगाल और पंजाब की प्रान्तीय धारा समाओं को दो भागों 
में बांट दिया जायया । एक भाग में मुसल्मि बहुमत जिलों के प्रतिनिधि 
थेठेगे और दूसरे में शेष जिलों के प्रतिनिधि: बेठेंगे। योरोपियन सदस्य इन 
बेठकों में भाग न छेंगे। इस प्रकार इन दो ग्रान्तों में से अत्येक की धारा सभा 
दो भागों में वंट जायगी । प्रत्येक भाग की वेठक अलग-अलग होगी और सदस्य 
इस प्रश्न पर मत दान करेंगे की प्रान्त का विभाजन होना चाहिये या नहीं। 
यदि दो में से किसी एक भाग ने भी विभाजन के पक्ष में बहुमत दिया तो आन्च - 
का विभाजन होगा और उसके लिये प्रवन्ध किया जायगा । विभाजन के पक्ष में 
बहुमत प्रदर्शित होने पर प्रत्येक भाय यह निर्णय करेगा कि वह वतेमान विधान 
सभा में शामिल होगा या नई विधान सभा वनावेगा। सिंध की प्रान्तीय धारा 
समा इस सम्बन्ध में अपना निर्णय करेगी ।. पश्चिम-उत्तर सीमाप्रान्त में जनमत 
संग्रह ( ए्27९००ंपा ) द्वारा यह वात निश्चि। की जायगी। सिलहट 
जिले में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। इसलिये जनमत संग्रह द्वारा 
वह निंणय करेगी कि सिल॒हट जिला आसाम में रहेगा कि पूर्वी बंगाल में जायया । 

” इस वक्तव्य में यह स्पश्रूप से कह दिया गया कि देशी रियासतों के सम्बन्ध 
में ब्रिटिश सरकार की नीति वही रहेगो जो ब्रिटिश शिकश्षमंडडल के १३ मई के 
घोषणापत्र में निर्धारित की गई थी । इस वक्तव्य में यह भी कहा गया कि यदि 
सारत का विभाजन हुआ तो दोनों देशों की सीमा निर्वारित करने के लिये 
एक सीमा जायोग  ( 50प्रधत॑शए (०णागजांड्श0ा ) नियुक्त किया 
जायया । - ; । 


82. अंक ध 


आल कल 


दो महायुद्ध और उसके बाद रण 


उस वक्तव्य के अन्त में कद्ठा गया कि “इस घोपणा के आधार पर भारत में 
जो एक या दो सरकारें वर्नेगी उनकी औपनिवेशिक स्व॒राज्य के आधार पर शासन 
सत्ता देने के लिये प्रिटिश सरकार पालियामेंट के इसी अधिवेशन में कानून बनाना 
चाहती है। इसके वाद भी भारत में स्थित विधान परिपदों को यह निर्णय करने 
का अधिकार रहेगा कि उनके देश ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में शामिल रहेंगे 
या नहीं ।” ॥ 

इस योजना को कांग्रेस की महासमिति ने १५ जून को और मुसलिम छीग 
को कौंसिल ने ९ जून को स्लीकार कर छिया। 

३ जून की योजना के भाघार के अनुसार काये किया गया और पंजाब तथा 
बंगाल का विभाजन निश्चित हो गया। २० जून को पश्चिम पंजाव ने और २३ 
जूम को पूर्वी बंगाल ने नई विधान सभा में शामिल होने का निणय किया । पंजाब 
और बंगाल के विभाजन के लिये ३० जून को दो सीमा आयोगों की नियुक्ति की 
घोषणा की गई। १७ अगस्त को सीमा आयोगों के निणेय प्रकाशित किये गये ; 
सिंध और सीमाप्रान्त ने नई विधान सभा में शामिल होने का निर्णय किया- 
सिलहट ने पूर्व बंगाल में जाने का निणय किया । 


४ जुलाई को ब्रिटिश पालियामेंट में भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक्र पेश किया +* 
गया और १८ जुलाई को वह कानून वन गया। इस कानून के अनुसार १५ :, 


अगस्त सन्‌ १९४७ से भारत और पाकिस्तान दो देश वन गये । 

सन्‌ १९४७ में सारे सारतवर्ष में और विशेपकर पंजाब में इतने भीपण 
साम्प्रदायिक दंगे हुए जितने कि देश में पढ़े कभी देखने में नहीं आये थे। 
पंजाब में ये दंगे फरवरी में आरम्भ हुए। ढूटना, जाग लगाना, कत्ले आम, ज्यों 
और बच्चों का अपहरण साधारण घटनाएं हो गई। दइजारों बेगुनाह जानें गई 
मर लाखों वेघर-वार और आश्रयविद्दीन हो गये। जब भारत और पाकिस्तान 
को दो सरकारे व्नीं तव उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक देश के 
लाखों शरणाथियों को दूसरे देश में केसे पहुचाया जाय । 

देशी रियासते---इस वात में बहुत कुछ तथ्य है कि जब अगग्नेजों ने भारत 
छोड़ा, तब उन्होंने उजाड़ने की नीति ( छजांपंट्याँ $८०टीलत ल्वाएं। 


| 


५; 
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70०८ए) से काम लिया ।. ९० फरवरी सन्‌ १९४७ के वक्तव्य में मि० एटली 
ने कहा था--- >> ओ ह ह 

“देशी रियासतों के सम्बन्ध में शिष्रमंडल की योजना में यह बात स्पष्ट कर 
दी गई है कि देशी रियासतों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को अभुल के जो 
अधिकार और कत्तेव्य प्राप्त हैं, वे ब्रिटिश भारत की किसी उत्तराधिकारी सरकार 
को नहीं दिये जावेंगे।” इस नीति' के अनुसार देशी रियासतों को भारत 
सरकार के! साथ अपने भविष्य के सम्बन्ध निर्धारित करने की खतन्त्रता थी |. 
भग्नेज देश के सकड़ों टुकड़े करके छोड़ जाना चाहते. थे।. सन्‌ १९४७ के. ' 
भारतीय खतन्त्रता कानून की घारा ७ (१) (व) में लिखा हुआ है कि-- 

“१५ अगत्त सन्‌ १९४७ से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का 
प्रभ्ल समाप्त हो जाता है और इस कानून के साथ-साथ वे सब सन्धियां, 
समभौते, अधिकार, कर्त्तव्य इत्यादि तथा तत्सम्बन्धी कार्ये समाप्त हो जाते हैं, जो 
व्रिटिश सरकार को देशी रियासतों से प्राप्त थे ।” 

जब विधान सभा स्थापित की गई तव उसके साथ ही साथ एक समभौता समिति 
(0८९४०ए४प०४ (०0णगरंए:८९) भी स्थापित की गई थी। इस कमेटी का 
काम देशी रियासतों के साथ राजनेतिक सम्बन्ध निश्चिः करना तथा उनका 
भारतीय संघ में शामिल होने का प्रइन तय करना था । बहुत सी रियासतें तुरन्त 
भारतीय संघ में शामिल होने को तेयार हो गई । कई रियासतों के श्रतिनिधियों 
ने १५ अगस्त सन्‌ १९४७ के पहिले ही विधान सभा में स्थान अहण कर लिये । 
भारतीय स्वतन्त्रता कानून पास होने के वाद पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त एजेन्सी, 
वलुचिस्तान एजेन्सी और पंजाव एजेन्सी की वहावलूपुर और खेरपुर रियासतों को 
छोड़कर प्रायः सव रियासतें मारतीय संघ में शामिल हो गई। इन रियासतों 
ने केवल तीन विषयों का शासन भारतीय संध को दिया। एंक सुरक्षा, दूसरा 
परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य, तीसरा आवागमन के साधन । वाद में रियासर्तों ने अन्य कई 
विपय भी संघ को दे दिये और उनकी स्थिति प्रायः वही हो गई, जो अ्रान्तों की है । 
हैद्राबाद रियासत में बहुत जोर का भारत विरोधी साम्प्रदायिक आन्दोलन चल" 
रद था। इससे काफी दिनों तक वह रियासत भारतीय संघ में शामिल नहीं होः 


__ __..........++>+++>अ 


दो मद्दायुद्ध और उसके बाद न्‍् 


सकी । अन्त में सेना की सहायता से भारत सरकार को वहां के आतंकवादी 

नेताओं के प्रभाव को समाप्त करना पड़ा । ह 
भारत की विधान सभा (7#6 [एछता॥0 (200806ए5९०६ /58श९7-- 

99)--$ दिसम्बर सन्‌ १९५४६ को सारतीय विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ 


हुआ। ११ दिसम्बर को डा० राजेंन्द्प्रसाद उसके स्थायी सभापति चुने गये । 
१३ दिसम्बर को पं० नेहह ने “समा के उद्देश्य! सम्बन्धी प्रस्तोव पेश किया । वह 
प्रस्ताव निम्नलिखित था-- | 

“विधान सभा का यह छह और निश्चित उद्देश्य है कि वह सारत को स्वतन्त्र 
और सर्व प्रभुत्तपुण गणतन्त्र राज्य घोषित करके उसके भावी शासन का विधान 
निर्माण करेगी । भारत के जो क्षेत्र इस समय ब्रिटिश भारत के नाम से प्रसिद्ध 
हैं तथा जो राज्य देशी रियासनों के नाम से प्रसिद्ध हैँ, तथा जो राज्य व्रिटिश 
सारत के और देशी रियासतों के बाहर हैं और अन्य ऐसे क्षेत्र जो भारत के बाहर 
हँ पर जो स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, वे सब्र उसमें शामिल. 
होंगे। और, 

“ऊपर कहे गये क्षेत्रों की जो सीमाए' हैं और विधान सभा उनकी जो सीमाए 
निश्चित करे अथवा बाद में विधान के अनुसार उनको जो सीमाए' निश्चित की जाय॑, 
उन सीमाओं के अनुसार थे क्षेत्र शासन की स्वतन्त्र इक्राइयाँ मानी जायेंगी। संघ 
के पास शासन के जो अधिकार रहेंगे, उनको छोड़कर इन इक्राइयों के पास शासन 
के सब अधिकार और काय रहेंगे। साथ ही अवशिष्ट अधिकार 
भी इन्हीं इकाइयों के पास रहेगे। और, 

“स्वतन्त्र और सर्वप्रमुल॒प्रण भारत की:तथा उसकी इकाइयों और अंगों की 
शासन-शक्ति देश की जनता से प्राप्त होगी । और, 

“भारत के सब लोगों को कानून की नज़रों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और 
राजनेतिक समानता तथा समान अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और 
कानून तथा 'सार्वजनिकः नेतिकता के अन्तर्गत छोगों को विचार, भाषण; 
विज्ञास, धार्मिक आचरण, संगठन “तथा कार्यों सम्बन्धी खतन्त्रता प्राप्तः 
होगी । और, 
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“अल्पसंख्यक, पिछड़ी हुईं जातियों, पिछड़ी हुईं अनुसूचित जातियों तथा 
पिछड़े हुए वर्गों को उपयुक्त संरक्षण आप्त हंगे । और, छा 

“गणतन्त्र-की सीमा तथा उसका अभुतल्त स्थल, जल और आकाश में सम्य 
“देशों के कानून और न्याय के अनुसार सुरक्षित रखे जायेंगे। और ऐसे प्रयत्न 
तथा काये किये जायेंगे जिससे इस ग्राचीन राष्ट्र का स्थान संसार में गौरवपूण बना 
रहे और यह्द देश संसार में शान्ति स्थापन तथा मनुष्य मात्र के लिये कल्याणकारी 
कार्य कर सके ।” ॥ 

विधान ससा ने समय-समय पर कई समितियों की नियुक्ति की, जेसे कि संघ के 
विषय सम्बन्धी समिति, राज्यों या आन्तों के विधान सम्बन्धी समिति, तथा संघ की 
'विधायनी समिति । इन समितियों की तथा विधान -सभा की समय-समय पर 
-बेठकें होती रहीं, जिनमें विधान के अधान सिद्धान्त स्वीकृत किये गये । 

* २९५ अगस्त सव्‌ १९४७ को विधान सभा ने एक समिति की नियुक्ति की, जिसको 
समा द्वारा स्वीकार किये गये सिद्धान्तों के आधार. पर संविधान तेयार करने का 
काम सौंपा गया। इस सभा के निम्नलिखित सदस्य थे--डा० बी० आर० 
आम्वेडकर ( सभापति ) श्री एन० गोपालास्वामी आयंगर, श्री अलादी कृष्णास्वामी 
अय्यर, श्री के० एम० मुंशी, सेयद्‌ मुहम्मद साहुछा, श्री एन० माधव-राउ, 
श्री डी० पी० खेतान और सर वी ०. एछ० मित्तर। इनमें से सर- बी० एल० 
'मित्तर ने थोढ़े ही दिनों के बाद इस कमेटी की सदस्यता छोड़ दी ।- 

इस कमेटी ने २१ फरवरी सन्‌ १५७४८ को अपनी रिपोर्ट पेश की । 

० नवम्बर को संविधान की यह रिपोर्ट विधान सभा में पेश की गई । 
“यहिले तो सभा ने उस पर सरसरी तौर से विचार किया । (फिर वाद में एक-एक 
धारा लेकर वित्राद भौर:विचार किया । विचार पूरा होने पर २६ नवम्बर सन्‌ 
१९७५९ को सभा ने भारत का संविधान स्वीकार किया। विधान की कुछ धाराएं 
तो तुरन्त अमल में:कर दी गई । .पर सम्पूण विधान २६ जनवरी सन्‌ १९७० 
से लागू किया गया । पा | 

विधान सभा के ११ अधिवेशन हुए और कुछ मिछाकर १६७ दिन उसकी 
ठके हुईं । इनमें से ११४ दिन विधान की रिपोर्ट पर विचार करने में बीते । 


िछ 


सन्‌ १५१५ का शासन कानून रद 


प्रस्तावित विधान की रिपोट पर ७,६२० संशोधन पेश किये गये, जिनमें से २४७ ३- 
संशोधनों पर विचार हुआ। विधान सभा में ३०७ सदस्य थे । 

विधान समा को अपना काम पुरा करने में * वष ११ महीने और १८ दिन 
लगे । यदि हम संसार की अन्य विधान ससाओं के साथ इसकी तुलना करें तो 
देखेंगे कि अमेरिका की समा ने चार महीने में अपना कास पूरा किया, कनाडा की- 
विधान सभा ने २ वर्ष ५ महीने में, आस्ट्रेलिया की विधान सभा :ने ९ वर्ष में,. 
और दक्षिण अफ्रिक्रा की विधान सभा ने १ वर्ष में अपना काम पुरा किया । 





दूसरा अध्याय 


सन १६१६ का शासन कानून 
(४6 ७०ए०स्ााउटा: 07 77049 50०6 499 ) 

सन्‌ १८३३ के पहिले भारत में कानून वनानेवाल्ली धारा सभाएं नहीं थीं ;. 
परन्तु उनके लिये आन्दोलन हो रहा था। इस मांग के फलस्वरूप धारा समाओं 
की स्थापना होने लगी । परन्तु इन सभाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा 
करता था । लेकिन सन्‌ १९०९ में जब मिंटो-मोरले कानून के अनुसार शासनः 
सुधार हुए तब प्रान्तों में ऐसी धारा सभाएं स्थापित की गई' जिनमें गर सरकारी 
सदस्यों का वहुमत था । परन्तु केन्द्रीय घारा सभा में तव भी सरकारी सदस्यों. 
का बहुमत रहा। सन्‌ १५१९ में जो शासन-सुधार सम्बन्धी कानून बनाः 
उसके अन्तर्गत नाम निर्देशित सरकारी सदस्यों की संख्या घटा दी गई और 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । 

दोहरा शासन (0एश८ए)--सन्‌ १९१९५ के शासन कानून के 


अनुसार शासन की जो प्रणाली स्थापित हुईं, उसे दोहरी सरकार कहते हैं। यह 
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नव 


३० मारत का संविधान 


दोहरा शासन केवल गआन्‍्तों में था, केन्द्र में नहीं। इस अणाली में आन्तीय 
सरकार के विपयों को दो भागों में वांट दिया गया था। एक भाग में 
“इस्तान्तरित विषय ([कह्ाइटिक्टत॑ 5प्रंटटड) थे और दूसरे में रक्षित विषय 
([१९४८:ए९० 5प०८८७) थे । रक्षित विषयों का शासन गवनर अपनी कार्य- 
कारिणी सभा की सद्वायता से किया करता था और दस्तान्तरित विषयों का शासन 
चह मंत्रियों की सहायता से किया करता था। कार्यकारिणी समा के सदस्य 
गवर्नर द्वारा नाम निर्देशित किये जाते थे और मंत्रियों की नियुक्ति गवनर धारा समा 
के सदस्यों में से करता था। रक्षित विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल थे-- - 
न्याय, पुलिस, नहरें और सिंचाई, बाँध, जलविद्युत्‌, भूमि-कर का ग्रवन्ध, भूमि 
उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी ऋण, अकाल निवारण, समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा 
'छापाखानों पर नियन्त्रण, जेल, ऋण लेना, जंगलों का प्रवन्ध - ( बम्बई और वरसा 
प्रान्तों को छोड़कर ) कारखानों की देख-रेख, औद्योगिक रूगड़ों का निवटारा 
औद्योगिक वीमा और मकानात । इस्तान्त्रित॒ विषयों में निम्नलिखित विपय 
ज्ञामिल थ्रे--स्थानीय संस्थाओं का-शासन । इनमें म्युनिसिपल बोर्ड और जिला 
बोर्ड शामिल थे। सावेजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बन्धी ग्रवन्ध, इनमें अस्पतालों 
और पायलखानों का ग्रवन्ध तथा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा शामिल थी। 
भारतीय बालकों की शिक्षा का प्रवन्ध, सार्वजनिक निर्माण काये जिसमें सड़कें, पुल 
“चनवाना इत्यादि का काम शामिल था, परन्तु सिंचाई के साधन शामिल नहीं थे। 
कृषि तथा भछलीगाह, सहकारी समितियां, आवकारी, केवल वम्बई और वरमा में 
जंगल, उद्योगों की उन्नति जिसमें विशेष शिक्षा और अनुसन्धान शामिल थे । 

इस कानून में यह मी स्पष्टछप से बतला दिया गया कि केन्द्रीय सरकार के 
शांसन में कौन-कौन से विषय रहेंगे । इस प्रकार केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन 
की निश्चि सीमाएं निर्धारित कर दी गई। केन्द्रीय शासन के विपय 
निम्नलिखित ये--सेना तथा तत्सम्वन्धी सब काये, परराष्ट्र काये, देशी रियासतों 
सम्बन्धी सब काये, आयात और निर्यात कर, रेलें, डाक और . तार, .आयकर, मुद्रा, 
-सार्वजनिक ऋण, व्यवसाय और जहाज़रानी, दंड और व्यवहार कानून, जनगणना 
और आंकड़े, छोक सेवायोग इत्यादि । 


_ >> |» ए“>- '७--"आन 


#प 
न 


सन्‌ १९५१५ का शासन कानून 


कानून वनाने के अवशिष्ट अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में थे । 

आश्थिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के आय के मुख्य साधन आयकर, रेलें, डाक 
और तार, आयाव-निर्यात कर, नमक कर और अफीम ..पर कर थे। प्रान्तों की 
आय के भुख्य साधन भूमि कर, आबकारी, स्टाम्प कर, जंगल तथा सिंचाई थे । 

गंवर्नर-जनरर ओर उसकी कार्यकारिणी-+ बुत (0एशाएण- 
(क्लाःशेना। (०पारल॑। )--इस कानून के अन्तर्गत अपनी कार्यकारिणी सहित 
गवर्नर-जनरल को बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त" थे। कानून बनानेवाले विधान 
मंडल में दो सदस्य थे---विधान समा ( [.625]907ए€ /४8८7४०।७ ) और 
राज्य-परिपद्‌ ( (१0पाली ० 5६802 )। यदि गवनेर जनरल किसी विधेयक 


. को कानून बनाने की सिफारिश करता था और फिर भी विधानमंडलू उसे कानून 


नहीं बनाता था, तो अपना प्रमाणपत्न देकर गवर्नर-जनरल उस विधेयक को कानून 
चना सकता था । उसे केवल यह प्रमाणपत्र देना पड़ता था कि देश की शान्ति, 
सुरक्षा तथा उन्नति के ह्वित में इस विधेयक का कानून होना आवश्यक है। 
रक्षित विषयों के लिये श्रान्तों के गवनेर, गवनर-जनरल तथा भारत सचिव 
के ग्रति जिम्मेदार थे । 

भारत-सचिव ( 5९८:८८४ए ० 5090० )--अपनी परिपद्‌ सक्विति 
मारत-सचिव ( 9९ल€:शाए 0 58९ 7 (००पाला ) को पूरा अधिकार 
था कि वह सरकार के सब कार्यों की देख-रेख करे और उसके कार्यों पर पूरा 
नियंत्रण रखे । भारत सरकार की आय और व्यय पर भी उसका पूरा निय॑त्रण था । 

केन्द्रीय विधान मंडल ( [॥6 (शाप 7.,९९990प7/८ )--केन्द्रीय 
विधान मंडल में दो सदन थे। राज्य-प्रिपद्‌ , ( (१०घातलों ० 5046 ) 
में ६० से अधिक सदस्य नहीं होते थे। इनमें से २० से अधिक सरकारी 
सदस्य नहीं हो सकते थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या ३३ थी। शोप 
सदस्॒ निर्वाचित होते थे। निम्न समा या विधान सभा ( [6998 ए९ 


हि 


49527 ए ) में १४० सदस्य होते थे। इनमें से १०३ निर्वाचित थे। 


शेप नाम निर्देशित होते थे। नाग निर्देशित सदत््यों में से २६ सरकारी सदस्य 
होते थे । 


ही जिया: 
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भारत का संविधान 


श्ष्चा 
न । 


मतदान ओर मतदाता ( 7]०८८४०7४८८५ )--सन्‌ १९०९ के शासन 
कानून द्वारा साम्प्रदायिक मतदान की प्रणाली स्थापित कर दी गई थी। सन 
१९१९ के कानून में सी मतदान साम्प्रदायिकता के आधार पर - रखा गया था। 
इसलिये मुसलिम, गर-सुसल्मि , योरोपियन और एंग्लो-इंडियन निर्वाचन क्षेत्र थे । 
फिर विशेष हितों के लिये प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र अलग-अलग .रखे गये: 
थे। इनमें विज्नविद्यालय, उद्योग भौर व्यवसाय तथा जमींदारों के निर्वाचन-द्षेत्र 
शामिल थे । 

प्रान्तीय विधान मंडल (॥४96 ए?70जंण्लंत्रे 7.९9)9ेववपा2४ )-- 
इस कानून के अनुसार ग्रान्तीय धारा सभाओं अर्थात्‌ विधान मंडलों के कम-से-कम' 
७० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। शेप ग्रतिनिधि नाम निर्देशित होते 
थे। नाम निर्देशित प्रतिनिधियों में से २० प्रतिशत से अधिक सरकारो ग्रतिनिधि 
नहीं हो सकते थे । गवनेर को अर्थ विधेयकों को प्रमाणित कर देने के अधिकार 
प्राप्त थे । यदि विधान मंडल किसी वजट विधेयक को रद्द कर देता था अथवा 
उसमें कमी कर देता था तो गवर्नर अपने विशेष अधिकारों द्वारा उसे कानून बना 
सकता था। परन्तु हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में उसकी इस प्रकार के विशेष 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । अविद्धास का प्रस्ताव पास करके घारां समा मंत्रिमंडल को 
पेद्च्युत कर सकती थी, परन्तु कार्यकारिणी सभा को पद्च्युत नहीं कर सकती थी । 
काय कारिणी की नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये होती थी। 
धारा सभा को वजट की कुछ धाराओं पर विचार करने अथवा मत देने का अधिकार 
नहीं था । | 

दोहरे शासन के दोष ( ]0९6९०८४ ० [09श००० )--यह दोहरा 
शासन संतोषप्रद नहीं रहा । किसी शरीर की तरह सरकार भी एक संगठित 
इकाई रहती है। यदि उसके अंगों को विच्छेदिति कर दिया जाये तो अय-भंग 
शरीर की तरह उपयुक्त ढंग से काम नहीं करेगी । फिर हम यह वात आसानी 
से समझ सकते हैं कि किसी सरकार के विसायों को इस प्रकार अलूग करना कि. 
उनमें आपस में कोई सम्पर्क न रहे, असम्भव है। उदाहरण के लिये वित्त 
( [797०९ ) झुरक्षित विषय था, परन्तु वास्तव में उसका सस्वन्ध प्रत्येक विभाग 


बन 
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से होता है। फल यह होता था कि अपने विभागों के छिये घन प्राप्त करने के 
लिये मंत्रीयण कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का मुंह ताका करते थे।। इमेशा 
यह. शिकायत वनी रहती थी, और वह बहुत कुछ सत्य भी थी, कि प्रायः सब 
रुपया रक्षित विषयों पर खच्चे हो जाता है और मंत्रियों के हाथ में राष्ट्रन॒त्याण के 
जो काम रहते हैं, वे धन की कमी के कारण पनपने नहीं पाते । कांग्रेस ने 
दोहरे शासन का हमेशा विरोध किया । इस. शासन प्रणाली में मंत्रियों की. स्थिति 
बड़ी संकटपूण थी । उन्हें धारा समा में वहुमत प्राप्त करने के लिये प्रायः नाम- 
निर्देशित सदस्यों पर निर्भर रदना पड़ता था। इसलिये उन्हें सरकार का समर्थक 
या “जी हुजूर' समम्ता जाता था । ह 


तीसरा अध्याय 


* सन्‌ १६१५४ का शासन कानून ( मूल ) 
( ॥%९ ७0ए९४7ण्छ७ा६ 67 गछतवी4 320, 935 ४ 08/7० ) 
गोलमेज समाओं के फलल्लरूप तथा ब्रिटेन के श्रधान मंत्री मि० रेमज़ें 
मेकडानल्ड के दिये हुए साम्प्रदायिक निर्णय के आधार पर वरिटिश सरकार नें 
भारत॑ के लिये एक नये शासन विधान के: प्रस्ताव तेयार किये और उन्हें एक इवेत- 
पत्र के रूप में प्रकाशित किया ।. गोलमेज सभा में हिन्दू और मुसलमानों के 
प्रंतिनिंधि इस बात पर कोई आपसी समझौता ज़्॒ कर सके कि विधानमंडलों.. में: 
उनके प्रेतिनिधियों की संख्या किस अनुपात में होगीः। . इसलिये भन्त में: ब्रिटिश 
प्रघान मंत्री ने अपना निर्णय दिया । -फिर उस निर्णय में हिन्दुओं और परिगणित्त' 
जातियों को अछय-अलय करके. दरिजनों को प्रथक्‌ प्रतिनिधित्त दियां गया। 
गांधीजी ने इसका कड़ा विरोध किया । उन्होंने कहा कि यह हिन्दू जाति को 
टुकड़े-टुकढ़े करने का अयल था। उन्होंने कहा कि यदि परिगणित जातियों. के: 
3 
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रद 


हि भारत का संविधान 


प्रतिनिधित्व सम्बन्धी धाराओं में उपयुक्त परिवर्तन नहीं किया गया तो में भामरण 
अनशन करूंगा । इस घोषणा के फलस्वरूप हिन्दुओं और परिंगणित जातियों में 
एक सममोता हो गया । इसे 'पूना समम्कैता' के नाम से कहते हैं। प्रिटिश 
सरकार ने इस. समझौते को स्वीकौर कर लिया । इस समझौते के आधार. में 
हिन्दुओं और परियणित जातियों के लिये संयुक्त निर्वाचन का सिद्धान्त था। 
सन्‌ १९३५ के शासन विधान में इस सिद्धान्त का. पालन किया ग़या । 

- खवेतपत्र में विधान सम्बन्धी जो योजना रखी गई थी,. उस पर पालियामेंट 
की एक़ संयुक्त अवंर समिति ( ]07६८ 5०]९०८ (१०एरमा८(८९ ), ने विचार हि 
किया और सन्‌ १९३४ में अपनी रिपोर्ट दी । इस रिपोर्ट के आधार पर. एक 
विधेयक तेयार किया गया। यही विधेयक सन्‌ १९३५ का भारतीय शासन 
फानूत बना । 

सन्‌ १९३७ से १४ अगस्त सन्‌ १९४७ तक यहीःकानून भारत का शासन 
विधान था । १५ अगस्त सन्‌ १९४७ से इस कानून का परिवर्तित रुप शासन 
का आधार रहा । इस कानून की प्रधान, धाराए इस प्रकार थीं-- 
संघ-शासन ( [6 #८त९४४४०॥ )--सन्‌ १९३५ का जो मूठ शासन 
कानून था उसमे प्रिटिश भारत के ग्रान्त और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ 
शासन की योजना रखी गई थी ।.. उस कानून में यह कह्टा गया था कि यदि कुछ 
ऐसी देशी रियासते संघ में शामिल हो जायें, जिनकी कुल रियासतों की जनता की 
भ्राधी संख्या उनमें हो तो व्रिटिश सरकार एक संघ स्थापित कर देगी । - इसके 
लिये ब्रिटिश पालियामेंट के प्रत्येक सदन, में इस आशय का एक प्रस्ताव पास: करना 
पड़ेगा और देशी रियासतों को संघ की विधान समा के उच्च ; सदन में आधा 
प्रतिनिधित् प्राप्त होगा । "लेकिन एक तो रियासतों द्वारा यह शर्ते पूरी न हो 
सकी और दूसरे ब्रिटिश भारत में कई ओर से इस योजना की कड़ी, आलोचना , 
की गई ।.: इसलिये संघ शासन की स्थापना न हो सकी । परन्तु सन्‌ -१$३७ में ! 
प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना दो गई । - संघ स्थापना की तिथि -ठलूती. शई.. और 
सन्‌ १९३९ में १८ अक्टोवर को जब दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो गया, व चह. 
योजना स्थगित कर दी गई । उस दिन भारत के गवर्नर-जनरल लाई ,लिनलिययों 
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जे एक. घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि “ब्रिटिश सरकार इस जात को महसूस 
करती है कि सविप्य में जब कमी भारत में संघ शासन की स्थापना पर विचार 
करना पड़ेगा, तव उस समय. की परित्थितियों को ध्यान में. रखकर यह वात सोचनी 
पढ़ेगी कि सन्‌ १९३१५ की योजना .में किन पसितेनों की आवश्यकता है ।” 
इस प्रकार भविष्य में संघ शासन की योजना में परिव्तेन करने की, गुंजाइश रख 
दी गई । 5. 8 एड. ॥ 

गवनेर-जनरल ( (0एशएलएा (थधाध्ावे . १--संघ - शासन की 
| योजना में गवनेर जनरल प्रवान केन्द्र था। कानून के अन्तर्गत उसे विस्तृत 
अधिकार तथा कत्तंव्य दिये गये थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से संघ शासन में 
उसे, कार्यपालिका के अधिकार प्राप्त थे । . संघ कार्यपालिका को उन सब विषयों पर 
अधिकार थे, जिन पर संघ का विधानमंडल कानून वना सकता था। साथ ही 
'कार्यपालिका को सेना तथा पिछड़ी हुई जातियों. के सम्बन्ध में भी अधिकार 
आप्त थे । न 0 ह 
« एक मंत्रि-परिपद्‌ गवर्नर-जनरल को उसके कार्य संचालन में सहायता करती 
थी। परन्तु जहां गवर्नेर-जनरल स््रय' अपनी जिम्मेदारी पर काम करता था, 
चहां मंत्रि-परिपद्‌ को राथ या सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी.। निम्नलिखित 
(विषयों पर वह अपनी जिम्मेदारी पर काम करता था--सुरक्षा, धर्म सम्बन्धी कार्य 
और संघ तथा ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग को छोड़कर परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य । 
इतने विफयों पर मंत्रि-परिपद्‌ अपनी सलाह नहीं दे सकती थी--गवनर-जनरलू 
की बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां थीं, जिनके सम्बन्ध में वह भपनी राय के अनुसार 
'काम करता था। वह मंत्रियों की राय ले सकता था, परन्तु उनकी सलाह मानना 
आवश्यक नहीं था। गवनेर-जनरलू की विशेष जिम्मेदारी निम्नलिखित विषयों 
के सम्बन्ध में थी-- 
... (१) भारत अथवा उसके किसी भाग में शान्तिपूर्ण वातावरण में किसी 
प्रकार का खतरा उत्पन्न न होने पावे । 
(>- (२) संघ सरकार की आर्थिक स्थिति तथा साख सुरक्षित वनी रहे । 
४४ (३) अल्पसंख्यक जातियों के .हित सुरक्षित वे रहें.। , . 


ब्रा 


4 -. » » आरस्त का संविधान. 

:० _४)४ सरकारी कर्मचारियों तथा उनके: आशिवतों: के हित और ..अघिकारे 

सुरक्षित रहें । | “ ८ ५ मर 
(७) - व्यवसाय में छिसी-के पक्ष. या विपक्ष में हनिकर रियायत न की जाय । 

: - (६) - ऐसे किसी सी काये को रोकना जिससे भेटठ त्रिठेन या वरना. सें वन्ने 

हुए जो-- सामान भारत में . .असें, . उनके. विरुद्ध कोई पक्षपातपूर्ण अक्वा 


हानिकारक कार्यवाही न की जाय । ; 2 2 


(७) देशी रियासतों के अधिकारों की रक्षा-करना तथो. उंनके- शासकों के. 


अधिकारों तथा मर्यादा को रक्षा करना। 
(८): इस वात को विश्येप ध्यान-रखना कि जिन बांतों के सम्बन्ध में. उसे 
इस कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारी पर काम करना हैं, उसमें किसी -कारण 
से किसी प्रकार की-बाधा नः भानें पावे | का 
:-- ज्ञासन कानून में-यह स्पष्ट कर-दिया गया था कि. ऊब- गवरनेर-जनरलू अपनी 
विशेष जिम्मेदारी के अजुसार कार्ये करता था, तब वह भारत मंत्री के नियत्रण -में 
रहता था और सारत मंत्रो जो आदेश समय-समय पर देता था, उनका -पालन 
करता था । - अंपने इस कार्ये में सहायता लेने के लिये वह सलाहकार नियुक्त कंर 
सकता था; जिनकी संख्या तीन सेअधिक नहीं हो सकती थी । 
गवर्दर-जनरल को अध्यादेश जारी करने तथा कानून वनाने के वहुत विस्तृद 

अधिक्वार ग्राप्त थे। * वह दो अकार के अध्यादेश जारी कर सकता था । 

- (१) - एक तो -वे जो-गवरूंर-जनरल तव जारी कर सकता-था, लव संघ के 
विधानमंडल की वेठक न होती हो । 
(२) वे अध्यादेश जो गंवनर-जनरल-किसी भी उमय जारी कर सकता -था। 

(१) यदि किसी -समये संघ के विधानमंदल की बेठक न होती-हो और: 

गवर्नर-जनरल यह सोचे कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि तत्काल कार्य करदा- आवश्यक 

दो वह “परिस्थितियों के अचुसार : उपयुक्त अध्यादेश जारी. कर सकता था 
ऐसे अध्यादेश पर उसे व्यक्तियत जिम्मेदारी लेनी पंढ़ेगी, जो यदि विधेयक के. रूस 

विवानमंडल :के- सामने जाता तो उसे अपनी पूर्वे सम्मति देनी पड़ती 4 इसी 
प्रकार यदि गवर्नर-जनर्‌लू किसी विधेयक पर त्रिठिश सरकार की यूँते ” सम्मति' लेना ह 
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आवश्यक संमम्तता तो उसे उस प्रकार का अध्यादेश जारी करतेःसमय भी-पहिले 
ब्रिटिश्ष सरकार की पूर्व सम्मति लेनी पड़ेगी । अध्यादेशों को वही मान्यता. ग्राप्त 
ड्रोगी, (जो संघ के विधानमंडल के कानुनों को होगी । ब्रिटिश सरकार अध्यादेशों 
को रह कर सकती थी अथवा स्वयं रावनेर-जनरल :उन्हें किसी भी समय वापिस , ले 
सकता था ! ; $ 5५ 
! ये स॒व अध्यादेश संघ के विधानमंडलक के सामने पेश किये जाते थे+ 
विधानसंडल की बठक होने के छः हफ्ते वाद वे रद्द -द्वो-: जाते थे और यदि 
ईस' अवधि के समाप्त होने के प्रहिले विधानमंडल के दोनों सदन अलग-अलग 
इनको रह करने क्रे प्रस्ताव पास करें तो भी वे रद्द हो जाते थे). - 

(२) यदि गवनेर-जनरल को यद्द विश्वास है: किइस समय ऐसी परिस्थितियां 
हैं कि अपनी विशेष, जिम्मेदारी को अथवा अपने- व्यक्तिगत निणय-फो पह विना 
अध्यादेद जारी किये पूरा नद्हीं कर सकता तो वह अध्यादेश- जारी कर सकता .था+/ 
ऐसा अध्यादेश ६ महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता था और आवश्यकता पड़ने 
'परं दूसरी आज्ञा द्वारा उसकी अवधि ६ मद्दीने के लिये और: मी - बढ़ाई जा सकंती 
थी। इन अध्यादेशों की पढ़ी मान्यता रहती थी जो कि संघ के विधानमंडल के 
कानूनों को रहती थी और जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार उस विंधानमंडल के किसी 
भी कानून को रह कर सकती थी, उसी प्रकार उन अध्यादेशों को भी रह कर सकती 
थी। इन अध्यादेशों के सम्बन्ध में गवनेर-जनरलू सब काम “अपनी व्यक्तिगत 
जिम्मेदारी पर करता था । सी 

कुछ विश्येप परिस्थितियों में गवनर-जनरल अपने हाथ में असाधारण अधिकार 
ले सकता था। यदि किसी समय गवनेर>जनरलू यह, सोचता था कि ऐसी 
'परिस्थितियां उपस्थित हो गई हैं कि संघ शासन विधान कानून के अनुसार नहीं 
चल सकता तो वह एक घोपणा द्वारा यह कह सकता था फ्ि वह शासन कारये 
अमुक हद तक अपनी जिम्मेदारी पर अपनी इच्छानुसार करेगा। एक घोषणा 
द्वारा वह शासन के किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के सव अधिकार अपने द्वाथ में 
ले सकता था । इंस घोषणा की सूचना तुरन्त भारत मंत्री को देनी -आवश्यक थी 
और भारत मंत्री उसे पाल्यामेंट में पेश करता था । इस गकार की किसी भी 
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-है८ : “४ "भारत का सँविधान 
- चौषणा की अंवधि ६ महीने थी। परन्तु पालियामेंट उस अवधि को “बढ़ा 
सकती थी।. - ः ह 
संघ का विधानमंडल ( [96 फल ॥,०९४४४४ए९ )--सन्‌ 
१९२७ के मूल विधान कानून - की धाराओं के अलुसार विधानमंडल में ब्रिटिश 
सरकार का ग्रतिनिधिभ्गवनेर-जनरल और दो सदन होते थे। एक सदन को 
राज्य-परिषद्‌ ( ()0प/लॉ 0 5६9८५ ) और दूसरे सदन को छोक-समा या 
संघ-सभा ( +003९ 0 /१8४8८४7४ए ) कहते थे । 
राज्य-परिषद्‌ से- ब्रिटिश भारत के १५६ प्रतिनिधि और देशी रियासतों- के: 
१०४ से अधिक प्रतिनिधि नहीं होते थे ।. ब्रिटिश भारत के १५६ पदों में से - ६ 
पदों पर गवनेर-जन्रल अपनी इच्छानुसार' सदस्य मनोनीत-करता था । शेष १५० 
पदों का वितरण इस प्रकार -.होता था--साधारण ७०, मुसलिमि ४९, सिख छा. 
परिंगणित जातियां ६ और ख्लियां ६ । इन पदों के लिये निर्वाचन होता था और 
सतंदाता ऐसे छोग दोते थे, जिनके पास अधिक सम्पत्ति तथा अन्य विशेष गुण 
द्ोते थे। इस सदन के लिये १ एंग्लों-इंडियन, ७ योरोपियन और ९ भारतीय 
ईसाई प्रान्तीय विधानमंडलों में इन जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा चने 
छाते थे। ॥ 
 लोके-सभा में ब्रिटिश भारंतं के प्रतिनिधियों की संख्या २५० थी और देशी 
रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्यां १९५ से अधिक नहीं थी । ब्रिटिश भारत के: 
प्रतिनिधियों के. पदों का वितरण सम्प्रदाय या जाति के आधार पर था 
और वह इस प्रकार था--कुछ साधारण पद्‌ १०५ थे। इनमें से १९५ पद्‌ 
परिगणिव॑ जातियों, ८्र मुसलमानों, - ६ सिखों, ४ एंग्लो इंडियनों, 
« योरोपियरनों तथा « भारतीय ईसाइयों के लिये थे। साधारण, मुसलमान 
और सिंखों के लिये जो पद्‌ थे, वे इन जातियों के श्रान्तीय विघानमंडलों 
ह 'मैँ जो प्रतिनिधि थे, उनमें से मरे जायेंगे । इसी भ्रकार प्रान्तीय विधानंमंडलों में 
'योरोपियन, एंग्ली इंडियन, भारतीय ईसाई और ख्तियों के जो प्रतिनिधि थे, उनके. 
'निर्वाचक गंण (26ल:०४4] (56898) बनाये जायेंगे और वे अपने-अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि लोकं-संर्भा के लिंये चुनेंगे।- कुछ पंद्‌- उद्योग, व्यवसाय, जमींदारों और 
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सन्‌ १९३५ का शासन कानून ( मूल ) हे 


मजदूर बगे को भी मिले थे और इनके प्रतिनिधि व्यंवसाय संघ, जमींदारों और 
मजदूर संगठनों द्वारा चने जाते थे।' « | ; 
देशी रियासतों को जो पदःमिले थे, उनके प्रतिनिधि शासकों द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे । ु 
राज्य-परिपद्‌ स्थायी संस्था थी और उसका विघटन नहीं हो सकता था। 
उसके सदस्य ९ वर्ष के लिये चुने जाते थे और उनमें से एक तिहाई प्रति तीसरे 
वर्ष अपने पद छोड़ देते थे। लछोक-समा की अवधि ५ वर्ष की थी। परन्तु 
उसका विघटन इस अवधि के पहिले भी हो सकता था। लोक-सभसा का अधिवेशन 
प्रति वषे होना चाहिये। इसके सिवा गवनेर-जनरलू अपनी इच्छालुसार दोनों 
सदनों की बेठक जब चाहे बुला सकता था और जब चाहे स्थगित कर सकता था 
तथा जब चाहे वह लोक-सभा का विघटन कर सकता था । 
वित्त विधेयक ( सिएबणट्श जि] ) राज्य-परिषद्‌ में पेश नहीं किये 
जा सकते थे। वे केवल लोक-सभा में पेश किये जा सकते थे और उसके लियें 
गवनेर-जनरल की सिफारिश आवश्यक थी। अन्य सब विधेयर्क किसी भी सदन 
वेश हो सकते ये। परन्तु वित्त विधेयक पर विचार करने और उसे पास 
करने के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थें। यदि दोनों सदनों में मतभेद 
होता था तो उनकी संयुक्त बेठक होती थी । 

“संघ के विधानमंडछ का संघ-शासन के खर्च पर बहुत ही सीमित 
अधिकार था। निम्नलिखित खर्चे संघ की भाय में से किये जाते 
थे और उन पर संघ का विधानमंडल अपना मत नहीं दे सकता था-- 
(१) गवनेर-जनरलू का वेतन और भत्ते तथा उसके कार्यालय का खचे। इस खचे 
की अनुमति भारत मंत्री अपनी कॉसिल सहित भाज्ञा देता था। (२) वे कर्जा तथा 
कर्ज सम्बन्धी खचे जिनके लिये संघ सरकार जिम्मेदार थी। इनमें व्याज ऋण 
परिशोष कोप ( 5गातंए४ रिप्रएते ) तथा कर्ज लेने और चुकाने के अन्य खचे 
शामिल थे। (३) मंत्रियाँ, सलाहकारों, वित्तीय सलाहकार, एडवोकेट जनरल, 
चीफ कमिस्नरों तथा वित्तीय सलाहकार के कार्यलय के वेतन और भत्ते। (४) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पैशन । (७) उन सब कार्यों 
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जद “ भारत का संविधान 


से सम्बन्ध रखनेवाले खच्चे जिन्हें गवनेर-जनरलू-अपनी विशेष जिम्मेदारी पर अपमे 
निर्णय के अलुसार करता है। इनमें सेना और सुरेक्षा, परराष्ट्र विभाग, धार्मिक 
| क्षीर्य तथा पिछड़ी हुईं जातियों. से सम्बन्ध.रंखनेव[ल्े काये शामिल. हैं ।. (६) .चह 
रकम जो विधान कानून के अनुसार भारतीय संघ की जाय में से ब्रिटिश सरकार 
को देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले काम करने के छिये दी जाती थी.। (७) 
किसी प्रान्त में शासन के बांहर जो क्षेत्र (>टॉपत॑८त./४१९७५ ) कर दिये गये 
हैँ, उनके शासन सम्बन्धी खचे। (८) किसी न्यायालय की आज्ञा या आदेश 
प्रालन के सम्बन्ध में जो खच्चे दो । . अन्य कोई सी खर्चे जो विधान - कानून द्वारा 
था संघ की संसद द्वारा-इस चगे में रख दिया जाय'। 
! विधान कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि (१) और (६) नम्बर : के 
खो पर विधानमंडर अर्थात्‌ संसद विवाद भी-नहीं कर सकती | - चौकी सब 
स॒दों पर विवाद हो संकता था, परन्तु सतंदान 'नहीं। यहां यह बात ध्यान में 
रखने योग्य है कि भारत सरकार की जो, कुछ आय द्ोती थीं-उसंका <० अंतिशेतं 
से अंधिक इन्हों मंदों पर खंचे होता था ॥.. प्रजातन्त्र की एक प्रधान विशेषता यह 
होती है कि विधानमेंडल या:संसद्‌ का आय-व्याय पर नियंत्रण होता हैः। - परन्तु 
इस कानून ने केन्द्रीय सरकार का ८० ग्रतिशत से अधिक खचे विधानमंडलू के 
अधिकार के बाहर रख दिया । इसलिये . इसः विधान को' किसी भी दृष्टि से 
अजातन्त्र. विधान नहीं कट्टा जो सकता-था। यह तो अजातन्त्र और जिम्मेदार 
सरकार का एक तमाशा यां मज़ाक जसा-था ।: -फिर जिन सदों पर छोक-सभा को 
सतदान का अंधिंकार था, उनके सम्बन्ध में गवनर-जनरल को यद्द अधिकार था कि _ 
यदि लोक-समा किसी अनुदान. की. माँग. को अस्वीकार कर दे-तो अपने विशेष _ 
अधिकारों द्वारा वह. उसे मंजर कर - सकता था।” इसी प्रकार. उसकी विशेष 
जिम्मेदारी: से सम्बन्ध रखनेवाली किसी मांग को यदि छोक-सभा कम कर दे तो 
शवनेर-जनरल उसे पूवेवत्‌ बना सकता था । . इस प्रकार ग्रवनेर-जनरलू -के विशेष 
अधिकारों, विशेष जिम्मेदारियों तंथा अन्य कानूनी सीमाओं से छोक-सभा को एक... 
शक्तिहीन संस्था बना दियां था। साथ ही विधान काबूत में यह भी स्पष्ट ढिला कं 


हर 


७ कि पालियामेंट व्रिटिश-मारत के लिये कानून बना सकती.थी ४ / 5: . 
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सन्‌ १९३०८ का शासन कानून ( सूल ) पे 


विधान का संशोधन. ( [#6 #आञाछ्तंए९००६ ए पी६ ९०९ 08- 

ह धंप४०7 )--इस कानून के अनुसार संघ- को वैथानिक परिवर्तन करने: के कोई 

. अधिकार नहीं थे। ये अधिकार त्रिटिश पार्टियामेंट के द्वाथ में ये। : कुछ 

*- परिस्थितियों में प्रिठिश सरकार की सलाहकार समिति थोड़े से छोटेमोट परिवतंन 

कर सकती थी । हे + 
कानून बनाने के अधिकारों का वितरण - ( छॉं5धांउपपंठक रण 
[.८89व४ए८ 70८7४ )--सन_ १९३५ के मूल कानून में संघ सरकार और 

'... प्रान्तीय सरकार के कानून बनाने के क्षेत्र और अधिकार निश्चित रूप से 
अलूग-अलूग वॉट दिये गये । इस सम्बन्ध में विषयों की सूची भी दोनों सरकारों के * 
लिये बना दी गई । इन सुचियों को संघ सूची, प्रान्तीय सूची और समवर्ती सूची | 
कहते थे। साधारणतः यदि संघ और प्रान्तों के कानूनों में कोई विरोध होता था 
तो रुघ के कानूनों को मान्यता प्राप्त होती थी । परन्तु कानून बनाने के अवशि९ 
अधिकार गवर्नेर-जनरल के द्वाथ में थे। यदि किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना. 
होता था, जो किसी भी सूची सें नहीं था, तो गवनेर-जनरूू एक सरकारी सूचना 
द्वारा उस विंपय पर कानूत चनाने का अधिकार प्रान्तीय अथवा संघ सरकार को दे 
सकता था। संघ सरकार का विधानमंडल प्रान्तों के लिये केवल लिखित प्रवेश 
पत्र ( [7४7 प7670 0[ 0८०८९४४०॥ ) के भोधार पर तथा उसमें दी हुई 
सीमाओं और शर्तों को ध्यान में रखकर कानून वना सकता था । 

.” संघ विधान का असंतोषपू्ण रूप. ( एगब्वपंडम्नितिणाए 
(शाइ९०८९7 छत ऊढत॑दाशं 50)श॥76 )--भारत के प्रायः प्रत्येक राज- 
नेतिक दछ और समूह ने संघ योजना का विरोध किया ) कांग्रेस ले इस योजना 
का विरोध कई कारणों से किया। एक तो इस योजना से भारतवासियों को 
शासन के वास्तविक अधिकार नहीं मिलते थे। दूसरे संघ के विधानमंडल में देशी 
रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ ऐसे प्रतिकियावादी तत्त्व रख दिये गये थे 
जो प्रगतिशील कानूनों का हमेशा विरोध करते । वास्तव सें शासन कामून की 
धाराओं ( अनुच्छेद ५ [२] ) का पालन करते हुए भी देशी रियासर्ते -भारत को 
वैधानिक प्रगति में अढ़ंगा लगा सकती थीं।-. | पा 
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सन्‌ १९३७ का शासन कानून ( सूल ) हें 


देशी रियासतों के शासकों ने सी संघ ग्रोजना का कई आधारों पर विरोध 
किया । उनका कहना था कि यदि वे एक वार संघ में शामिल हुए तो ऐसी 
कोई धारा नहीं थी, जिसके अनुसार फिर वे संघ से वाहर हो सकते । संघ सरकार 
के हाथ में उन पर अजुचित दवाव डालने के बहुत से भत्र थे। यह तो स्पष्ट 
था कि संघ की कार्यपालिका तथा विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के निवासियों का 
प्रभाव अधिक रहेगा । इसलिये देशी नरेशों को भय यद्द था कि ये लोग वाइसराय 
से ऐसे काम करा सकते थे, जिनसे उनके पूण ग्रभुल् पर आघात होगा । 

ग्रान्तीय स्वराज्य ( ?770जशंगलंब 4ए०0000०79 )- सन्‌ - १९३ 
के मूल शासन कानून में प्रान्तीय स्व॒राज्य सम्बन्धी जो धाराएं थीं, वे १ अप्रेल सन्‌ 

७ से लागू हो गई । 

प्रान्तीय स्वराज्य से इन दो में से किसी एक अथवा दोनों बातों का बोध होता 
है। एक तो किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण न हो और दूसरे प्रान्त के भोतर 


. जिम्मेदार सरकार हो। लेकिन सन्‌ १०३५ के कानून के अजुसार जो प्रान्तीय 


छराज्य दिया गया था,न तो उसे बाहरी नियंत्रण से मुक्ति थी 'और न 
आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में प्रान्तों को पृण जिम्मेदार सरकार ही दी 
थी। गवनेर, गवनेर-जनरलू तथा ब्रिटिश पालियामेंट के हाथ में इतने अधिक 
अधिकार रख दिये गये थे कि उनसे प्रान्तीय स्वतन्त्रता लगभग समाप्त हो 
जाती थी । 

गवर्नर ( [9९ (90ए९४० )--गवरनेर के पद, अधिकारों और काया 
का वर्णन सन्‌ १९२५ के शासन में इस प्रकार दिया गया है--- 

गवनेर की नियुक्ति प्रिटिश सम्राट द्वारा होती है। ब्रिटिश सम्राट की और 
से प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग गवनेर स्त्रयं अथवा अपने मातद्वतों द्वारा 
करता है। गवनेर को शासन सम्बन्धी कार्यों में सलाह और सहायता देने के 
लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ होती है । परन्तु जब गवनेर अपने निर्णय के अनुसार 
काये करना चाहता है, तब उसे मंत्रियों की सलाह और सहायता की आवश्यकता 
नहीं रहती। गवमेर के अधिकार बहुत कुछ गवर्नर-जनरल के अधिकारों की 
तरह हैं। गवनेर-जनरल की तरह गवनर के हाथ में भी विशेष जिम्मेदारियां 


मा नल के नया की >> 20 छत ना ७. & 


ऐ शेड £ ८55: - 'सारत:का संविधान .7 : ;: 


और . विशेष भधिक्कार रख, : दिये; गये थे। :.निम्नलिखिंत बातों में गढ़नेर अपने 
निष्य के अनुसार काम करता था---. /* ,: पी मम आम 
(१) मंत्रियों की निय॒क्ति करना और उन्हें पदच्यत, करना । विधानमंड् 
के, सदरनों- की बठके बुछाना और उन्हें स्थगित करना ।- -छोक-समा का विघटन 
करना । 8० कर ह की] 
(२) सरकार को खतम करने के उद्देश्य से किये जानेवाले -हिंसात्मक अपराधों 
को रोकना।  , , : | | .. -. : ८. ८४८: 
”“ (३) विधानमंडल .द्वारा पास किये कानूनों को स्व्रीकृति अथवा >अस्वीकृति 
देना । ...अथवा उन्हें गवर्नर>जनरल द्वारा विचार क़िये जाने के लिये रोकना | _ 
(४) अध्यादेश ( (070#7270८2८ ) जारी करना ॥- 
(०) कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून वनाना.. - -. ४ . ४६: 
(६) यदि प्रान्त में शासन विधान"असफल हो जाय तो -एक घोषणा द्वास 
शासन अपने हाथ में ले लेना । | न का 
(७) कुछ विधेयकों को पूव स्वीकृति देना।.. १. «. - ५, 
(५): सुरक्षा, परराष्ट्र विभाग, धामिक काये तथा. पिछड़ी हुईं जातियों के 
सम्बन्ध में गवनर-जनरंल के.एजेन्ट का काम करना | :- 

- ग्वनर. को. दो श्रकार के अध्यादेश जारी करने का.अधिकार था । . अपनी 
विशेष जिम्मेदारी तथा अपने निर्णय के अनुसार काम करने के सम्बन्ध में गवनर . - 
;किसी भी .समय अध्यादेश जारी कर सकता था। .इस प्रकार कें-अध्यादेश की 
अर्वात॒ ६ महीने की होती,थी-। परन्तु दूसरे अंध्यादेश द्वारा उसकी अवधि ६ महीने 
-के छिग्रेऔर भी बढ़ाई जा सकती , थी किन्तु: उससे अधिक नहीं। अन्य बातों के 

उसम्बन्ध में ग्रवनेर ;तभी अध्यादेश. जारी कर सकता था, जब विधानमंडल का 
(अधिवेशन न हो रहा हो।. ये अध्यादेश केवल मंत्रियों की सलाह से जारी किये 
जाते 3थे.। -विधानसंडलू का अधिवेशन शुरू होते ही ये अध्यादेश उसूके सामस्ते 
:पेश- किये “जाते थे। ,“अन्यथा अधिवेशन आरम्भ होने के ६ हफ्ते बाद-वे अपने 
(आप : समाप्त- हो , जाते थे, अथवा एक अस्ताव द्वारा विधान्नमंडल उन्हें रह कर 
आमकता था] : + ,, / 5: .- : न 
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सन्‌ १९.३० का शासन कानून ( सूल ) रष्दू 
* : गंवंनेर- की विशेष जिम्मेदारियां निम्नलिखित होती धीं--- 

(१) प्रान्त अथवा उसके कि सी माग की शान्ति और सुरक्षा को सब प्रकार 
के खतरों से .वचांना। (+२) अल्पसंख्यक वर्गों के कानूनी हितों की रक्षा 
करना । (३) विधान कानूत 'के अजुसार सरकारी कर्मचारियों तथा उनके 
आश्रितों द्वारा- प्राप्त उचित द्वितों को उपलब्ध. करावा तथा उनकी रक्षा. करना। 
(४) ह्ानिकर व्यावसायिक पक्षपात को रोकना। (०) अभशरूप में शासन 
के बाइर ( रिहाएंगीए #िटोए020 87०४७ ) रहनेवाले क्षेत्रों के उचित 
शासन तथा शान्ति का प्रवन्ध करंना । (६) देझ्यी रियासतों के अधिकारों की 
रक्षा करना तथा उनके शासकों. को महत्ता की रक्षा. करना ।. (७) विधान 
के अनुसार. दी गई गवर्नर-जनरल . की आज्ञाओं और आभादेशों का 
पालन करना । - 

- अपनी विशेष जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में काम करते समय गवनेर मंत्रियों से 
सलाह लछेंता था, परन्तु काये अपने निर्णय के अनुसार करता था। भर्थात्‌ उसके. 
लिये मंत्रियों की सलाह मानना आवश्यक नहीं था। जहां उसके स्वय' निर्णय 
करने का प्रश्न उठता था, वहां मंत्री उसे सलाह नहीं दे सकते. थे.।. जहां तक 
गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी तथा अपने निर्णय के अनुसार काम करना .पड़ता था; 
वहां तक वह गवनेर-जनरल के नियंत्रण में रहता था .भौर वह जो भांदेश: देता' 
था, उनका गबनेर पालन करता था। *«. »« :* 

अध्यदिश जारी करने के सिवा .गवनेर . को कानून बनाने के. भी काफी 
अधिकार प्राप्त थे वह किसी भी विधेयक को- स्वीकार अथवा . अस्वीकार. .कर 
सकता था। बिना उसकी स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं हो -सकता 
था। वह किसी भी विभेयक को गवनेर-जनरल द्वारा विचार किये जाने के लिये 
रोक सकता था । वह किसो. मी विधेयक को विधानमंडर में फिर से विचार 
करने के लिये वापिस कर सकता था। यदि विधानमंडर किसी विभेयक पर 
विवाद या विचार कर.रहा-हो तो वह .उस विचार. .को .अथवा उस पर किसी 
संशोधन को इस आधार पर रोक सकता था कि उससे गवर्नर की प्रान्त में. शान्ति 
' बनाये. रखने की. जिम्मेदारी में बाधा पड़ती थी। -यद्वि गवनेर, उचित समम्तता 





६ भारत का:संवपिधान 
तो वह अपनी विशेष जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये उपयुक्त कानून बना 
सकता था । 9. 25% ५४ | 

, यदि किसी कारण से ग्रान्त सें शासन व्यवस्था चलनी असम्भव हो जाय -तो 
गवर्नर पूरे शासन की वागडोर भपने हाथ, में छे'सकता था। अर्थात्‌ शआन्त के 
कोई भी अथवा सब . सत्ताधारियों के अधिकार अपने हाथ में छे 
सकता था । न्‍ के 

. इससे स्पष्ट हो जाता है कि गवनेर के इन अधिकारों के सामने प्रान्तीय 
सवराज्य एक तमाशा या दिखावे की चीज़ रह जाता था। उसके विशेष अधिकार. 
और .विशेष जिस्मेदारियां विधानमंडल और मंत्रिमंडल को, शक्तिहीन वना देते थे। 
उसके कुछ विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों का वर्णन स्पश्टरूप से नहीं किया 
गया था, इसलिये उसका मनचाह्य अथे छूयाया जा सकता था। फिर इस बात 
-का निर्णय केवछ गवनेर-जनरल . करता-था कि कोई वात उसके विशेष अधिकारों 
अथवा जिम्मेदारी के अन्तर्गत आती थी अथवा नहीं । इस अ्रकार यदि- गवनेर 
चाहता तो वह प्रान्तीय शासन पूरा तानाशाह हो सकता था । 


प्रान्तीय विधानमंडड ( [॥#6 शि०्संग्रलंगे ,6.टंश्र॥८पा& )-- ह 


सन्‌ १९३७० के शासन विधान कानून के अनुसार ६ श्नान्तों भर्थात्‌ मद्रास, वम्बई, 
-बंगाल, उत्तर-प्रदेश, बिहार और आसाम. में दो सदनों के विधानमंडल थे और 
शोष अ्न्तों में अर्थात्‌ उड़ीसा, सिन्ध, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त और मध्यप्रदेश 
में एक सदन के विधानसंडल-थे ।:. विधानमंडल के उच्च सदनों को राज्य-परिषदू 
"या विधान परिषद्‌ ( 7,८ए9&४ए९ (20णाली -) कहते थे। विभिन्न राज्यों 
-में राज्य-परिषदों का संगठन और सदस्यों की संख्या इस अध्याय की सूची में दी 
“गई है । विधान के अनुसार राज्य-परिषद्‌ के लिये गवतेर कुछ सदस्य नाम- 
“निर्देशित करता:था । बिहार और बंगाल . में राज्य-परिषद्‌ के काफी सदस्य 
-छोक-सभा के सदस्यों द्वारा:चुने जाते थे । अन्य जनता के लिये ऐसी कोई धारा 
>नंहीं थी। उनमें चामनिर्देशित सदस्यों को छोड़कर.शेष सब सदस्थ प्रत्यक्ष निर्वाचन 
-द्वारा.चुने जाते थे.। : मतदाता होने के लिये काफ़ी सम्पत्ति अथवा :उचगुण होना 
- भावश्यक् था.। - राज्य-परिषदे स्थायी :संस्थाए' होती थीं ।. .सदस्यों: के: पद्‌* की 


३४/ 


का 44588 0० व 
४+०-+++-नन............. है| 


। 
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अवधि ९ वर्ष होती थी और एक तिद्वाई सदस्य प्रति तीसरे चपे अपना पद खाली 
कर देते थे । द 

दूसरा सदन छोक-ससा या विधान परिपद्‌ ( 7,22275]99786 /88छ7709 ) 
दोती थी। इसके सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिक मतदान के आधार पर होता 
था। निर्वाचन क्षेत्र प्रधानवः भूमिगत ( [€ए८ांप0एव/ं ) होते थे। इन 
सदनों में विभिन्न प्रान्तों में पदों को सूची भी इसी अध्याय में दी गई है । 

वित्त विधेयक राज्य-परिषदू में पेश नहीं हो सकते थे । इसी तरद भछ्ुदान 
देने में भी इस सदन का कोई अधिकार नहीं रहता था। इन शर्तों के अछाषा 
अन्य कोई विधेयक दो में से किसी एक सदन में प्रारम्भ हो सकता था। वित्त 
विधेयक पेश करने के लिये अथवा उस पर विचार करने के लिये गवनेर की पृणे 
ीकृति आवश्यक ढ्ोती थी. 

प्रान्त के आय और व्यय पर विधानमंडर का नियंत्रण बहुत सीमित था। 
आन्त की आय से होनेवाले निम्नलिखित ख्चों पर विधानमंडल को मतदान 
करने का अधिकार नहीं था--(१) गवर्नर का वेतन और भत्ते तथा उसके 
कार्यालय सम्वन्धी अन्य खचे। (२) सरकारी ऋण सम्बन्धी खचे। (३) मंत्रियों 
की तनख्वाहँ और भत्ते तथा एडवोकेट जनरल की तनख्वाहेँ भौर भत्ते । 
(४) हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाहें और भत्ते । (५) पिछड़े हुए क्षेत्रों 
 >टोए(०त 47285 ) के शासन सम्बन्धी खचे)। (६) किसी भी न्यायालय 
का निर्णय या आज्ञापालन के सम्बन्ध में दोनेवाला खर्च। (७) अन्य कोई भी 
खचे जो इस कानुन अथवा प्रान्तीय विधानमंडलू द्वारा इस सूची में शामिल 
कर दिया जाय । 


ही 


ऊपर दी गई सूची के पहिले मद पर तो विवाद भी नहीं हो सकता 


था। -खचे के जिन मदों पर विधानमंडक को मतदान का अधिकार था, उन पर 
भी गवनेर का नियंत्रण था। यदि विधानमंडल किसी खरे को अस्वीकार कर 
देता तो गवनेर उसे यह कह कर स्वीकृति दे सकता था कि उसकी किसी विशेष 
जिम्मेदारी को पूरी करने के लिये वह खचे आवश्यक था । . इस प्रकार विधान सभा 
की ,अस्वीकृति रद. हो जाती थी । . 


"“मुफ 


५ 


कस हा 
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जब तक दोनों सदनों में पास नहीं हो जाता, तब तक कोई विधेयक पास. नहीं 
समझा जाता था । यदि सभा भर्थात्‌ असेम्बली किसी विधेयक को पास करके: 
परिषद्‌ या कॉसिल में भेजती और उसके .१२ महीने के भीतर वह गवनेर की 
स्वीकृति के लिये नहीं भेजा जाता था तो गवनंर उस :विधेयक पर विचार और 
मंतदान करने के लिये विधानमंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त बेठक बुला 
सकता था । यदि- विधेयक का सम्बन्ध वित्त.अर्थात्‌ आय-व्यय से होता -था. अथवा: 
गवनेर की किसी विशेष जिम्मेदारी से होता था तो संयुक्त वंठक और - पहिले भीः 
बुलाई जा सकती थी । - ह 
इन सब बातों से जाहिर हो जाता है कि प्रान्तीय विधानमंडंछक के अधिकार: 
बहुत सीमित और संकुचित थे । साथ ही पदों का वितरण साम्प्रदायिक आधार. 
पर होने के कारण थे विधानमंडल जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं कहें जा - संकते' 
थे । फिर उच्च . सदन भर्थात्‌ विधान. परिषदें जान-वभक़र - ग्रतिक्रियावादी 
संस्थाएं बनाई गई थीं4. » «: ९३ 7 
४, सम्राट और भारत-मंत्री ( .7/९ (27097 वार्वे पाद 5९ल०पाए 
ए,5:०८ )--भारत मंत्री का.पद्‌ सबसे पहिले सन्‌. १८५७८ म्रें बनाया गया' 
था।, सन्‌ १९१९ के शासन कानूत में भारत मंत्री क्रो यह अधिकार . दिया , गयाः 
था कि भारतीय शासन पर उसका पुरा. नियंत्रण, रहेगा । वास्तव : में .उस क्रानून्: 
के अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय..सरकारें भारत मंत्री की केंवल : एजेंट थीं।; 
परन्तु सन्‌ १६१५ के विधान कानून की स्थिति में प्ररिव्तेन हुआ ।. इसके अन्‍्तगेत: 
सम्राट: ने भारत. के सव शांसन. अधिकार अपने हाथ में ले लिये और उनको संघ: 
और इकाइयों के वीच में बांठ दिया। सम्राट के अधिकार दो प्रकार. के.. थे--्हः 
एक वेघ ( 5:४८०८०7ए ) और दूसरे अवेध या निहित (९6 84४४८ ) |: 
सम्राट के कुछ वध अधिकारों का वर्णन किया-जा चका है, ज़ेसे .क्रि गवनेर-जनरलः 
और ग्रवनर की नियुक्ति । सम्राट के निहित अधिकारों में क्षमादान, . उपाधिदान: 
तथा-युद्ध और सन्धि करने के अधिकार थे । हर आग 
जैसा कि कहा जा चका है, जब-गवनेर-जनर॒ल अपने निर्णय के अनुसार औरः 
अपनी विश्येष जिम्मेदारी पर काम करता था, तब भारत मंत्री के निय्रंत्रण में: .रहताःः 


है 
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था। भारत मंत्री को भारतीय सिविक सबिस, पुलिस सविस और मेडिकल 
स्विस में नियुक्तियां कनने का अधिकार था। इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
गबनेर-जनरल तथा गवनेर पर नियंत्रण रखकर भारत मंत्री भारतीय शासन 
लगभग पुृ्णहप से अपनी मुद्ठी में रख सकता था। भारत मंत्री ब्रिटिश 


' पाल्यामेंठ के प्रति जिम्मेदार होता था तथा वह्ठ उसका सदस्य भी होता था। 


सारत मंत्री के कायल्य को भारत कार्यल्य (709 (7०6 ) 
कहते थे। 

विधान कसोटी पर ( [7९ एत्गंताएं रे घी (ए०णाशापप- 
धं०0 )- सन्‌ १९३० के विधान के छाग्रू होने के पहिले यह भय था 
कि गवनेर को जो विशेषाधिकार और विशेष जिम्मेदारियाँ दी गई थीं, उनसे 
प्रान्तों में मंत्रिमंडल लगभग शक्तिहदीन रहेंगे। सन्‌ १९३७ के चुनावों 
में कांग्रेस मे ६ प्रान्तों-में बहुमत प्रोप्त किया। इसलिये जब इन 
प्रान्तों में कांग्रेस से मंत्रिमंडल बनाने के लिये कहा (गया, तब 
कांग्रेस ने इस बात का आख़ासन मांगा कि गवर्नर शासन काये में दखल न देंगे। 
परन्तु गबनेरों से इस प्रकार का आश्वासन देने से इनकार कर दिया । इस पर 
कांग्रेस ने भी मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया । इस प्रकार एक राजनेतिक 
अड़ंगा उपपन्न हो गया । तब ब्रिटिश सरकार ने आख़ासन देकर इस अढंगे को 
हृटाया। ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जहां तक सम्मव होगा 
गवनेर अपने विश्येप अधिकारों का उपयोग करके शासन में दखल न देंगे। यद्यपि 
यह आश्वासन उतना निश्चित नहीं था, जितना कांग्रेस ने मांगा था, फिर भी 
कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाना स्त्रीकार कर लिया । 

विधान में प्रान्तीय मंत्रिमंडलों को जितने अधिकार दिये गये थे, वास्तव में 
उन्हें उससे कहों अधिक शासन झक्ति मिली । व्यावहारिक रुप में उन्हें कार्य 
करने के लिये अधिक विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ । 

प्रान्तोय स्वराज्य के क्षेत्र में पहिला बड़ा संकट ८ अक्टोवर सन्‌ १९३५९ में 
उत्न्न हुआ और < प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। जिन 
परिस्थितियों में इस्तीफा दिया गया, उनका वर्णन पीछे किया जा चुका है। सन्‌ 

4 


>> जम आम जा एएशशशशशशशशशपथस्‍नोन>नओ 
डक » से भारत का संविधान 

१९४६ में जब नये चुनाव हुए तब ७ प्रान्तों में फिर से कांग्रेस के मंत्रिमंडल 
बने ! मे ु 

सत्‌ १९३५ का विधान जेसा था, उससे जनता की पूर्ण ख्राज्य की मांग 
पूरी नहीं हो सकती थी । वास्तविक ग्रान्तीय स्वराज्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होने 
के बाद स्थापित हुआ और १५७ अगस्त सन्‌ १९४७ से प्रान्तीय स्वराज्य नये 
आधार पर चल रहा है । 

१७ अगस्त सन्‌ १६४७ के पहिले केन्द्रीय सरकार (79८ 
(टशापवे (03ए. ४८णजि८ ४५ 8५५८ 5, 947. ) चूक देश में संघ 
शासन स्थापित नहीं हो सका, इसलिये १५ अगस्त सन्‌ १९४७. तक केन्द्र में 
कार्यपालिका ,तथा विधानरसंडल सन्‌ १९१९ के शासन-सुधारों के आधार पर ही 
चलते रहे। परन्तु -सन्‌ १९३७ में जब प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना 
हुई तब से प्रान्तों और केन्द्र में सन १५३५ के शासन कानूत के अछुसार सम्बन्ध 
स्थापित हुए और उसी आधार पर शासन अधिकारों का भी वितरण हुआ। युद्ध- 
काल में गवनर-जनरल की कायपालिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । 
सितम्बर सव्‌ १९४६ में केन्द्र में अन्तरिम सरकार की स्थापना हुईं। 
जिस दिन खतन्त्रता श्राप्त हुईं, उस दिन केन्द्र में भी पूर्ण जिम्मेदार सरकार -.. 
स्थापित को गई । 


पा सारत का सात्रधान 


[58 ), राज्य-सूची ( 5:8० 9: ) और समव्ती-सूची ( (.08८प77९7६ 
[5: ))। इसलिये हमारे संविधान में कानून बनाने के अधिकारों का वितरण' 
बहुत कुछ कनाडा के संविधान की तरह है । दोनों में मुख्य अन्तर केवल इतनाः 

है कि कनाडा में समवर्ती-सूची में केवल दो विषय हैं, अर्थात्‌ कृषि और आवास 
(797 2ए40४०० ) जब कि हमारे संविधान की समवतों सूची में ४७ विषय हैं ॥ 
एक दृष्टि से हसारा संविधान संसार के अन्य सब संघात्मक संविधानों से भिन्न 

है । यव्रप्रि हमारा संविधान संघात्मक हे, परन्तु वह इस प्रकार बनाया गया है' 
कि संकटकाल में एकात्मक विधान ( एफाश्वाए (707४/7(प४07 ) की तरह 
काम कर सकता है। इसका कारण यह है वि हैं कैलीय कार्यपालिका को संकट- 
कालीन. अधिकार]दिये गये हैं। संकट या. जापात कोल में राष्ट्रपति अपने हाथ में 
विशेष अधिकार ले तकता है, जिनसे वास्तव में राज्यों की शासन स्वतन्त्रता स्थगित: 
हो जाती है। इस तरहं की धाराए' संसार के अन्य किसी संविधान में नहीं हैं ॥ 


६०० ) स्थापित करना है । 


ह 22 संविधान के अन्तगंत सारे भारत के लिये नागरिकता एक सी रखी गई है ४. 


इस दृष्टि से हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिन्न है ।. 


. : अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक सारे देश की नागरिकता और दूसरी: 
“ध राज्यों की नागरिकता । अमेरिका के कुछ राज्य कुछ राजनेतिक बातों में जंसे कि. 
मताधिकार और नौकरियों के सम्बन्ध में, अपने नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं 


द्वे सकती हैं। भारत में यह सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश के लिये. 
केवल एक नागरिकता अर्थात्‌ भारतीय नागरिकता रखी गई है । 

गय और अमेरिका के संविधानों में दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि. 
अमेंरिका में केन्द्रीय कायपालिका राष्ट्रपति प्रधान ( 2€अंतेशापधंशे ए०७ ) 
है, परन्तु भारत में वह संसद-प्रधान..( एशथाक्रा/शासक्षाएर (ए९ ) है ४ 
अमे0्कि में केन्रीय कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जिस्मेदार नहीं होती और 
उसके प्रतिकूल मतदान के कारण पद्च्युत नहीं की जा सकती । परन्तु भारत में 
केद्दीय कार्यपालिका अर्थात्‌ :संत्रिमंडल संसद के ग्रति जिम्मेदार होती हैं और 


भारत के संविधान को विशेषताएं ज्३्‌ 
संसद के प्रतिकूछ मतदान के कारण पद्च्युत दो सकती है । तीसरा अन्तर यह 
है कि भारत में केन्द्रीय शासन बहुत मज़बूत है, परन्तु अमेरिका में केन्द्रीम शासन 
मज़बूत नहीं है । 
2[... संविधान में वधानिक अविकार ( (005705९०४६ ?0फ़०7 ) केन्द्रीय 
है |विधानमंडल अर्थात्‌ संसद को दिये गये हैँ। केत्र७्ल संसद्‌ संविधान मे संशोधन 
कर सकती है । परन्तु संघ शासन के सिद्धान्तों का पालन करते हुए संविधान ने 
शासन अधिकारों का जो विभाजन किया है, उसे परिवर्तित करमे का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार को नहीं दिया है । यदि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त 
द्ोता तो हमारी शासन पद्धति वास्तव में संघ शासन की न दोती, क्योंकि उस हालत 
में केन्रीय सरकार राज्यों के शासन अधिकार छीनकर उन्हें चाहे जब शक्तिद्दीन 
चना सकती है । अधिकार विभाजन तथा कुछ अन्य बातों में परिवर्तन करने के 
लिये संसद्‌ को कम से कम आधे राज्यों के विधानसंडलों की पूपे स्वीकृति चाहिये । 
राज्यों को संविधान में परिवतेन करने के कोई अधिकार श्राप्त नहीं हँ। इस 
सम्बन्ध में यह याद्‌ रखना उचित होगा कि कनाडा तथा जास्टरे लिया में प्रान्त 
अर्थात्‌ राज्य संघ शासन अणाली को ध्यान में रखते हुए अपने संविधानों में 
आवश्यक परिव्तेन कर सकते हैं। परन्तु भारत के संविधान मिर्माताओं का 
इस सम्बन्ध में सम्मवतः यह विचार था कि इस प्रकार के अधिकार राज्यों को देना 
ठीक न होगा और साथ दी इससे केन्द्रीय सरकार दृढ़ न रद्द सकेगी । 
४“ भारत और त्रिटेन के संविधानों में निम्नलिखित तीन प्रधान अन्तर हैं--पदला 
भारत का संविधान लिखित है, परन्तु इंग्लेंड का संविधान अलिखित है। दूसरा 
ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, परन्तु सारत का संविधान संधात्मक है। तीसरे 
ब्रिठेन के संविधान का मूछ सिद्धान्त यह है कि पालियामेंट का प्रमुख सवोपरि है । 
उसकी सत्ता से परे अन्य कोई नहीं है। पालियामेट के बनाये हुए किसी कानूत 
को इण्लेंड के न्यायालय अवेधानिक घोषित नहीं कर सकते। परन्तु भारत से 
संविधान ने न्यायालयों को यह अधिकार दिया है फि वे संसद तथा अन्य विधान- 
'मंडलों के बनाये हुए कानुनों को विधान विरोधी होने के कारण अवेध और अमान्य 
वित कर सकते हे 


0 मा 


पड भारत का संविधान 


_ हंघीय शासन प्रणाली में अधिकार विभाजन के साथ-साथ दो विशेषताएं और 
दोती हैं-एक संविधांन की सर्वोच्चता और.दूसरी यह कि संघ-सरकार तथा 
राज्यों सं आपस के जो मगढ़े या विवाद हों, उन्हें .उच्चचम न्यायालय 
तय करता है। भारत में भी संविधान ही देश का सर्वोच्च या सर्वोपरि कानून 
होगा। और संघ-सरकार तथा राज्यों के बीच में अधिकारों सम्बन्धी तथा 
अन्य जो भगढ़े होंगे, 3ंन्हें उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा । 

अ्रनभारत का संविधान संसार के .संविधानों- में सवसे..बड़ा और. विरतृत है । 
उसमें २९८ अलुच्छेद ( .070085 ) और «८ सूचियां हैं। अरुष्छेद ३९३ 
में लिखां है कि इस संविधान को 'भारत का संविधान! कहा जा सकता है । 

सन्‌ १६३४ के शासन कानून के साथ तुलना ( (2०77997807 
ए्ांप। (१6९ (30एशपमायला: 0 [0909 ७0०, /935, )--भारत का 
संविधान काफी अंशों में सन्‌ १९३५ के शासन विधान कानून के आधार पर 
बनाया गया है। उसके आकार, प्रकार, विषयों के वितरण और उसको भाषा 
से स्पष्ट हो. जाता है कि संविधान पर सव्‌ १९३५ के शासन कानून को गहरी 
छाप है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सन्‌ १९३५ का विधान 
पराधीन भारत को विधान था और यह विधान खतन्त्र भारत का संविधान है । 
इसलिये दोनों में मौलिक अन्तर है। सन्‌ १६३५ का विधान एक विदेशी 
पालियामेंट की रचनां थी और वह भारतवासियों के ऊपर उनकी इच्छा के विरूद्ध 
विदेशी शासकों द्वारा छादा गया था, जो भारत पर शक्ति के वक्त पर राज्य करते 
श्रे। सन्‌ १९३५ का विधान विदेशी शासकों द्वारा परतंत्र सारतबासियों को 
दिया गया सीमित स्वराज्य था; जो उन्हें शासकों ने बड़ी अनिच्छा से दिया था। 
इसके विपरीत भारत का संविधान एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र द्वारा बनाया हुआ मौलिक कानून 
है, जिसके आधार पर वह राष्ट्र अपना राज्यतन्त्र चलाना चाहता है । 

इस मौलिक सत्य को ध्यान में रखकर संविधान और सन्‌ १९३७ के शासन 
विधान की तुलना करना अच्छा होगा । 

(१) सन्‌ १९३५ के कानूत में संघ-शासन की व्यवस्था की गई थी। , 
संबिधान में भी भारत के लिये संघ-शासन की व्यवस्था दी गई है । भारतीय 


न््जनसजल 


' भारत के संविधान की विशेषताएं ण््द्‌ 


संविधान की तरह सन्‌ १९१५ के शासन विधान में भी केन्द्रीय कार्यपालिका को ऐसे 
आँधिकार दिये गये थे कि संकटकाल में संघ को एकामक शासन किया जा सकता 
था। (सन्‌ १९३० के विधान में दी हुई संघ व्यवस्था कार्यान्वित नहीं हो सकी । ) 

(२) सव्‌ १९३७ के शासन कानून के अनुसार देशी रियासर्ता की जनता 
को स्वायत्त शासत सम्बन्धी कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जनता शारुकों की 
निजी सम्पत्ति के समान थी । देशी रियासतों की जनता सारे भारत को जनता 
की एक चौथाई थी । फ़िर चीफ कमिहनरों के प्रान्तों की जनता को तथा पिछड़ी 
हुईं जातियों की जनता को स्रायत्त शासन सम्बन्धी कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं. 
ये। परखु सारत के सविधान में भारत का नवशा ही बदल गया है । छुछ 
रियासतों का प्रान्तां में विलयत दो गया है और चुछ प्रान्तों के समान हो गई हैं 
अव पूरे भारत में प्रजातन्त्र के एक समान अधिकार ग्रच/छत हैँ ॥ पहिछे ५०० 
से अधिक रियासतें थीं, जिनमें प्रजातन्त्र का नाम नहीं था। भव उनकी जग 
क्रेवक १० रियासत रह गई हैं और उनमें जनता को प्रजातन्त्र के पूर्ण अधिकार 
ग्राप्त हैं। परन्तु कुछ राज्य संविधान द्वारा भाग ग के अन्तगत केन्द्रीय सरकार के 
शासन में रख दिये गये हैँ । अण्डमान और निकावार द्वीप तथा आसाम के सीमा 
के कुछ क्षेत्र भो जिनमें पिछड़ी हुई जःतियों के लछे|ग रहते हैं, केन्द्रीय सरकार के 
शासव के अन्तर्गत रख दिये गये हें । परन्तु इस सम्बन्ध में भी एक मौलिक 
यात ध्यान में रखनी चाहिये। वह यह कि अन्त में इन सब क्षेत्रों का शासन 
भी जतता द्वारा चुने हुए प्रतेनित्रियों की देख-रेख में हंगा, विदेशी शासकों द्वारा 
ु नहीं ॥ फिर सन्‌ १९०७१ में भारत सरकार ने भाग ग के राज्यों के सम्बन्ध में 
एक कानूत पास किया है, जिसके अनुसार उन राज्यों में भो जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को सलाह से शासन होगा । 

(३) सत्त्‌ १५३० के शासन कानूत के अनुसार केन्द्र से एक मंत्रि-परिपदू 
होती थी, जिपका काम गवरनर-जनरलछ को सलाह और सहायता देना था। स्वर 
मंत्रि-्परिषद्‌ को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। गवर्नर-जनरलू की नियुक्ति ब्रिटिश 
सम्राद द्वारा होती थी और कुछ महत्त्वपूर्ण बातों में उसे स्वेच्छापृदंक काम करने 
के अधिकार ग्राप्त थे । इन बातों में मंत्रि-परपद्‌ गवर्नर-जनरल को रय या सलाह 


७६ तप भारत का- संविधान 


नहीं दे सकती थी। फिर अन्य बहुत सी बातों में गवनेर-जनरल को विशेष 
जिम्मेदारी रहती थी। .इन वातों से मंत्रि-परिषद्‌ गवरनर-जनरल को सलाह दे 
सकती थी, परन्तु उस सलाह को मानना न मानना उसकी इन्छा पर निर्भर था। 
परन्ठु भारत के संविधान में केन्द्रीय मंत्रि-परिषद्‌ को एक जिम्मेदार संस्था- बनाया 
गया है। मंत्रि-परिषद्‌ संसद्‌ के ग्रति जिम्मेदार है, विशेषकर संसद के दूसरे 
सदन के प्रति जिसे छोक सभा कहते हैं । राष्ट्रपति कार्यपालिका का अधान रहेगा, 


- परन्तु उसकी स्थिति बहुत कुछ एक वेधानिक प्रधान की रहेगी । वह मंत्रि- 


परिषद्‌ की सलाह के अनुसार काम करेगा । केवल कुछ विशेष - पंरित्यितियों .में 
वह मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह की उपेक्षा कर सकता है। परन्तु ऐसी परिस्थितियां 
बहुत कम होंगी ॥ | : 


(४) सन्‌ १९३७८ के विधान के अन्तर्गत गवर्नर-जनरलू की तर आन्तों के 
गवतेरों को भी विशेष अधिकार और जिस्मेदारियां प्राप्त थीं। परन्तु संविधान के 
अन्तर्गत राज्यपाल भर्थात्‌ गवनर और राजप्रमुख राज्यों के नाममात्र के प्रधान 
रहेंगे और उन्हें अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना पढ़ेगा। अभी 
तक यह स्पश्ूप से मातम नहीं है कि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की 
सलाद्द की उपेक्षा कर सकते हैं या नहीं । 

(५) सन्‌ १९३७ के विधान कानूत के अनुसार भारत के विधानमंडल - सवे 
प्रभुल्पूर्ण संस्थाएं नहीं थीं। गवर्नर-जनरलू और गवरदरों को यह अधिकार था 
कि वे चाहें तो विधानसंडछ द्वारा पास किये हुए विधेयकों को स्वीकृति दें अथवा न 
<। और उनकी स्वीकृति के बिना वे विधेयक कानून नहीं वन सकते थे । 
अपनी विशेष जिम्मेदारियों और ऐच्छिक विषयों के सम्बन्ध में वे विधानमंडलों 


' की उपेक्षा करके स्वयं कानूत बना सकते थे। व्रिटिश सम्राट किसी भी प्रान्तीय 


अथवा केन्द्रीय कानून को रद करता था। सन्‌ १९३५ के कानून में रपथ्टरूप से 
कहा गया था कि कानूत बनाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश भारत 
में पूर्ण प्रभुख प्राप्त. था और ब्रिटिश सम्राट को सारे देश के सम्बन्ध में सब कुछ 
करने का अधिकार था। भारत के संविधान के अनुसार विधानमंडलों को पूर्ण 
असुंत् आ्ाप्त रहेगा । उन पर फिसी वाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं रहेगा। 


भारत के संविधान की विशेषताएं ५७ 


(६) संविधान में केर्क और राज्यों में शासन के अधिकारों और विषयों 
का जो विभाजन और वितरण किया गया है, चह वहुत कुछ सन्‌ १९३० के शासन 
कानूत में दी गई व्यवस्था के समान है। दोनों में कानून बनाने के विषयों की 
तीन सूचियां हैँ । अन्तर केवल इतना है कि सन्‌ १९३८ के कानून ने अवशिष्ट 
अधिकार ( ऐरेथआतेपद्माए ?0फ्टा5 )। गवनर-जनरूू को दिये थे। इन 
अधिकारों के अनुसार गवर्नर-जनरक उन विपयों के सम्बन्ध में जो वेधानिक सूची 
में नहों थे, कानून बनाने के अधिकार संघ अथवा प्रान्तों के विधानमंडलों को अपनी 
इच्छानुसार छठे सकता था। परन्तु संविधान में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को 
अर्थात्‌ संघ-सरकार को दिये गये हैं । * 

(७) सन्‌ १९३५ के शासन कानुन में परिवतेन करने का अधिकार संघ 
अथवा प्रान्तीय किसी भी विधानसंडल को प्राप्त नहीं था। यह अधिकार केबल 
ब्रिटिश पाठियामेंट को प्राप्त था। परन्ठु अब भारत की संसद को संविधान में 
संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। केवल एक शर्त यह है कि कुछ धाराओं 
में संशोधन करने के छिये कम से कम आधे राज्यों के विधानसंडर्लों की स्वीकृति 
भावदवक है । 

(८) सन्‌ १९५३५ के शासन कानून ने बहुत कम छोगों को मतदान का 
अधिकार दिया था। लेकिन भारत के संविधान में आमतौर से वयस्क मताधिकार 
( उप्ारटाओश 6&ररपो: ४70८४६८ ) दिया गया है । सन्‌ १९३५ के 
शासन कानुन ने मताबिकार प्रथक निर्वाचन के आधार पर दिया था। अर्थात्‌ 
मतदान जाति, धर्म, सम्प्रदाय इत्यादि के आधार पर होता था । परन्तु संविधान 
सें पूरे देश के लिये एक सी संयुक्त निवाचिन प्रणाली-रखी गई है । केबल 
'परियणित जातियों और पिछड़ी हुई परिगणित जातियों के लिये कुछ पद्‌ सुरक्षित 
रखे गये हैं। इसी प्रकार एंग्लो इंडियन जाति के लिये भी छुछ सुरक्षाए' रखी 
गई हैं। परन्तु ये सुरक्षाएं संविधान छागू होने के केवल १० वर्ष बाद तक दी 
रहेंगी, फिर समाप्त हो जायँगी । 

« ' (९) सनू १९३५ के शासन कानून में मूल अधिकारों की घोषणा नहीं थी। 
ऋआनूत में केवछ २५८ और २५५९ घाराएं ऐसी थीं, जिन्हें मूल अधिकार कह्दा जा 


९ 
; 
| 





ल्प्ज्ट सारत का संविधान 


सकता था। परन्तु संविधान के भाग २ में नागरिकों तथा अनागरिकों के लिये 
केवल मूल अधिकारों का ही वर्णन किया गया है । 

(१०) संविधान के अन्तगंत न्यायालयों को सन्‌ १९३५ के शासन विधानः 
की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं । 

यहां इन वातों को संक्षिप्त रूप में बतछाया गया है। लेकिन उपयुक्त स्थानों 
में इनका वर्णन विरतृत रूप से दिया गया है । 





पाँचवाँ अध्याय 


शासन-शक्ति जनता से ग्राप्त होती है 
( ?6ए०ा 76ज-ए९१ एएएण ६४४७ 7९०७६ ) 

. संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतन्त्रता, समता और आतृत्व के उच्चतम 

सिद्धान्तों का समावेश निम्नलिखित शब्दों में किया गया है--- 

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुख-सम्प् छोक- 
तन्त्रामक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरकों को £ 
सामाजिक, आथिक और राजनेतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विद्वास, घेये 

और उपासना की खतनन्‍त्रता, 

प्रत“्ा और अवसर को समता 

ग्राप्त करने के लिये, 2 

तथा उन सबसमें 

व्यक्ति की यरिमा और राष्ट्र की 

एकता सुनिश्चित करने वालो बन्धुता 

बढ़ाने के लिये 

दृढ़ संकत्प होकर अपनी इस संविधान समा में 

आज तारीख २६ नवम्बर १९४९५ ६० ( मिति माग्शीष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो इजार छ बिक्रमी ) को एतद्द्वारा इस संविधान को मज्नीक्ृत, 
अधिनियेमित और आउ्मापित करते हैं।” _ 


मा 


शासन-शक्ति जनता से प्राप्त द्वोती है जद 


पल्तावना की पहिली पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय गणतन्त्र में 
राजनेतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना बहुत 
कुछ अमेरिकन विधान की प्रघ्तावना के समान है। अमेरिका के संविधान की 
प्रत्तावना में लिखा है कि “हम संयुक्त राज्य के लोग, एक सम्पूर्ण संघ बनाने के 
लिये, न्याय स्थापित करने के लिये, देश में शान्ति स्थापित करने के लिये, सबकी 
सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिये, सबकी कत्याण वृद्धि के लिये, अपनी तथा भावी 
संतान की खतनन्‍्त्रता के उपभोग के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के इस शासन 
विधान को स्थापित तथा ग्रहण करते हैं ।” 

“सम्पूणे प्रभुख-सम्पन्न लोक तन्त्रामक गण राज्य” शब्द हमें ध्यान में रखना 
चादहिये। “सम्पूर्ण-प्रभुख-सम्पतन्न' का अर्थ यह है कि भारत प्र किसी बाद्वरी 
शक्ति का अधिकार या नियंत्रण नहीं रहेगा। साथ ही भारत एक “गणराज्य! 
होगा । अर्थात्‌ भारत में किसी राजवंश का शासन नहीं रहेगा। फिर देश में 
लोकतन्त्रात्मक' शासन होगा। अर्थात्‌ देश का शासन जनता के प्रतिनिन्रियों 
द्वारा चछेगा । दक्षिण भमेरिका के कुछ राज्यों में जिन्हें लोकतन्त्र कद्दा जाता है 
वास्तव में निर्वाचित तानाशाहों का शासन होता है । इसलिये उन्हें वास्तविक 
लोकतन्त्र नहीं कह सकते। परन्तु भारत में वास्तव में छोकतन्त्र होगा। 
संविधान में वयस्क-मताधिकार दिया गया है । 


छठा अध्याय 


आरतीय संघ और उसका शासन क्षेत्र 
( ॥१४6 एम्राॉंका ब्यव 465 वउछलंठ679ए ) 
मारत कई राज्यों का एक संघ ( [7797070 0 5:80258 ) होगा । विभिन्न 
राज्यों के नाम संविधान की प्रथम सूची के भाय क, ख और ग में दिये गये हैं, 
जो इस ग्रकार है--- क -म 
संविधान की प्रथम रची 





भाग ख. | भाग ग 
( राज्यों के नाम ) ( राज्यों के नाम ) 


साग क 
( राज्यों के नाम ) 


भाय घ. 
( राज्यों के नाम ) 











१ आसाम । १ हैदराबाद १ अजमेर अंडमान और 
२ बिहार २ जम्मू और कर्मीर. २ भोपाल निकोबार द्वीप 
ह चम्वई हे मध्य भारत ३ बिलासपुर 

४ मध्यप्रदेश ४ मंसूर ४ कूचविहार (अब: 

७ सद्रास ७ पटियाला और | पश्चिम बंगाल में 

६ उड़ीसा पूर्वी पंजाब राज्य संघ मिला दिया गया है ) 

७ पंजाब ६ राजस्थान ५ कुगे 

४ उत्त्र-प्रदेश ७ सौराष्ट्र | ६ दिल्ली 


५ पश्चिम बंगाल | < द्रावनकोर-कोचीन, ७ हिमाचल अदेश 
९ विन्ध्य प्रदेश ८ कच्छ 
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सारतीय संघ और उसका शासन क्षेत्र पृ 


. भारत के क्षेत्रफल में सब राज्यों के क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार के. 
द्वीप और वे सब क्षेत्र शामिल होंगे जो भविष्य में प्राप्त किये जाये । 
भाग क के राज्यों में वे सब राज्य शामिल हैं, जो पहिले प्रान्त कहलाते थे । 
भाग ख में पढ़िले की देशी रियासतों के ६ पंथ और ३ रियासते अर्थात्‌ मंसर, 
हेदराबाद, जम्मू और कश्मीर के राज्य शामिल हैँ। ( विन्थ्य प्रदेश का 
शासन अब केन्द्रीय सरकार द्वारा होता हे। ) राज्यों के ये दो समूह आन्तरिक. 
शासन में खतन्‍्त्र होंगे और केन्द्रीय सरकार के साथ उनके सम्बन्ध एक समान 
होंगे। एक वात ध्यान में रखने योग्य यह है कि संविधान लागू होने के समय 
से दस वर्ष तक भाग ख के राज्यों पर संघ सरकार का साधारण नियंत्रण और 
देख-रेख रहेगी। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नियंत्रण की इस 
अवधि को वह किसी राज्य विशेष के लिये घटा भौर बढ़ा सकती है । 
भाग ग राज्यों की स्थिति भाग क और ख राज्यों से मिन्न है। सागर ग 
के राज्यों का शासन-प्रवन्ध केन्द्रीय अर्थात्‌ संघ सरकार द्वारा किया जायगा। 
( कूचविहार पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया है। ) भाग घ के क्षेत्रों 
अर्थात्‌ अंडमान और निकोबार द्वीपों का शासन- प्रबन्ध भी केन्द्रीय सरकार द्वारा 
किया जायगा | 
संसद्‌ को इस प्रकार के कानून बनाने का अभिकार है, जिनके द्वारा नये राज्य 
बनाये जा सकते हैँ अथवा राज्यों को संघ शासन का सदस्य बनाया जा सकता है । 
इसके लिये संसद्‌ अपनी इच्छानुसार शंत निश्चित करेगी । संसद्‌ को निम्नलिखित 
बातों के सम्बन्ध में भी कानून बनाने के अधिकार हैं--(१) वह्द किसी राज्य के 
कुछ क्षेत्र को अछग करके एक नया राज्य बना सकती है। अथवा दो या 
अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा उनके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य 
वना सकती है। (२) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है । (३) किसी 
राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। (४) किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन: 
कर सकती है। (५) किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इन परिवतेनों 
के सम्बन्ध में संसद्‌ जब कोई विधेयक उपस्थित करना चाह्दे तव उस पर राष्ट्रपति. 


न मनन ५ 


की सिफारिश आवश्यक होगी। साथ द्वी जब प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रसाक 
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भाग क और ख के राज्य या राज्यों पर पड़ता हो, तब उस राज्य या राज्यों के 
विधानमंडलों का मत उस विधेयक के सम्बन्ध में जानना भी आवश्यक 


होगा और उस विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के विचार जानना भी 
आवश्यक होगा । 


सातवाँ अध्याय 


नागरिकता 
( (ंधंरशाओंए ) 

संविधान में नागरिकता प्राप्त करने अथवा उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में 
छुछ नहीं कद्ा गया है। इसके लिये संसद को उपयुक्त कानून बनाने के अधिकार 
दिये गये हैं। संविधान में केवल वे शर्त दी गई' हैं, जिनके अनुसार संवधान 
ग्रारम्म होने पर छोग भारत के नागरिक समभे जायेगे अथवा सममे जा 
सकते हैं । | 

संविधान प्रारम्भ होने पर भारत में निवास करनेवाला प्रय्येक व्यक्ति भारत 
का नागरिक समम्का जायगा, यदि वह निम्नलिखित शर्त पूरी करता है--(१) उसका 
जन्‍म भारत में हुआ हो; अथवा (२) उसके माता-पिता में से किसी एक का 
भी जन्म भारत में हुआ हो ; अथवा (३) संविधान प्रारम्भ होने से पहिले वह 
कम से कम ५ वे से भारत में रद्द रहा हो । | 

इन व्यक्तियों के सिवा दो अन्य ग्रकार के व्यक्तियों के लिये भी नायरिकता 
सम्बन्धी कुछ शत रखी गई हैं। इस वर्ग के व्यक्तियों में एक तो वे व्यक्ति हैं, जो 
पाकिस्तान से भारत में भाये हों। और दूसरे वे भारतीय जो भारत के वाह्वर 
रहते हों। पाकिस्तान से आनेवाले लोग दो वर्गों में रख दिये हैं ; यथा--(क 
जो भारत में १९ जुलाई सन्‌ १९४८ के पहिले जाये, और (ख) जो भारत में 


क्‍जनी  क्‍नन+ *« 


> 


नागरिकता धरे 


१५ जुलाई सन्‌ १९४८ के बाद _आाये। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत. में 
| १९ जुलाई सत्‌ १९४८ के पहिले आय द्वो, बढ संविधान प्रारम्भ दोने पर भारत 


का नागरिक समझा जायगा, यदि वह निम्नलिखित झते पूरी करता द्वो- (१) वह 
सथवा उसके माता-पिता में से कोई एक अथवा उसके पितामह या पितामही में 
से कोई एक अविभाजित भारत में पदा हुए हों । ( यहाँ अविभाजित भारत का 
अर्थ सन्‌ १९२५ के मूल शासन कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा । ) 
(२) भारत में आने के बादश्वह साथारणतः इसी देश में रद्या हो। जो 
व्यक्ति १९ जुलाई सनू १९४८ को अथवा उसके वाद भारत में आाया दो, वह निम्न- 
लिखित शर्त पूरी करने पर संवधान प्रारम्भ हेने पर भारत का नागरिक समसमा 
जायगा। (१) पद अथवा उसके माता-पिता में से कोई एक अथवा उसकी 
मातामद्दी या पितामह में से कोई एक अविभाजित भारत में पेदा हुए हों। (इस 
सम्बन्ध में भारत का अथ सन्‌ १९३७ के सूछ शासन कानूत की परिभाषा के 
अनुसार लिया जायगा ) (२) संविधान प्रारम्भ होने के पढिले उसने एक 
निर्धारित फाम पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक आफीसर को अपना भाग 
रजिस्टर करने की एक द्रख्वास्त दी हो और उसका नाम रजिस्टर द्वो चुका हो ) 
इस सम्बन्ध में यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि दरख्वास्त देसे के समय चह 
व्यक्ति ६ महीने से भारत में न रहता आया हो तो उसके नाम की रजिस्टी न की 
जञायगी । इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति २५ जुलाई सन्‌ ५९५५९ को 
अथवा उसके बाद भारत भे आया हो, वह संविधान के अन्तर्गत भारत की नागरिकता 
आप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे नागरिकता देने के लिये संसद कोई विशेष 
फानूत ने बनाये । 

जो लोग १ माच सन्‌ १९४७ के पहिले भारत से उस क्षैत्र में चले गये, जो 
अब पाकिस्तान में शामिल है, वे भारत के नागरिक नहीं समसे जायेंगे । प्स्तु 
यह इाते उन लोगों पर लागू नंद्दीं होगी । जो एक बार जाकर कानूनी आशा 
लेकर भारत मे स्थायीहप से रहने के लिये वापिस आ गये हैं। ऐसे लोगों के 
सस्वन्ध में यह समझता जायया कि ये लोग १९५ जुलाई सन्‌ १९४८ के बाद 
भारत में आये हुए सममे जायेंगे । 





4. नाना एएएएएएए 
द्ड .. भारत. का संविधान 


जो छोग भारत के वाहर रहते हैं, यदि वे निम्नलिखित दो शतों का पालनः 
करते हैँ, तो वे भारत के नागरिक समझे जायंगे--(१) वे अथवा उनके माता- 
पिता में से कोई एक अथवा उनके मातामही या पितामह में से कोई एक भारत मेँ 
पेदा हुए हों। (२) जिस देश में वे रहते हैँ, उस देश में स्थित भारत के. 
राजनेतिक प्रतिनिधि के कार्यालय में उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा. छी हो । यह: 
रजिस्ट्री संविधान प्रारम्भ होने के बाद एक निर्धारित फामे पर निर्धारित तरीके. 
से होगी । है 
यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छापूवक किसी. अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर 
ली हो तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता । 

जिन व्यक्तियों ने ऊपर लिखी शर्तों का पालन करके भारत की नागरिकता 
प्राप्त कर ली हो तथा भविष्य में संसद्‌ नागरिकता के सम्बन्ध में जो नियम बनावे. 
यदि वे उसका पालन करते रहेंगे तो वे भारत के नागरिक बने रहेंगे। 
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का वर्णन दिया गया है ।  आयर के संविधान में भी कई मूल भधिकार दिये गये 
हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद जमनो का जो ग्रजातान्त्रिक संविधान बना था, उसके 
पुरे दूसरे भाग में जमेन नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों का वर्णन दिया 
गया था। भारत के संविधान में भी मूल अधिकारों के सम्बन्ध में महपूर्ण धाराएं 
दी गई हैं। ये सब धाराए संविधान के भाग ३ में दी गई हैं। परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं हे कि संविधान के भाग ३ में जो अधिकार दिये गये हैं, उनके 
सिवा भारत के नागरिकों को अन्य अधिकार हीओआप्त न होंगे। बहुत से 
अधिकार हैं, जिनकी संविधान में कहीं चर्चा तक नैहों है, परन्तु वे देश में प्रचलित 
बहुत से कानूतों और नियमों द्वारा श्राप्त होते हैं । 

संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में एक वात 


ध्यान में रखने योग्य है। वह यह कि कुछ मूल अधिकार तो केवल नागरिकों को 


प्राप्त हैं और कुछ प्रस्येक व्यक्ति को श्राप्त हैं, चाहे वह भारत का नागरिक हो या 
न हो। उदाहरण के लिये मत प्रद्शित करने की स्वतन्त्रता, संघ बनाने की 
स्वतन्त्रता, आवागमन की ख्तन्‍त्रता इत्यादि अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त 
हँ। परन्तु जीवन-रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता : सम्बन्धी अधिकार सबको 
थ्रप्त हैं, चाहे वह नागरिक हो यान हो। इसका अथ यह है कि वे अधिकार 
जो सबको प्राप्त हैं, उन अधिकारों से महज़पूर्ण हैँ, जो केवल नागरिकों को 
प्राप्त हैं। ' 

यदि भारत के संविधान की सन्‌ १९३५७ के शासन विधान से तुरूना की 
'जाय तो माल्म होगा कि सन्‌ १९३७ के शासन कानून में मूल अधिकारों को 


वि. 


घोषणा नहीं की गईं थी । केवछ २९८ और २९९ धाराओं के अनुसार छुछ 
मूल अधिकार प्राप्तथे। २९८ धारा का उद्देश्य यह था कि सरकारी नौकरियों 
के सम्बन्ध में नायरिकों म॑ भेद-भात न किया जाय । इसी अकार ब्रिटिश भारत 
में जन्म, जाति अथवा धर्म के कारण व्यवसाय करने अथवा सम्पत्ति आप्त करने 
और रखने. में भेद-भाव न किया जाय। २९९ धारा में अन्य बातों के सिवा 
यह भी लिखा हुआ था कि “ब्रिटिश भारत में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का 


वअपहरण फानूनी तरीके को छोड़कर अन्य किसी तरीके से न हो सकेया।” 


>> 


मूल अधिकार ध्ज 


इस सम्बन्ध में प्रिटिश संविधान की एक वात ध्यान में रखने योग्य है । 
खिदिश संविधान अवानतः अलिखित हू सेविधान प्रधानतः भदिखित है और उसमें मूठ अधिकारों की घोषणा नहीं 
'की गई हे। ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण केवल इसी आबार 
पर किया जा सकता है कि प्रचलित कानूनों के अनुसार जो कुछ ग्रे कानूती नहीं 
हैं, वह कानूदी हैं। परन्तु ब्रिटेन में पालियामेंट कोई भी कानून बदल सकती 
है। इससे वह कोई भी अधिकार छीन सकती है। और यदि पालियामेंट 
कोई काबूत बनाकर नागरिकों के किसी अधिकार को छीन लेती है तो न्यायालय 
उस कानूत को अवेध और अमान्य घोषित नहीं कर सकते।_ परन्तु भारत के 
संविधान में न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है: कि यदि कोई ऐसा कानूत 
बनाया, जाता है, जिससे मूछ अधिकारों पर आघात द्वोता है तो न्यायालय उस 
कानून को अवेध और अमान्य घोपित कर सकते हूँ । परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि संविधान द्वारा भारत के नायरिकों को जो अधिकार श्राप्त हैं, उनसे 
ब्रिटेन के नागरिक वचित हैं। ब्रिटेन में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं और वहां ऐसे 
'कानून हैं कि प्रजातन्त्र में जितनी स्वतन्त्रता ब्रिटेन के लोगों को भ्राप्त है उतनी 
शायद्‌ संसार के अन्य किसी देश के छोगों को प्राप्त नहीं है । और यदि ध्याव- 
'पूंक देखा जाय तो मालूम द्वोगा कि आज ब्रिटेन की जनता को जितनी 
खतन्‍्न्रता प्राप्त है, उतवी भारत की जनता को संविधान के भन्तगंत भी प्राप्त 
जहीं है । 

सूल अधिकारों का अध्ययन करते समय यद्द याद रखना आवश्यक है कि 
कोई भी अधिकार निरकुश ( ४9530 76 ) नहों-हो सकता। यदि किसी 
भी व्यक्ति को किसी भी सम्बन्ध में निरंकुश अधिकार दे दिये जाये तो उसका 
अथ यह होगा कि उससे अन्य लोगों की स्वतन्त्रता सीमित दो जायगी । किसी 
भी सभ्य शासन अणाली में निरंकुद अधिकार नहीं हो सकते ) 

संक्षिप्त विवरण (4 7४ 5प्रशाशव्राए )-भारत के संविधान में 
मूछ अधिकारों की एक शानदार सूची दी हुईं है । इस सूची में वणित अधिकारों 
के अनुसार सब छोग कानूत को दृष्टि से एक समान समझे जायेंगे और सरकारी 
नौकरियों के सम्बन्ध में सब नागरिकों को एक-सा मौका दिया जायगरा। 








कल, लिहकतयरा: पर ककताा मना पंत मनन नमन न टन 2 सनम रत 7 औी-जथ तरह 2 कान 











६4 सारत का संविधान 


अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है और राज्य द्वारा उपाधि वितरण की ग्रथाः 
का भी अन्त कर दिया गया है। राज्य की ओर से केवल सेनिक और वद्धत्ता 


सम्बन्धी उपाधियों का वितरण होगा। संविधान सब नागरिकों को भाषणः 


हऋा बक+ पन्कटटनिशनिन जन न 


सम्बन्धी खतन्त्रता, शान्तिपूर्वक्क समा करने की स्वतन्त्रता, आवागमन तथाः 
निवास सम्बन्धी खतन्त्रता, सम्पत्ति घ्राप्त करने, रखने तथा बेचने की खतनन्‍्त्रता,- 


(न अब्प 3. ५>/+- ५ जप 





तथा मनचाह्ा. व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार देता है। यह बात अवश्य 

“कि इन सब अधिकारों पर उचित और आवश्यक उपबन्ध या शत लगा दी गई 
हैं, जिससे देश में शान्ति और सार्वजनिक नतिकता का वातावरण बना रहे । 
संविधान में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति की खतनन्‍त्रता और ग्राण क्ाः 
हरण केवल कानून द्वारा स्थापित कार्यवाही के अनुसार ही किया जा सकता है । 
संविधान ने बेगार और दास-प्रथा को एकद्म बन्द कर दिया है। १४ वर्ष से. 
कम अवस्थावाले बालक कारखानों, खानों अथवा किसी अन्य खतरनाक काम में. 
नहीं लगाये जा सकते । संविधान नागरिकों को धार्मिक तथा विचार सम्बन्धी: 
स्वतन्त्रता देता है । अव्पसंख्यक जातियों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति 
की रक्षा करने का अधिकार शआप्त है। कानूनी कार्यवाही के बिना किसी व्यक्ति. , 
की सम्पत्ति का अपहरण- नहीं किया जायगा । अन्त में यह कहा गया है कि: 
इन अधिकारों के उपभोग के लिये नागरिक उच्चतम न्यायालय की सहायता . 
और संरक्षण मांग सकते है । 

क्या मूछ अधिकारं सीमित अथवा स्थगित किये जा 

सकते हैं ९ ( 080 मिप्रातंक्राशाए् शिश्रा8 98 रिल्शांट6त. 
0 508टपर्ते:त १ )--संविधान में यह कहा .गया है कि कुछ 
परिस्थितियों विशेष में मूल अधिकार सीमित अथवा स्थगित किये जा सकते 
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उदाहरण के लिये--- 

/ (१) संविधान ने संसद्‌ को यह अधिकार दिया है कि वह सेना के: 
सम्बन्ध में अथवा जिन शक्तियों और अधिकारियों पर सावेजनिक शान्ति और 
ु सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारों हो उनके सम्बन्ध में मूल अधिकारों को सीमित 
अथवा स्थगित कर सकती है! संसद को यह अधिकार इसलिये दिया गया हे 


“मूक अधिकार | के 
“कि सेना अपने कर्तव्य अच्छी तरह पूरी कर सके और साथ द्वी सेना-में अनुशासन 
-भी बना रहे । ( अनुच्छेद ३३ ) 
१ (२) यदि देश के किसी, भाग में सावेजनिक सुरक्षा और शान्ति के हित 
में फौजी शासन ( ४८४ .99 ) लागू है, तो संसद को यह अधिकार हे 
कि उस क्षेत्र में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा. किये गये सब अपराधपूर्ण कार्यो 
को चह माफ कर सकती है। फौज़ी शासन के क्षेत्र में दी गई किसी भी सजा 
-को संसद्‌ उचित ठहरा सकती है । इसका अर्थ यह हुआ कि फीजी शासन जिन 
क्षेत्रों में लागू रहेगा, उनमें मूछ अधिकार लगभग स्थगित रहेंगे और फौज़ी शासक 
तथा सिपाही यह जानकर मनमानी कर सकते हैं कि अन्त में संसद कानून द्वारा 
उनके वे सब कार्य माफ कर दूँगे जिनके द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ । 
- संसद यह कह देगी कि अपने कत्तेव्य पूरे करने के लिये सेनिकों को मूल अधिकारों 
का उक्घन करना पड़ा । ( अनुच्छेद ३४ ) 

(३) जब कभी राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा ( अजु० ३५३ ) करेगा 
तो अनुच्छेद १९ के अनुसार नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार उस उद्घोपणा 
“के समय में स्थगित रहेंगे। इन अधिकारों में मापण-स्वतन्त्रता, आवागमन की 
स्वतन्त्रता, सभा और संघ. करने की स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति प्राप्त करने, बेचने 
वतंथा रखने के मुल अधिकार शामिल हैं । ( नीचे देखो ) 

(४) जब आपात की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति यद्द आज्ञा जारी 
“कर सकता है कि अमुक मूल अभिकारों की प्राप्ति के लिये कोई व्यक्ति न्यायालय 
-की सहायता नहीं मांग सकता । इस ग्रकार के भादेश जितनी जल्दी सम्मव हो 
उतनी जल्दी संसद मे विचार के लिये पेश होने चाहिये और यदि संसद चाहे 
तो उनमें प्रसितंत् कर सकती है अथवा उन्हें रह कर सकती है । परन्तु जेसे 
'ही। आपात न्‍की उद्घोषणा समाप्त हो जायगी, बेसे दी न्यायालयों के जरिये सब 
मूल अधिकारों का उपभोग प्राप्त किया जा सकता है। ( राष्ट्रपति सम्बन्धी 
अध्याय देखो )। 

(५) संविधान अपरिवर्तेनशील नहीं है। एक निश्चित काये प्रणाली 
-के अनुसार उसमें संशोधन किये जा सकते छें। इसलिये संविधान भें संशोधन 
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७० 'भारत का संविधान 


करके सब मूल. अभिकारों में परिवर्तन किया जा-सकता है ।. संविधान ( प्रथफ 
संशोधन ) , कानून, १९५१, ने जिसे उच्चतम न्यायालय-ने वेघ. बताया है;- 
पूल संविधान में दिये हुए कुछ मूल अधिकारों. में परिवर्तन कर दिया है। 
ब्रिटेन में पालियासेंट का सम्पूर्ण प्रभुव संविधान के मूल .सिद्धान्तों में से 
एक है। वहां ससद्‌ अर्थात्‌ पाल्यामेंट को किसी भी कानून में परिवर्तन. करने: 
अथवा उसे रद्द करने का अधिकार है। इस प्रकार उसे जनता के किसी भी 
. अधिकार को सीमित करने अथवा रह करने का अधिकार है। लेकिन ब्रिटेन: 
. की कार्यपालिका को जनता के किसी भी अधिकार को रह करने या स्थग्रित करने: 
का अधिकार नहीं है । संयुक्त राज्य अमेरिका में रविधान द्वारा दिये गये एक: 
के सिवा अन्य किसी भी मूल अधिकार को स्थग्रित नहीं किया जा सकता 
केवल वन्दी अल्यक्षीकरण ( [४९४७ .(207[908 ) के अधिकार को स्थगित किया: 
जा सकता है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण का आदेश केवल काँग्रेस द्वारा स्थग्रित कियाः 
जा सकता है और वह भी उस स्थिति में जब देश में या तो विद्रोह दो या- बाहरी: 
भाक्रमंण हो । इस प्रकार हंम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में -न- तो कार्ये-: 
पालिका और न विधानसंडल ही किसी भी परिस्थिति में! केवल एक मूल अधिकार 
को छोड़कर अन्य कोई मूल अधिकार स्थग्रित करने का अधिकार . नहीं रखते ।* 
परन्तु भारत में आपात के काल में केन्द्रीय कार्यपालिका वहुत से मूल अधिकार 





हि. 


स्थगित कर सकती है । भारत में यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २५२ के अमुसार 
._ भाषाव की उद्घोषणा करता है तो नागरिकों को भजुच्छैद १५ के अजुसार जो मूछ - 
+ अभिकार ग्राप्त हैं, वे भपने आप स्थग्रित हो जाते हैं। साथ ही वह यह -आदेश 
भी जारी करःझकता है कि इस उद्घोषणा के काल में कोई भी अथवा, अमुक मूल 
अधिकार लागू नहीं होगा । यह काये राष्ट्रपति चाहे तो कुछ संभयें के 'छिये संसद 
की उपेक्षा करक़े भी कर सकता है।. ( राष्ट्रपति पर अध्याय देखो ) हल 
7“: प्रथम महायुद्ध के वाद जर्मनी का जो. प्रजातन्त्र संविधान वना था, उसके: 
अनुच्छेद ४८ के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि सावेजनिक .शान्ति 
और सुरक्षा को कोई बड़ा खंतरा उत्पन्न होने पर वह कुछ प्रधान मूल अधिकारों: 
को अशरूप. में या पूर्णहूप में स्थगित कर संकता था । राष्ट्रपति को जमंन संसद 


मूल अधिकार ७१ 


की निम्नसभा अर्थात्‌ 'रीशटेग' को तुरन्त खबर देनी होती थी कि अनुच्छेद ४८ 
के अन्तगत उसने क्या काम किये । रोशटेग को अधिकार था कि बह चादइती 
तो उन कार्यों को रद्द कर सकती थी । यदि ताल कार्यवाही की आवश्यकता 
पड़नी थी, तो राष्ट्रपति ताउ्कालिक या अस्थायो आदेश जारी कर सकता था भौर 
वाद में रीशटेग उन्हें रह कर सकती थी। भारत में भी स्थिति छग्रभग ऐसी 
ही रहेगी । परन्तु इस सम्बन्ध में भारत को जर्मनी से एक सबक सीखना 
चाहिये। जन संविधान में जिसे बेमार संविधान भी कद्दा जाता था, भनुच्छेद 
४८ में संकटकाल में नागरिकों के सुझ अधिकारों को स्थगित करने के जो अधिकार 
दिये थे हिटलर ने उन अधिकारों का भरपूर दुषपयोग किया और अन्त में जर्मनी 
में प्रजातन्त्र का अन्त कर दिया। ( इस अध्याय के अन्त में भारत में कानून 
की सत्ता! नामक शीर्मक देखो )। 
विस्तृत विवरण (2&शॉं८त 87४9४ ) 

संविधान के भाग ३ के निम्बलिखित उपविमाग किये गये हैं। 
(१) साधारण $ (२) समता-अधिकार $ (३) खातन्ञ्य-अधिकार ; (४) शोपण 
के विहद्द अधिकार ; (७) धर्म स्वानन्त्य का अधिकार ; (६ ) संस्कृति और 
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ; सम्पत्ति का अभिकार ; (८) सांविधानिक उपचारों 
के अधिकार । इन अधिकारों का अध्ययन हम एक-एक करके विभिन्न अलुच्छेदों 
के अनुसार करेंगे । 





साधारण--अजुच्छेद १९ ओर १३ 

अनुच्छेद १२--यदि श्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में 
“राज्य” के अन्तगत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक की 
सरकार और विधानमंडर तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार 
के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य ग्राबिकारी सी हैं । 

यहाँ पर “भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन” शब्द अनावश्यक भमालम 
दोते हैं, परन्तु वास्तव में वे हैं नहीं। संविधान निर्माण-समिति ( [)क्विएह 
(:0ग्राार77८८ ) ने स्पष्ट कर दिया था कि ये शब्द उन क्षेत्रों के लिये हैं, जो 
भारत की सीमा में न हों, परन्तु जिन पर भारत सरकार का वियंत्रण हो। मान 


मु 


रे सारत का संविधान 


लो संयुक्त राष्ट्रटसंघ ((7. ५.) किसी क्षेत्र को भारत की देख-रेख-( [+ए8(९९- 
379 ) में रख देता है, तब यह प्रघन उठ सकता है कि संविधान में जो अधिकार 
भारत के नागरिकों को दिये गये हैं, वे उस क्षेत्र को भी मिलने चाहिये या नहीं। 
इसलिये अनुच्छेद १३ में “सारत सरकार के नियंत्रण के अधीन” शब्दों का 
अथ यही हैं कि संविधान द्वारा ग्राप्त मूल अधिकार ऐसे लोगों को भी प्राप्त 
हो सके । 

अनुच्छेद १३ (१)--इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत 
राज्य क्षेत्र में सब गद्त्त विधियाँ उस मात्रा तक झ्य होंगी जिसे तक कि वे इस 
भाग के उपवन्धों से असंगत हैं । 


कहने का तात्यये यह है कि सब प्रचलित कानून उस हृद तक असान्य होंगे, 


जिस हद तक वे इस भाग की धाराओं का विरोध करते हैं । 

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा, जो इस भाग द्वारा दिये 
अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उछघन में बनी अत्येक 
जिधि उकंघन की मात्रा तक शत्य होगी । 

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अंपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद्‌ सें-- 

(क) भारत राज्य-झ्षेत्र में विधि के समान प्रमावी कोई अध्यादेश, 
आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रुढ़ि अथवा 
प्रथा “विधि” के अन्तर्गत होगी ; 

(ख) भारत राज्य-क्षैत्र में किसी विधानमंडल या अन्य क्षमता- 
शाछी श्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित 
अथवा निंमित विधि, जो पहिले ही निरांसित न हो गई हो, 
चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया 
या विशेप क्षेत्रों में प्रवतेन में न भी हो, “प्रद्नत्त विधियों” के 
अन्तर्गत होगी । 

स्पष्ट है. कि इस अनुच्छेद में न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि 
,. संविधान प्रचलित होने के पहिले या वाद में यदि कोई ऐसा कानून बनाया गया 


. “ है जो इस भाग में दिये गये मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार विरोध था 
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अतिक्रमण करता है, तो न्यायालय उसे अवैध और अमान्य घोषित कर सकते हैं । 
इतने थोड़े समय में ही स्वतन्त्र भारत के न्यायालयों ने संविधान में दिये गये 
अधिकारों फी रक्षा करने के श्रेण्ट और दृढ़ उदाहरण दे दिखे;ह़ें । ; जंसा कि हस 
भागे देखेंगे, उन्होंने कई कानूनों को इस आधार पर-अवर्ध भौर अमान्य घोषित 
किया हे कि वे संविधान द्वारा दिये गये मूल अभिकारों का विरोध और उदछघन 
“करते हैँ! इसमें सबसे महत्वपृण उदाहरण यह है कि उच्चतम न्यायालय ने 
सन १९०० के निवारक कद कानूत ( 27९एशाएंए2 [)6(८०४०7 4०४ 
06 950 ) की थारा १४ को इस आधार पर अवेध और अमान्य ठहराया कि 
चह संविधान के अचुच्छेद २९ (७) और अनुच्छेद ३८ द्वारा नागरिकों को दिये 
“गये मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती थी । ( आगे देखो ) 
समता-अधिकार--अनुच्छेद १४, १६५ १६; १७ और १८ 
अनुच्छेद १४-भारतनराज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष 
समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया 
जायेगा । ०008 
इसे स्पष्टछप से सममक लेना चाहिये कि इस अनुच्छेद से न केवल नागरिकों 
को बल्कि सब--व्यक्तियोंको-कानून की दृष्टि से एक समान स्थिति प्राप्त होती है । 
:स प्रकार कोई भी कानून नागरिकों के विभिन्न समूहों में अथवा नागरिकों और 
विदेशियों के बीच में अनुचित रूप से पक्षपात नहीं: कर सकता । 

.. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिकों के बीच में उचित पक्षपात या 
न्येद-साव नहीं किया जायगा । उदाहरण के लिये यदि कर लगाने के सम्बन्ध में 
कानून धनियों और गरीबों के बीच में भेद-साव करता है, तो उसका अथे यह 
नहीं है कि वह इस अनुच्छेद का उछ॑घन करता है । 

संयुक्ताज्य अमेरिका में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि 
'कर नीति और अन्य ऐसी वातों के सम्बन्ध में कानून नागरिकों का विभिन्न समूहों 
में वर्गोकरण करता है, तो उससे समता-सिद्धान्त का अतिक्रमण नहीं होता । 

अनुच्छेद १५--(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवछ धर्म, मूलबंश, . 
जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । 
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(२) केवल घम, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी ' 








के आधार पर कोई नायरिक -- 
(क) डुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सावेजनिक- 
5 नल कर डी 05% 4४४३ 2 लव +-२+>_-_9०..........न ० 
मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के ; अथवा 9 
(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित अथवा साधारण 
जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं,. तालाबाँ, स्मानघाटों,. 
सड़कों तथा सावंजनिक़् 'समायम स्थानों के उपयोग के बारे में 


किसी सी नियोग्यता, दायिख, निवेन्ध अथवा शत के अधीन: 


न्ख्ल्ल्श्श्ीसालिचिल्सलिसतस्ततस्चि: ०3-38 अल मल अमल 


विवश के 





न होया । 


(३) इस अंनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये: 


कोई विशेष उपवन्ध ( 970एा&07 ) बनाने में बाधा न होगी । मा 
(४) इस. अनुच्छेद के किसी वात से अथवा भनुच्छेद्‌ २९ की धारा २ से राज्य'<८- 
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को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सामाजिक वर्गों मथवा परिगणित . 


जातियों और अजुत्रृचित परिगणित जातियों ( 5-0००णं८व प्रञ्नै0९६ ) की. 
, उन्नति के लिये कोई विशेष उपवन्ध वनाने में किसी प्रकार. की बाधा न 
पहुंचेगी । 
इक. अनुच्छेद पर महात्मा गांधी के विचार की छाप साफ दिखाई देती है । 
इसके अनुसार त्रियों, बच्चों, नागरिकों के पिछड़े हुए वर्गों, परियणित जातियों: 
और अनुसूचित परियणित जातियों को छोड़कर अन्य लोगों के लिये पक्षपात या 
मेद-भावपूर्ण कानून या उपवन्ध नहीं बनाये जा सकते । सब नागरिकों को थाहे- 
वे, किसी भी जाति, धम, योनि या स्थान के हों, दुकानों, भोजनालयों, होटलों 
तथा आमोद-प्रमौद के स्थानों में जाने का समान अधिकार है, चाहे वे सार्वजनिक: 
हों अथवा किसी व्यक्ति ,की निजी सम्पत्ति। यदि किसी होटल का मेनेजर किसी 
नागरिक. को इसलिये होटल में. नहीं घसने देता कि वह काला है अथवा गोरा,- 
अर्थात्‌ वह किसी ऐसी जाति का है, जिसे वह नहीं चाहता तो वह मनेजर्‌ -भनुच्छेद्‌: 
१५ के अनुसार अपराधी होगा.। इसी प्रकार जो तालाब, घाट, सड़के और 
सावेजनिक स्थान पूर्णरूप से, या अंशरहूप से सरकारी सहायता पाते हैँ सथवाः 
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चाति, धर्म, योनि या जन्मस्थान का विचार न करके सार्वजनिक उपयोग के छिये. 
हैं उनके उपयोग और उपभोग का अधिकार सब नागरिकों को समात़ रुप से 
प्राप्त हे। “सावंजनिक उपयोग के स्थानों (?४८९४ ० ?एं०॥८ १९४०४) 
से शायद इसशान भूमि और कवरिस्तानों की और संकेत किया गया है । इस 
भनुच्छेद्‌ के सम्बन्ध में दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है । यदि कोई तालाब . 
या नहाने का घाट या सड़क किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति है, तो इस भनुच्छेद्‌ 
के अनुसार किसी नागरिक को उसके उपयोग का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता । 
फिर भेद-भाव या पक्षपात केवछ वंशमूल, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के 
आधार पर वर्जित है । इन बातों के आधार पर अथवा इनसें से किसी एक 
के आधार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता। यदि सरकारी सहायता प्राप्त किसी 
घालाब का उपयोग कानून द्वारा कोढ़ के रोगियों के लिये मना कर दिया जाता. 
है, तो उससे अनुच्छेद १५ की घारा १ का अतिक्रवण नहीं होता । 

इस भनुच्छेद की घारा ४ यूल संविधान में नहीं थी। संविधान ( प्रथम. 
संशोधन ) कानूत, १९५५१, के द्वारा वह संविधान में शामिल की गई है। मद्रास 
सरकार ने एक आदेश ( ()70८7 ) जारी किया था, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में 
विद्याधियों की भरती जाति के आधार पर करना था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 
इस भादेद को इस भाधार पर अवैध श्लोपित किया कि जिन विद्यालयों को सरकारी 
सहायता प्राप्त है अथवा जो विद्यालय सरकारी हैं, उनमें पूलवेश, जाति अथवा 
धर्म के. आधार पर भरती या प्रवेदा नहीं हो सकते । इस घटना से संविधान में 
एक न्ूटि मालूम हुईं। वह यह थी कि कुछ विशेष वा्तों को छोड़कर जिनको 
चर्चा संविधान में कर दी गई है, सरकार शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी 
हुई जातियाँ के लिये विशिष्ट उपवन्ध ( 270एक्‍9079 ) नहीं बना सकतो थी। 
इस त्रूटि को मिटाने के लिये इस अनुच्छेद में धारा ४ जोड़नी, पड़ी । 

अनुच्छेद १६--(१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में सब- नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी । 

(५) केबल घम, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान अथवा इनमें से 
किसी के ज्ाधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के. 
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विषय में न अपात्रता ( [)840एशथॉा।[८४४०॥ ) होगी और न विमेद्‌ किया 
जायगा । । ; 
(३) इस अनुच्छेद की किसी वात से संसद को कोई एसी किधि बनाने में 
“बाधा न होगी जो ग्रथम सूची में उल्निखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य-द्षेत्र 
-में किसी स्थानीय या अन्य किसी ग्राधिकारी के भधीन किसी प्रकार की नौकरी 
-में या पद पर नियुक्ति के विषय में वेसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के 
अन्द्र निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो । ह 
(४) इस भजुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक 
गे के पक्ष में जिन का अतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में 
“पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में .कोई बाधा 
“न होगी । 
(५) इस अनुच्छेद की किसी वात का किसी ऐसी विधि के प्रवतेन पर 
कोई ऐसा प्रभाव न होगा, जो उपबन्ध करती हो कि किसी धामिक था साम्प्रदायिक 
“संस्था के कांये से सम्बन्ध कोई पद्धारी अथवा उसके शासी -निकाय का कोई सदस्य 
किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो । 
यह अनुच्छेद सब नायरिकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने को एक समान 
अधिकार देंता है। सरकारी नौकरी के: सम्बन्ध में मूलबंश ( [२४८९ ) धर्म, 
जाति, योनि, जन्मस्थान और निवासस्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी 
“एक के आधार पर ही भेद-भाव नहीं किया जा सकता । लेकिन इस नियम के 
सम्बन्ध में धारा २४ और ५ द्वारा तीन अपवाद बना दिये गये हैं । इन तीनों 
-बाराओं का हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे । 
धारा अर्थात्‌ खंड (३) में कहा गया है कि संसद्‌ को यह अधिकार होगा कि 
“वह किसी राज्य में कुछ विशिष्ट नौकरियों के सम्बन्ध में निवास सम्बन्धी कुछ 
नियम या झते बना सकेगी । संविधान वनानेवालों ने इस बात को महसूस किया 
जहोगा कि कुछ विशिष्ट नौकरियों के लिये ऐसे व्यक्तियों की भावश्यकता होगी जो 
-डस राज्य के लोगों और परिस्थितियों तथा समस्याओं की विशेषरूप से जानकारी 
रखें: 'इससे उस राज्य का-शासन अच्छी तरह से चढेगा । साथ ही संविधान 
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निर्मातांभी नें इस बात को भी समस्का होगा कि आजकल प्रान्तीयता की संकुचित 
भावना व्यापक रूप से फेली हुई है । इसलिये राज्य की कुछ विद्येप नौकरियों के 
सम्बन्ध में निवास सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को 
उने में खतरा हो सकता हैं । राज्य के विधानमंडल इस अधिकार का दुरुपयोग 
कर सकते हैं। व ऐसे नियम वना सकते हैं, जिनसे अन्य राज्यों के नायरिक 
उस राज्य में संरकारी नौंकरी न पा सकेंगे। इसीलिये आगे चलकर अनुच्छेद 
४५ में कहा गया है कि “इस संविधान में किसी बात के ढोते हुए भी क्षंतद्‌ को 
शक्ति हो तथा किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति न होगी कि वह, जिन विषयों 
के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३)----- के अधीन संसद विधि द्वारा 
उपवन्ध कर सकेयी |” 

अनुच्छेद के खंड (४) में यह कोशिश की गई है कि समता सम्बन्धी जो 
उपवन्ध बनाये गये हैं, उनके रहते हुए भी यदि सरकार पिछड़े हुए वर्गों के छिये 
नौकरियां सुरक्षित रखने -के लिये कुछ नियम वनाना चाहे तो उसमें कोई वाघा 
न पढ़े। अनुच्छेद ३२० में कहा गया हू कि खंड (४) के अन्तर्गत यदि सरकार 
कोई मियम बनाना चाहे नो उसके लिये लोक-सेवायोग ( ?पा९८ 56एए८८ 
(2ठागापां$क्लणा ) से सलाह लेनी आवृदयक ने होगी कि वे नियम केसे 
बनाये जायेंगे। अनुच्छेद ३२० में कद्दा गया हे कि यदि सरकार इस खंड के 
अन्तमंत कोई नियम बनाना चाहे तो उसे किसी छोक-सेवायोग की सलाद लेनी 
आवश्यक नहीं होंगी। बसे अनुच्छेद ३६७० में कहां गया है कि गर-सेनिक 
नौकरियों में भरती, पदोल्ञानि, तवादला, नियंत्रण इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार को 
साधारणतः संघ या राज्य के लोक सेवायोस की सलाह से काम करना आवद्यक 
हू । परन्तु यह वात भी स्पष्ट है, कि पिछड़े हुए वर्गों के छिये सुरक्षित स्थानों में 
एपी नियुक्तियां नहों की जायेगी, जिनसे शासन की कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव 
पईं। इस सम्बन्ध में अचुच्छद १६ के इस खंड की तुलना अनुच्छेद ३३० से 
काना असंगत न होगा । अजुच्छेद ३३८ सें कहा गया दे कि सिंघ तथा राज्यों 
के झासन में सरकारी पदों की नियुक्तियों सें परियणित जातियों और थलुसृचित 
परंगणित जातियों को उचित भाग मिलेगा । प्रन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखा 


सारत का संविधान 
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| “जाया कि शासन की कुदछता पर अतिकूल अमाव न पढ़े।” ( अनुसूचित और 
“परियणित जातियों के लिये नियुक्तियों के सम्बन्ध में अध्याय २४ देखो । ) 
खंड (५) के सम्बन्ध में केवछ यह कहना भावश्यक है कि इस अनुच्छेद में 
दिये गये समता-अधिकार में यह अपवाद केवछ इसलिये रखा गया है कि संविधान 
-में धर्म साधना की स्वतन्त्रता -भी दी गई है। यदि किसी धर्म या सम्प्रदाय 
विशेष के लोग कानून के आधार पर उस धम्म या सम्प्रदाय से सम्बन्धित किसी 
“संस्था में नौकरी मांगने छगें तो फिर धर्म साधना सम्बन्धी स्वतन्त्रता का अधिकार 
-नहीं रह सकता । 
अनुच्छेद १७--“अस्टज्यता” का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी 
रूप में भाचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृज्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता 
“को छाग्रू करना अपराध होगा, जो विधि के अजुसार दंडनीय होगा। 


' इस अनुच्छेद से मद्गात्मा गाँवी का बहुत पुराना, वहुत बड़ा और 'बहुत 


'पवित्र स्वप्न बहुत अच्छी तरह से पूरा होता है । परन्तु कानून तो केवछ बाह्य 
, कार्यों पर नियंत्रण कर सकता है । - परन्तु “अस्पृश्यता' तो एक मनोवृत्ति है, 
“एक भावना की उपज है । केवल कानून वनाकर उसे खतम करना मुश्किल है । 

इस अनुच्छेद के अन्तगत जो अपराध होगा, उसे दंडित करने का अधिकार 
-भनुच्छेद्‌ ३५ के द्वारा केवल संसद्‌ को दिया गया है । 


अनच्छेद १८--(१) सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवा और 


कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा । 

(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताव स्वीकार 
“नहीं करेगा । 

(३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या 
“विश्वास के. किसी पद्‌ को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताव 
"राष्ट्रपति की सम्मति के विना स्वीकार न करेया। डे 

ह (४) राज्य के अधीन छाम्नन्पद था विज्ञास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति 
किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलूब्धि या पद 
रंष्ट्रपति की सम्मति के बिना.स्वीकार न करेगा । । 
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इस प्रकार हम देखते हँ कि सेना और विद्या सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर 
"राज्य द्वारा उपाधि देना वन्द्‌ कर दिया गया है । फिर देश .कासकोई सी नागरिक. ह 


किप्ती भी परिस्थिति में विदेशी सरकार से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। 
और यदि कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार की नौकंरी“करता होः तो-वह-; केवल ,... 


राष्ट्रपति की सम्मति से उपाधि स्वीकार कर सकता है। और + कोई: भी, व्यक्ति । « 


-चाहे वह भारत का नागरिक हो या नहीं सरकारं की नौकरीः केरते, “हुए: विना :..- 
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राष्ट्रपति की सम्मति के किसी विदेशी सरकार से किसी अ्रेंकारे :काः वेतन, «घन /या, (..... 


नौकरी स््रीकार नहीं कर सकता । संविधान के इस भज्ुच्छेदकी-छुंलता : अमेरिका... ! 
के विधान के प्रथम अनुच्छेद्‌ खंड ५ के उप-खंड ८ के साथ- फेरना उपयुक्त ८होगा-। 
उसमें लिखा है --“संयुक्तराज्य की .सरकार सामाजिक उच्चता सम्बन्धी-कोई उपाधि 


न देगी। और कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन लाभ या : विज्ञास-- के ...पद्‌ < ट 
हे कद आह? 8 


पर रहेगा, कांग्रेस भर्थात्‌ संसद के सम्मत्ति :के विन्रा किसी विदेशी 
राज्य, राजा अथवा सामन्त से कोई उपाधि, उपहार, धन था पद्‌ स्वीकार 
“नहीं करेगा ।” 
इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखनी भावश्यक हे । २६ जनवरी सन 
१९७० को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कद्दा गयया था कि 
-संसद्‌ जो कानूत वनावे उसके आदेशों को पालन करते हुए इस संविधान के सम्बन्ध 
'में ब्रिटिश राष्ट्रघंघ ( (१०07777079४०८४ ६) ) का कोई सी देश विदेश नहीं सममता 
जायगा ।/ इस आदेश का एक परिणाम यह होगा कि भारतीय नागरिक प्रिटिश 
राष्ट्रसंघ के अन्य किसी भी देश की उपाधि स्वीकार कर सकते हैँ । इससे इस 
“अनुच्छेद के खंड (२) का उछघन न होगा । 
7 छातन्त्य-अधिकार अलुच्छेद--१६, २०, २१ और २२ 
अनुच्छेद १६--(१) सब नागरिकों को-- 
(क) वाक-लातन्दय और अभिव्यक्ति खातन्त्य का ; 
(ख) झान्तियूवंक और निरायुध सम्मेलन का ; 
(ग) संस्था या संघ बनाने का ; 
(घ) मारत राज्य क्षेत्र में सत्र अवाध संचरण का ; 
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<० सारत का संविधान | 
(उ) भारत राज्य क्षेत्र के किसी साथ में निवास करने और दसः 
जाने का 
(च) संम्पत्ति के अजेन, धारण और व्यय का ; तथा 
(छ). कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,- 
अधिकार होगा। 

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की-कोई वात किसी वर्तमान कानून पर- 
कोई प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राज्य द्वारा किसी ऐसे कानून के बनाने में बाधा- 
नहीं डालेगी जो कि इस उपखंड के द्वारा प्राप्त अधिकार पर उचित उपबन्ध लगाता 
हो और जो उपवन्ध राज्य की सुरक्षा के, विदेशों से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध के) सार्वजनिक: 
शान्ति, व्यवस्था और नेतिकता के हित में हो अथवा न्यायालयों की मानहानि या... 
बदनामी से सम्बन्ध रखता हो अथवा अपराध को प्रोत्साहन देने से सम्बन्ध 
रखता हो । 

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई वात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये. 
अधिकार के प्रयोग पर सावेजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त नि्वन्‍्धन जहां: 
तक कोई वर्तमान विधि लगानी हो, वहां तक उसके अवर्तन पर अमाव, अथवा केसे : 
निवेन्धन लगानेवालो कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावंट न डालेगी | 

(४) बक्त खंड के उपर्खंड (ग) की कोई वात उक्त उपखंड द्वारा “किये गये 
अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त 
निर्वेश्धन॒जंहां तक कोई बर्तमान विधि छगाती हो, वहां तक उसके प्रवर्तन हों, . 
प्रभाव, अथवा बसे निर्वेन्धन लगानेवाली कोई विधि बनाने सें राज्य के लिये रुकावट . 
न डांलियी । 

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (छ) और. (च) की कोई वात उक्त उपखंडों 
द्वारा किये गये अधिकारों के अयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी: 
अनुसूचित भादिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्वेन्धन जहाँ तक 
कोई वर्तमान विधि लूगाती हो, वहां तक उसके प्रवततेन पर प्रसाव, अथवा 
वंसे निर्दन्चन लगानेवाली कोई जिधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट नः 
डालेगी । ह॒ ः 
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(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई वात उक्त खंड द्वारा दिये गये 
अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के द्वितों में युक्तियुक्त निबन्ध जहां तक 
कोई वर्तमान विधि छगती हो, वहां तक उसके प्रत्नत्तन पर प्रभाव अथवा निवेन्धन 
लगानेवाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी, तथा विशेषतेः 
उक्त उपखंड की कोई वात किसी वर्तमान विधि पर अथवा राज्य पर निम्नलिखित. 
बातों के सम्बन्ध में विधि बनाने में रुकावट न डालेगी । 

(१) कोई बृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारवार करने के लिये वृत्तिक 
या झिल्पिक थोग्यता 5 अथवा, 

(२) राज्य द्वारा अथवा राज्य द्वारा नियंत्रित किसी संघ या संस्था द्वारा 
कोई व्यवसाय, व्यापार या उद्योग चलाने में ; चाहे उसमें नागरिकों का भाग 
विलकुल न रखा जाय ; या केवल अंशरूप में रखा जाय । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि खंड (१) में जो अभिकार' दिये गये हैँ, उनमें 
खंड (२), (३), (४) (५) और (६) में दी गई बातें अपवाद हैँ। अर्थात्‌ ये 
बाते उन अधिकारों को सीमित कर देती हैँ । 

अभिव्यक्ति स्वाचन्त््य ( ९८१०० ० एहए८४आ४०॥7 )--प्जातन्त्र 
में चाक-स्वातन्त्य और अभिव्यक्ति-लातन्त्य वड़ी आवश्यक और मद्वत्त्वपूर्ण बात 
होती है, इस स्वातन्त्र्य के बिना प्रजातन्त्र का अस्तित्र ही नहीं रह सकता। 
जब तक लोगों को स्व॒तन्त्रतापूवंक अपना मत गद्शित करने को तथा उसके द्वारा 
दूसरों के मतों पर प्रभाव डालने की स्वतन्त्रता न रहेगी, तव तक वे अपनी 
इच्छानुसार शासन प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिये यह जानना बहुत आवश्यक 
है कि संविधान में इस महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता पर जो सीमाएं या शर्त बांध दी गई 
हैं, वे कहां तक उचित हैं । 

हम देखते हैँ कि अनुच्छेद के खंड (क) में वाक्‌-स्वातन्न्य और अभिव्यक्ति- 
स्वातन्ज्य का जो अधिकार दिया गया है, वह खंड (+) में दी गई झतों द्वारा 
सीमित है।। इस समय खंड (२) का जो रूप है, वह मूल विधान में दिये गये 
रूप से बिलकुछ मिन्न हैे। विधान ( प्रथम संशोधन ) कानून, १९०१ के द्वारा 
खंड (२) का संशोधन हुआ । संशोधन के पहिले खंड (९) का सूल विधान में रूप 
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इस प्रकार था--“खेंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान-लेख, अपमान- 
'चचन, मानहानि, न्‍्यायाल्य-अपमान से अथवा शिक्षचार. या सदाचार पर आघात 
करनेवाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुवेल अथवा राज्य को उछटने की यवृत्ति वाले 
किसी विषय से $ जहां तक कोई वतंमान विधि सम्बन्ध रखती हो, वहां तक उसके 
अवतेन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखनेवाली किसो विधि को . वनाने में राज्य के 
लिये रुकावट न डालेगी ।” इस खंड की टीका उच्चतम न्यायालय द्वारा रमेश 
थापर बनाम सद्गास राज्य नामक मुकदमे में की गई थी। उच्चतम न्यायालय के 
इस अथ के अनुसार ( अपमान-लेख, सानहानि इत्यादि को छोड़कर ) राज्य वाकू-- 
स्वातन्व्य और भभिव्यक्ति-खातन्त्य को सीमावद्ध केवल तभी कर सकता है, जब 
इस स्वातन्त्य के दुरुपयोग द्वारा राज्य की सुरक्षा खत्तरे में पड़ जाय अथवा राज्य 
' को उलटने की प्रवृत्ति ज्ञात हो । इसलिये इस अर्थ या टीका के अनुसार यद्द कह्दा 
जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने चाक-स्वातन्त्य का उपयोग इस अकार 
करता है कि उससे सावेजनिक शान्ति खतरे में पड़ती है अथवा सरकार या राज्य 
की बदनामी होती है, तो भी उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। इस 
स्वातन्त्य के दुरुपयोग द्वारा जब राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े अथवा उसे उलटने 
की अवृत्ति दिखाई, पढ़ें, तमी उसे सीमाबद्ध किया जा सकता है। उच्चतम 
न्यायालय की खंड (२) की इस टीका से यह अनुभव किया गया कि यदि. वाकू- 
स्वातन्त्य का उपयोग अपराध और हत्या को उत्साहित करने के लिये किया- जाय 
तो भी राज्य उसे सीमाबद्ध न कर सकेगा । इसलिये सरकार ने यह महसूस किया 
कि. खेड (२) में संशोधन होना चाहिये, जिससे कि वाक-स्वातन्त्य और असिव्यक्ति- 
स्वातन्त्य को सीमित करने का क्षेत्र विस्तृत हो सके। इसलिये खंड (२) का 
संशोधन संविधान ( प्रधम संशोधन ) कानून, १५५१ द्वारा किया गया । 

अब खंड-(२) का जो वर्तमान रूप है, उसे बहुत से अपराधों के कारण सीमित 


है. 


किया जा सकता है.। मूल खंड (२) के अनुसार राज्य वाकस्वातन्त्य को 
( अपमान-लेख, मानहानि इत्यादि को छोड़कर ) तमी सीमित कर सकता था9 
जब उसके द्वारा राज्य की सुरक्षा खतरे में पढ़े अथवा राज्य को उछटने की अवृत्ति 
दिखाई पढ़े । परन्तु अब खंड (२) का जो रूप है, उसके अनुसार राज्य वाक्‌- 


अर «आओ 
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ख्वातन्न्य के भधिकार को “राज्य की सरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों से 


मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने के हित में, सावंजनिक सुरक्षा के द्वित में और अपराध 
को उत्साहित करने के ह्वित में”? सीमित कर सकता है। “हित में?--इन शब्दों 
"का अथ बहुत विस्तृत है और इनमें यह मद्तत्त्पपूर्ण स्वातन्त््य बहुत सीमित हो 
जाता है । £ 

इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि व्यावहारिक रूप में इस खंड 
की सद्बायता से सरकार सब प्रकार के भाषणों और लेखों पर रोक छंगा सकती है, 
जिनमें सरकार की नीति की आलोचना हो। क्योंकि ऐसे सभी भाषणों और 
लेखों से सार्वजनिक सुरक्षा किसी न किसी रूप: में थोड़ी बहुत खतरे में पड़ती है 
और लोगों को कानून की भवहेलना करने का प्रोत्साइन मिलता है। परन्तु 
वास्तव में इस खंड से सरकार को इतनी अधिक शाक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि 
“सोमित” शब्द के साथ “उचित” शब्द भी तो छया हैं। वाक्‌-स्वातन्त्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य के अधिकार पर सरकार जो रोक या झंत छगावे वे उचित होनी 
चाहिये और किसी घटना विशेष में अन्तिम निर्णय न्यायालय का. ही होगा कि 
क्या उचित है और क्या नहीं । यदि अधिकृत न्यायालय की राय में कोई 
कानून अथवा सरकारी आज्ञा नागरिकों के वाक-स्वातन्त्य भौर अभिव्यक्ति-स्वातन्त््य 
के अधिकार पर अनुचित रोक या शत लगाता है, तो उस न्यायालय को थह 
सभिकार होगा कि वह उस कानून को असान्य घोषित:ःकर दे अथवा उस आज्ञा” 
-को रद कर दे। यह वड़ा भारी संरक्षण हे। लेकिन साथ ही यह मी ध्यान 
रखना चाहिये कि न्यायालय केवल कानून की टिप्पणी कर सकते हैं, उसका अर्थ 
लगा सकते हैं, किन्तु कानून को न्यायालय बदल नहीं सकते । वे केवल यह वतला 
सकते हैं कि कानून के अन्तर्गत व्यक्ति की स्वतन्त्रता कहां समाप्त होती है और 
'राज्य की शक्ति कहां से आरम्म होती है । न्यायालय: राज्य से यह नहीं कह 
'सकते कि कानून के द्वारा वह अपना अधिकार-क्षेत्र. इतना विस्तृत नहीं कर सकता । 
उदाहरण के लिये राज्य यदि विदेशों से मेत्रीपूर्ण व्यवह्दार रखने के लिये वाक- 
'स्वातन्व्य पर कुछ शते या रोक लगाता है, तो न्यायालय यह कह सकते हैं कि 
-यह रोक उचित नहीं हे । परन्तु वे इस कारण से. राज्य के इस मूल अधिकार 
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को अनुचित नहीं कह सकते । और हमें यह स्वीकार करना पढ़ेया कि खंड (२% 
के वर्तमान रूप द्वारा वाक-स्वातन्त्यः्के सम्बन्ध में राज्य का अधिकार-्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो गया है । 

खंड (२) के संशोधित रूप को घूल रूप भी दे दिया गया है। संविधान 
( प्रथम संशोधन ) कानून , १९७१, में यह कहा गया है कि “खंड (२) के 
संम्वन्ध में यह समम्ता-जाना-चाहिये कि इसका मूल रूप यही था।” अर्थात्‌. 
जब संविधान बना तो इस खंड का रूप यही था । कानून में यह भी कहा गया 
है कि संविधान आरम्भ होने के पहिले भारत में जो कानून प्रचलित थे और जोः 
खंड (२) के वर्तमान रूप के विरुद्ध नहीं है, वे केवल इस कारण असान्य नहीं: 
होंगे कि उक्त अनुच्छेद ( अनुच्छेद १५ ) के खेंड (१) के उपखंड (क) में जो 
अंधिकार मिलता है, वह खंड (२) के मूल रुप द्वारा सुरक्षित नहीं था।” इनः 
शर्तों से वे सब कानूनःवेघ हो जाते हैं, जो संविधान आरम्म होने के पहिले से या 
बाद सें प्रचलित हुए, पर जो खंड (२) के सूल रूप के अतिकूल थे। इससे . वेः 
सव कानून भी वध हो जाते हैँ, जो संविधान प्रारम्म होने के पहिले लागू थे, परु 
जिन्हें न्यायांछय ने इस आधार पर अवध घोषित कर दिया था कि वे खंड (२) के. 
मूल रूप के प्रतिकूल थे। 

शाल्तिपूवंक और निरायुध सम्मेलन का संस्था या संघ बनाने का 
अधिकार ( शिललत0ग7 6. 888९णंए थाते किलटवे0ा ६० 
छ06797 238502८ं४४०7 )--शान्तिपूवेंक बिना हथियारों के सम्मेलन समा' 
इत्यादि करने का अधिकार तथा संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद १५ खंड (१) 
के उपखंड (ख) और (यण) द्वारा प्राप्त है । यह ध्यान रखना चाहिये कि इन 
उंपखंडों द्वारा 'सात्रंजनिक शान्ति और सुरक्षा” के हित में ये अधिकार सीमित कर 
दिये गये हैं, जसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, रमेश थापड़ वनास मद्रास राज्य 
नासक सुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने संविधान सें दी गई सीमाओं और शर्तों का. 
जो अथे लगाया, उसके अजुसार इन अधिकारों के सम्बन्ध सें वह अर्थ ह 
जितना. विस्तृत है, उतना अधिक :वाक-स्वातन्त्य के सम्बन्ध में नहीं है। 
तातपये यह है कि सम्मेलन और संघ के सम्बन्ध में अधिकार को सीमित करने का. 
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मूल अधिकार दा 


“क्षेत्र अधिक विस्तृत है। उत्तना अधिक वाक-स्वातन्त्य अधिकार के सम्बन्ध में 
नहीं है। वाक-स्वातल्य के अधिक्रार हमें इसी अलुच्छेद के खंड (१) के 
'उपखंड (क) के द्वारा ग्राप्त हैं । 

परन्तु खंड (३) और (४) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सीमाए 
और हर्ते उचित होनी चाहिये । इस बात का अन्तिम निर्णय न्यायालय ही 
करेगे कि कौन-सी सीमाएं या रोक उचित हैं. और कौन:सी नहीं । इसलिये यह 
कहा जा सकता है कि उपखंड (ख) और (गा) द्वारा सम्मेलन करने और संघ बनाने 
के जो अधिकार ग्राप्त हैं, उनके लिये “उचित ग्रतिबन्धा' ( [१९४६००४०९ 
पुर९८४४४८४४०7७ ) शब्द वड़ा अच्छा संरक्षण है। इन अधिकारों फो सीमित 
करने में सरकार जब कभी आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखावेगी तो न्यायालय 
-सरकार के उस अनुचित उत्साह को रोक देंगे । 

अवाध संचरण का स्वातन्त्रय ( 7722607 ०07 |(0ए2०४7४९०८ )-- 
खेड (१) के उपखंड (घ) द्वारा सारे भारत की सीमा के अन्दर विना किसी रोक- 
टोक के आने-जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त है, इस अधिक्रार पर भी खंड (०) में दी 
गई सीमाए' लागू होती हैं । ध्यान रहे कि इस अधिकार के सम्बन्ध में भी 
-संविधान केवल उचित प्रतिवन्ध' की भाज्ञा देता है। यदि इस अधिकार पर 
कोई ऐसा प्रतिबन्ध छगाया जाय जो कि न्यायालय की राय में 'अनुचित' हो 
अर्थात त्रक॑परृण न हो, तो उनको यद अधिकार होगा कि वे उसे अवेध घोषित कर 
दँ। सितम्बर, सनू १९७० सें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सुरक्षा 
कानून की धारा ३८ को इस आधार पर अवेध घोषित कर दिया कि उससे अवाध 
संचरण के अधिकार पर भजुचित प्रतिवन्‍्ध छगता था । पश्चिम दिनाजपुर जिले के 
,जिलाधीश ने खगेन्द्रनाथ दे नामक व्यक्ति को निप्काशन की भाज्ञा दे दी थी । 
-खगेन्द्रनाथ ने इस आज्ञा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की भौर न्यायालय ने 
अपने फेसले में उक्त घोषणा की थी । सुरक्षा कानून की इस धारा के अनुसार 
'सरकार अपने मातद्तत अफसरों को यह अधिकार दे सकती थी कि थे नागरिकों के 
'अवाध संचरण पर रोक या ग्रतिवन्ध रूगा सकते थे। न्यायालय की राय यह 


-थी कि इस धारा के वल पर सब-इन्सपेव्टर तथा इवछूदार भी .नागरिकों को ऐसी 
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 भाज्ञा दे सकते थे, जिसके कारण उनके अबाध संचरण की खतन्त्रता पर रोक: 
लग सकती थी। न्यायाछय की राय में यह. नागरिकों के अवाघ संचरण की: 
स्वतन्त्रता पर भजुचित ग्रतिबन्ध था-।.. न्यायालय का मत था कि सब-इन्सपेक्टर 
तथा हवलूदार के वर्ग के अफसर इस प्रकार की आभाज्ञा देने के योग्य नहीं थे। 
इसलिये उच्च न्यायालय ने यह फेसला दिया कि सुरक्षा कानून की धारा ३८ 
संविधान विरोधी थी, क्योंकि -ऊपर दिये हुए अनुच्छेद के खंड (५) में . दिये संरक्षण: 
के वह प्रतिकूल थी । | 

निवास और सम्पत्ति सम्बन्धी स्वतन्त्रता ( मकि्ट्वेणत ० 
हि९आ9९०००९ धगत॑ ?7०००४ए एिं४/7:5 )--इन वातों सम्बन्धी अधिकार 
उपखंड (उ) और (च) में आ्रप्त हैं.। परन्तु इनके सम्बन्ध में भी खंड (५) हमें 
दिये हुए प्रतिवन्ध लागू होते हैँ । ये प्रतिबन्ध वही हैं, जो अबाघ संचरण - के: 
. अधिकार के सम्बन्ध में लागू:होते हैं । | ह 

पेशा, व्यवसाय अथंवा जीविका सम्बन्धी स्वतन्त्रता ( [7९€०09 
६0० ?8208९ /#7ए ०४४०7 )--उपखंड (छ) में इस सम्बन्ध में: 
अधिकार दिये गये हैं । पंरन्तु इन अधिकारों पर खंड (६) में दिये गये प्रतिवन्ध 
लागू होंगे ।। रशीद अहसद्‌ बनाम भारतीय संघ वगरह नामक मुकदमे में इस सूलः 
अधिकार के उल्लंघन का अंरन उठा था, जो कि इस अनुच्छेद के उपखंड (छ) द्वारा 
नागरिकों को प्राप्त हैं। अर्थात्‌ कोई भी कारवार करने का अधिकार +* उत्तरे- 
: श्रंदेश के केराना नामक स्थान में अच्चुछ रशीद नामक व्यक्ति फलों का थोक 
रोज़गार किया करता था। उसको केराना म्युनिसिपल बो् ने यह नोटिस दिया 
कि चूँकि उसने म्युनिसिपल वो से यह व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं लछी थी.- 
इससे वह यह रोजगार नहीं कर सकताथा । जब रशीद्‌ अहमद ने यह व्यंबसाये 
बन्द नहीं किया, तो उस पर सुकदसा चलाया गया। तब रशीद्‌ अहमद ने: 
अनुच्छेद ३९ के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपीक की। न्यायालय ने: 
अपने फेसले में यह कहा कि बोर्ड के उपनियमों के अलुसार बोर्ड को यह अधिकार: 
था कि बह अपने अधिकार-प्षेत्र में किसी व्यक्ति को बिना अपनी आज्ञा के थोकः 
व्यवसाय न करने ढे, पंरन्ठु उन उपनियमों में छाइसेंस देने की चर्चा या नियम नहीं. - 
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था। इसलिये न्यायालय का यह मत था कि पग्रार्थी को अनुच्छेद १५ (१) (छ) के 
अनुसार व्यवसाय करने का जो सुर अधिकार आप्त था, उस पर आघात हुआ है 
क्योंकि जब लाइसेंस देने का कोई नियम नहीं हे, तो उपनियर्मों द्वारा वोढे को 
थोक व्यवसाय रोकने का जो अधिकार प्राप्त है वह निर्वाव ( 80580 प्रा8 ) 
हो गया। अर्थात नागरिकों की व्यापार या कारवार करने को खतन्‍्त्रता पर 
अनुचित प्रतिवन्ध हो गया । इसलिये उच्चतम न्यायालय ने यद्द आज्ञा दी कि- 
ग्रार्थी पर जो मुकदमा चल रहा था, वह उठा लिया जाय । कक 

नवम्बर, सन्‌ १९०० में उच्चतम न्यायालय ने इसी आधार पर मध्यप्रदेश चीड़ी 
कानून की उन धाराओं को अवेध घोषित कर दिया, जिनके अनुसार राज्य सरकार 
कुछ आमों में वीड़ी वनना बन्द कर सकती थी। न्यायाल्य की यह राय थी क्रि 
अनुच्छेद १९ में व्यापार की जो खतन्त्रता ग्राप्त थी, उस पर बीड़ी कानून को 
ये घाराएं उचित ग्रतिवन्ध नहीं कही जा सकती थीं। क्योंकि “जो लोग कृपि-कर्म 
करते हैं, न केवल उन्हें इस कानून द्वारा अन्य कोई पेशा करने से रोका जाता हे, 
बल्कि कृपि-कर्म से जिन लछोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है, उन्हें मी बीड़ी बनाने 
के काम से रोका जाता है ओर इस प्रकार उन्हें जीविकोपाजन से रोका जाता है । 

अनुच्छेद २०---(१) में कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्धदोप नहीं 
ठहराया जायगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करमे के समय किसी 
प्रवत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दंड का पात्र 
दोगा, जो उस अपराध के करने के समय ग्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा 
सकता था । 

(२) कोई व्यक्ति एक ही अधिकार के लिये एक वार से अधिक अभियोजित 
और दंडित न किया जायगा । 

(३) किसी अपराध में अमियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने 
के लिये वाध्य न किया जायगा । 

इस अनुच्छेद के खंड (१) में ऐसे कामून बनाना सना है, जो किसी बीती 
हुई घटना पर लागू हो सके। अंग्रेजी भाषा में इन्हें 2४ एण६ 48000 [8795 
कहते हं। इस वर्ग में अमेरिका के उच्चतम _ न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनों 
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'को रखा है---वह कानून जो किसी घटना के -वाद्‌-ब॒ना और उस बीती हुईं घटना 
को अपराध मानकर उस पर दंड देता है ; वह कानन जो किसी अपराध को 
अधिके बड़ा बना देता है ; वह. कानन जो किसी अपराध के लिये अधिक दंड देता 
हैं, अर्थात्‌ अपराध करने के समय कानन के अनुसार जो दंड मिलता, उससे अधिक 
दंड। अर्थात्‌ दंड में परिवततेन करके उसे बढ़ा देता है और वह कानन जो 
गवाह इत्यादि के कानून अधिक दंड देने की नीयत से बदल देता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद के खंड (१) द्वारा घटना के बाद बननेवाले 


६ ०5 707 49८00 ) वे सब कानून सीमित नहीं हो सकते, जिनकी व्याख्या 


अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने की है। अमेरिकन विधान में तो इस अकार. 


के कानून वनाना ही मना है। इसलिये हमारे विधान के अनुच्छेद २० के 
खंड (१) में प्राप्त संरक्षण की अपेक्षा अमेरिका का विधान इस प्रकार के स्वातन्त्य 
को अधिक संरक्षण देता है । खंड (२) में दिये गये 'असियोजित और दंडित!' 
शब्दों पर विशेषहूप से ध्यान देना चाहिये। विधान सम्बन्धी विधेयक में केवल 
<दंडित' शब्द रखा गया था। लेकिन विधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि केवल 
दंडित शब्द रखा गया तो कुछ अपराधी, जिन्हें विभाग की ओर से दंड मिल चुका 
हो, यह कह सकते हैं कि उन्हें विभाग की ओर से दंड मिल चुका है और अब उन्हें 
कोई दंड नहीं सिलना चाहिये। इस कठिनाई को ध्यान में रखकर “अभियोजित 
और दंडित' शब्द रखे गये । 
: . अनुच्छेद २१--किसी व्यक्ति को अपने ग्राण अथवा दृहिक स्वाधीनता' से 
विधि द्वारा स्थापित त्क्रिया को छोड़कर अन्य तकार से वंचित न किया जायेगा । 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद है । इसके अनुसार किसी व्यक्ति का श्राण 
और व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता केवल कानून के बल पर ही ली जा सकती है। ए० के० 
गोपालन बनाम सद्रास राज्य नाम प्रसिद्ध मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने “विधि 
द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्दों कौ अधिकारपूर्ण व्याख्या की है। 
उच्चतम न्यायालय को व्याख्या के अनुसार इन शब्दों का अर्थ यह होता है कि 
जब विधानमंडक जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अपहरण के सम्बन्ध में 


कोई कानून बना देते हैं, तो न्यायालय उन्हें अवेध नहीं ठहरा 'सकते। इस 


हे 


का नाक ऑन 
के का. अजओ “>+ज+क 
अं | 
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झुकदमे का फेसला देते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाव्रीश ने क्रहा था 
“कि “विवि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों से विधान ने विधानमंडलों को कानून 
'चनाने या निश्चित करने का अन्तिम अधिकार दे दिया हे। इसलिये गिरफ्तारी, 
कैद अथवा नजुरवन्दी सम्बन्धी कानून चाहे कितने ही कढ़े क्यों न हों, मारत के 
न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । इस अलुच्छेद के अन्तर्गत न्‍्यायारुय 
केवल इस वात की परीक्षा कर सकते हूँ कि किसी व्यक्ति के प्राणों अथवा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर आघात किसी कानून के अलुसार हो रद्दा है, अथवा बिना किसी 
कानून के । वे इस वात पर विचार नहीं कर सकते कि जिस कानून के अनुसार 
आघात हो रहा है, वह अच्छा है या वुरा। लेकिन यह वात बड़ी विचित्र-सी 


है पु 


कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, जो सावेजनिक सुरक्षा के नाम पर वाक- 
स्वातन्ल्य के अधिकार पर आघात करते हैं, लेकिन वे डन दमनकारी कानूनों के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते, जो किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
( देखो अलुच्छेद १५ )। न्यायालय उन सव कानूनों को भी अवेध घोषित कर 
सकते हैं, जो सभा करने, संघ वनाने और अवाब आवागमन इत्यादि के अधिकारों 
'पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाते हं। लेंकिन उन्हीं न्यायालयों के पास व्यक्तिगत 
खतत्त्रवा पर आघात करनेवाले काननों के सम्बन्ध में बोलने का कोई अधिकार 
नहीं है । अर्थात्‌ यदि न्यायालय सोचते भी हैं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्ध 
'रखनेवारा कोई कानून बिलकुल अनुचित है, तो भी वे उस पर विचार नहीं कर 
सकते और उसे अवेथ घोषित नहीं कर सकते । जब हम अमेरिका में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता सम्बन्धी स्थिति पर विचार करते हैँ, तो भारत में स्थिति ठीक उलदी 
दिखती है । (देखो इसी अध्याय में आगे दिया हुआ “भारत में कानून की सत्ता ) 

अनुच्छेद २९--(१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे वन्दीकरण 
के कारणों से यथाशव्य शीघ्र अवगत कराये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया 
जायेगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामश करने तथा प्रतिरक्षा 
कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा । 


९० | “भारत का संविधान 


(२) अत्येंक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्द कियाः 
गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये 
आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे वन्दीकरण से २४ घंटे की कालावधि में निकटतमे 
दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से: 
भागे दंडाधिकारी के आरधिकार के विना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा । 

(३) खंड (१) और (२) में की कोई वात-- ु 

(क) जो व्यक्ति तत्समय शज्नु अन्यदेशीय है उसको, अथवा 

(ख) जो व्यक्ति निवारक-निरोध उपवन्धित करनेवाली किसी विधिः 
के अघीन॑ वन्दीः या निरुद्ध किया गया है उसको, लागू 
न होगी । 

(४) निवारक-निरोध उपबन्धित करनेवाली कोई विधि किसी व्यक्ति कोः 
३ महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना ग्राधिकृत तव तक ने; 
करेगी जब तक कि-- | 

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैँ, रहः 
| चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अहंता रखते हैं, मिलकर वनीः 
मन्त्रणामंडडी ने ३ महीने की उक्त कालावंधि की समाप्वि- के: 
पूब ग्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी. 
राय में पर्याप्त कारण हैं, 
परन्तु इस उपखंड की कोई वात. किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम: 
कालावधि से आगे, निरोध को ग्राधिकृत न करेगी, जो खंड (७), 
के उपखंड (ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि द्वाराः 
-विहित की गई है, अथवा ह 
' (ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और (ख) के अथीन 
संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध. 
नहीं है । 
(७५) निवारक-निरोध उपवन्धित करनेवाली किसी विधि के अधीन- दिये 
कै गये आदेश के अलुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है, तब - अदिश 
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देनेवाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश 
दिया गया है, उनको वतायेगा तथा उस आदेद के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये. 
उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। 

(६) खंड (५) की किसी बात से आदेश देनेवाले प्राधिकारी के लिये ऐसे 
तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा, जिनका कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी 
लोकद्वित के विरुद्ध समझता है । 

(७) संसद-विधि द्वारा विहित कर सकेगी क्ि-- 

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के 


सामसलों में किसी व्यक्ति को निवारक-निरोध को उपवन्धितः 


करनेवाली किसी विधि के अधीन ३ महीने से अधिक कालावधि 
के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार 
मंत्रणामंडडली की राय श्राप्त किये विना निरुद्ध किया जा: 
सकेगा । । 

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के सामलों में कितनी अधिकतम 
कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक-निरोध उपवन्बितः 
करनेवाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा' 
सकेगा, तथा 

(ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जानेवाली जांच में 
मंत्रणामंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी | 

इस अनुच्छद के खंड (१) और (२) में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध सें: 
महत्त्वपूर्ण संरक्षण दिये गये हैं । जो लोग गिरफ्तार छिये जायंगे, उन्हें वकीलों 
की राय लेने की तथा अपनी पेरवी करने की सब सुविधाएं मिलनी चाहिये ।« 
उन्हें यह बतलाया जाना चाहिये कि किन कारणों से वे गिरफ्तार किये गये हैं। 
गिरफ्तार होने के २४ घंटों के अन्द्र उन्हें सबसे अधिक पास के न्यायालय: 
के न्‍्यायाधिकारी के सामने उपस्थित किया जाना चाहिये। इन धाराओँ द्वारा 
भनुच्छेद २१ की बहुत-सी च्रुटियां कम हो जाती हैं। जब तक संविधान: 
में संशोधन न हों, तव तक गिरफ्तार होनेवाले व्यक्तियों के ये महत्त्वपृरण: 


की नभे कत नाा कुकन औव टला ने ब-क +५ न्‍>+>> 


| है 


“९२ सारत का संविधान 


"अधिकार कोई नहीं छीन: सकता, कानून चाहे कितने ही दमनकारी कया न होँ। 
"( इन धाराओं के सम्बन्ध में इस अध्याय के अन्त सें दिया गया “भारत में 
कानून की सत्ता! नामक विवरण देखो । ) ु 

परन्तु खंड ३ के अनुसार ये अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे 
जो निवारक-निरोध ( ?6एथ्ाएंए८ [066९ए४०0० ) कानून के अन्तर्गत 
गिरफ्तार होंगे अथवा जो शत्रु देशों के नागरिक होंगे । | 

निवारक-निरोध (?#९ए८॥४०७ 02:2८0४07)--(१) निवारक“निरोध 
के सम्बन्ध सें सबसे अधिक ध्यान रखने की वात यह है कि संविधान के अनुसार 
'नायरिकों को साधारण तथा असाधारण दोनों परिस्थितियों में निवारक-निरोध में 
रखा जा सकता है। अन्य किसी भी अ्जातन्त्र के संविधान में ऐसी धाराएं नहीं 
हैं। ब्रिटेन के संविधान में पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाने की शक्ति है, जिससे 
नान्विकाल में भी निवारक-निरोध किया जा सकता है; छेकिन उसने ऐसे कानून 


५ *३५» 


-कमी बनाये नहीं हैं । केवल युद्धकाल में, उदाहरण के छिये प्रथम और ट्विंतीय 


सहायुद्ध के समय में, पाियामेंट ने ऐसे कानून बनाये, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा 
तथा देश की रक्षा के हित में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट छोयों को न्यायालय की सजा 
के बिना केद में रख सकता है। लेकिन भारत के संविधान में युद्ध तथा शान्ति 
दोनों समय में लोगों का निवारक-निरोध हो सकता है । १३९ अगस्त, सन्‌ १९५७० 
“को भारत के उप ग्रधान मंत्री ने संसद में कहा था कि उस समय निवारक-निरोध 
कानून के अन्तर्गत ६,३४० व्यक्ति केद में थे। उस समय न तो देश की लड़ाई 
“किसी अन्य देश से हो रही थी और न कोई असाधारण संकटकारू ही 
"उपस्थित था । | ह 

(२) खंड (४) के अजुसार साधारणतः छोयों को सलाहकार समिति या 
मंत्रणामंडली ( ,0ए०5४80ए 50थ70 ) की राय के विना निवारक-निरोध में 
नहीं रखा जा सकता । इस खंड के अनुसार एक मंत्रणामंडली स्थापित की 


_जायगी । इस वात को ध्यान में रखना चाहिये कि इस संडली का मत वाध्य 


“माना जाता है । - यदि संडली की यह राय होती है कि .किसी व्यक्ति को ३ मद्दीने 
से अधिक नजूरवन्द नहीं करना चाहिये, तो ३ महीने वाद वह व्यक्ति अवश्य छोड़ 


का ओर लत की तक ययता का का >>ृ+-+ 5 5 
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दिया जाना चाहिये। कई छोगों का मत है कि संसार के वेधानिक इतिहास 
यह अद्वितीय घटना थी । इस खंड के अनुसार एक बड़ी महत्त्वपृण वात में 
कार्यकारिणी सत्ता मंत्रणा वोडे के अधीन रख दी गई । अन्य किसी देश में इस 
प्रकार का उदाहरण नहीं पाया जाता । यह वात जरूर है कि इंग्लेंड में युद्धकाल 
में ( द्वितीय महायुद्ध के समय ) निवारक-निरोध सम्बन्धी गिरफ्तारियों पर विचार: 
करने के लिये एके मंत्रणामंडली स्थापित की गईं थी, परन्तु उसकी सलाह वाध्यः 
नहीं थी। यदि मंत्रणामंडली किसी व्यक्ति की रिहाई की (सिफारिश करती और 
गृहमंत्री सोचता कि उसकी रिहाई उपयुक्त नहीं थी, तो वह मंडली की राय मानने 
को वाध्य नहीं था । भारत में संविधान प्रारम्भ होने के पहिले निवारक-निरोधः 
के सम्बन्ध में ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसके अन्तगंत" मंत्रणामंडली बनती 
और उसका मत अनिवाय होता । लेकिन इस सम्बन्ध में दो वाते ध्यान में रखने 
योग्य हैं। एक तो यह कि बाध्य मत की मंत्रणामंडलियां पहिले भी थीं और 
दूसरा यद्द कि इस अनुच्छेद के खंड (७) के अनुसार मंत्रणामंडली की सलाह लिये. 
बिना ही किसी व्यक्ति को ३ महीने तक केंद्‌ में रखा जा सकता है। आयरलेंड. 
में युद्धकाल में एक कानून वना था, जिसका नाम 'राज्यविरोधी अपराध कानून 
१९३२९ ( ()छा८698 ४५5: 6 58 6०, 939 ) था। 
उसमें निवारक-निरोध सम्बन्धी धारा थी। परन्तु साथ ही उसमें मंत्रणामंडलीः 
या जांच-समिति ( कितुणा।ए (१०एणजांघछंणा) ) की सी एक धारा थी). 
जिसका मत वाध्य था । कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति कमीशन से जांच के लिये- 
प्राथना कर सकता था। और यदि कमीशन की यदह्द राय होती थी कि उस- 
व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये कोई उचित कारण नहीं था तो वह व्यक्ति या तो 
छोड़ दिया जाता था अथवा न्यायालय में उस पर विचार किया जाता था । 

(३) भनुच्छेद के खंड (७) में यह कह्ठा गया हे कि कानून हारा संसद 
निवारक-निरोध की अवधि मंत्रणामंडली की राय लिये विना ही ३ महीने से 
अधिक बढ़ा सकती है । यह अज्ुमान किया जा सकता है कि खंड (४) में जोः 
नियम दिया गया है, उसका यह साधारण-सा भपवाद है । अर्थात्‌ मंत्रणामंडली 
की राय के विना कोई मी व्यक्ति ३ महीने से अधिक निवारक-निरोध में न रखा. 


न्य्ड भारत का संविधान 


'जायगा । परन्तु संविधान के अन्तगंत संसद्‌ अपवाद को नियम और नियम को 
>अपवाद वना सकती है । परन्तु यदि संसद्‌ ऐसा कानून बनाना वचाहे, जिससे 


निवारक-निरोध में अधिकतर मंत्रणामंडली की आवश्यकता नहीं - रहेगी अथवा . 


अधिकांश सामलों में रहेगी तो संसद को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता । 
-बास्तव में सन्‌ १९७० के निवारक-निरोध कानून द्वारा संसद ने यही किया। 
आगे चलकर इस कानून पर विचार किया गया-हे । ु 

(४) निवारक-निरोध करनेवाले अधिकारियों के लिये यह आवश्यक नहीं है 
“कि वन्दी अथवा मंत्रणामंडली के सामने उसके केद के सब कारण रखे जायेँगे। 
खंड (५) और (६) ] 

(७५) किसी व के व्यक्तियों के लिये संसद कानून द्वारा निवारक-निरोध की 
:अधिकतम अवधि निश्चित कर सकती है । 

(६) २ महीना अथवा उससे कम अवधि के निवारक-निरोध के लिये मंत्रणा- 
“मंडली आवश्यक नहीं है । | 

(७) उच्चतम न्यायालय के फेसलों से पता चलता है कि उक्त न्यायालय 
-की राय में अधिकारीवग बन्दियों को केंद के जो कारण बतलावेंगे उनकी सत्यता 
अथवा असत्यता की जांच करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है.। उदाहरण 
'के लिये मान लो कि सरकारी अधिकारियों ने किसी बन्दी.को यह सूचना दी हैं 
“कि उसे नज़रवन्द करने का कारण यह है कि वह हिंसात्मक उपायों द्वारा राज्य को 
'उलटने का षड़यन्त्र करता रहा है और उसके पास आधे दर्जन एटम वम्ब थे; 
“जिनका उपयोग वह राज्य के विरुद्ध करना चाहता था । अब यदि केंदी उच्चतम 


स्यायाल्य में ग्रार्थना करे कि ये कारण बिलकुल मूठे हैं और उसके पास एटम वम्ब 


कमी नहीं थे, तो न्यायालय केवल यही करेगाःकि उसे इन कारणों की सत्यता 
' जांच करने का अधिकार नहीं है. और इस सम्बन्ध में वह उसकी सहायता नहीं- 
'कर्‌ सकता । बिद्वार के एक तेजनारायन भा नजरबन्द थे। उच्चतम न्यायालय 


मे उन्होंने ग्राथना की कि नजरबन्दी के उन्हें जो कारण बताये गये थे, वे 


हक 


बिलकुल मूठे थे। न्यायाधीश फजुलहुसेन ने कहा कि “गवधाहों को वुलाकर 
हमें यह जानने का अधिकार नहीं है :कि तुम्हारे विरुद्ध .जो अभियोग 
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याये गये हैं-वे सही हैं, अथवा मूठ। यह तुम्दारे और सरकार के बीच की 
बात है। तुम अपनी नज्रवन्दी के विरुद्ध सरकार से प्राथना कर सकते हो। 
यदि कानून सम्बन्धी कोई बात हो ( ए0ंग्र रण 7.9ए $ यदि कानून का 
अतिक्रमण हुआ ह्वो, तो हम तुम्दारी श्रार्थथा पर विचार कर सकते हैं । किन्तु मुश्किल 
'यह है फि कारणों की सत्यता या असत्यता पर विचार करने का हमें अधिकार 
“नहीं है ।” ह 

परन्तु यदि न्यायालय की राय में नजरबन्दी के कारण इतने अस्पष्ट हैं. कि 
-नजुरबन्द न्यायालय में उचित प्रार्थना नहीं कर सकता, तो खंड (७) के अलुसार 
न्यायालय उसकी रिद्वाई को भाज्ञा दे सकता है । उदाहरण के लिये यदि किसी 
-नजरबन्द केदी से यह कहा जाता है कि वह राज्य विरोधी कार्यो में लगा था तो 
बहुत सम्भव है कि न्यायालय यद्व कहेगा कि यह कारण या दलील बहुत अस्पष् 
'है और इस कारण केदी तथ्यपूर्ण प्रार्थना ( डट्लांए8 रिशृूस्‍2०8८7८४०४07 ) 
नहीं कर सकता । इसलिये यद्द आशा की जा सकती है कि इस कारण से 
न्यायालय उस केदी की रिहाई की भाज्ञा दे देगा । (इस सम्बन्ध में ये मुकदमे 
्यान में रखने लायक हैँ--ईशरदास वनाम राज्य (१९५०) शफातुझ्ा खान 
बनाम पश्चिम धंगाल सरकार के प्रधान सेक्रेटरी वगरह ) 

निवारक-निरोध कानून, १६४० ( मूछ ) ( [%९ ?6एथ।/ए८ 
छुहलाप्रणा 6९०, 4950 [ 0४8ंशागव०ं ] )--इस कानून के अन्तर्गत . 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि यदि उम्हें यह 
संतोप था अथवा विज्ञास था कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरह के राज्य विरोधी 
कार्य करता था, तो वे उसे निवारक-निरोध में रख सकती थीं--(१) भारत की 
'झुरक्षा, अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्ध तथा भारत की शान्तिपृण स्थिति के 
विरुद्ध, अथवा (३) राज्य की शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध, अथवा (३) देश के 
“लिये आवश्यक पूंत्ति तथा सेवाएं चनाये रखने के विरुद्ध। इस कानून की निम्न- 
लिखित विशेषताएं ध्यान में रखने योग्य हैं । 

(१) इस कानून के अन्तगेत केवल वर्ग (२३) के अन्तर्गत आनेवाले नजर- 
'बन्दियों की जांच मंत्रणामंडली के द्वारा हो सकती थी। वर्ग (१) और (२) में 


न 


९६ भारत का संविधान 

आनेवाले नज॒खन्दियों को यह सुविधा नहीं मिल संकती थी। लेकिन भधिकतंर- 
नजुरवन्दी आयः इन्हीं दो श्रेणियों में आते हैं। इसलिये अनुच्छेद ९२२ के: 
खंड (४) में मंत्रणामंडली द्वारा जांच होने की जो सुविधाएं दी हुई हैं, उनसे: 


अधिकांश बन्दी वंचित हो जाते हैं । ' अनुच्छेद के खंड (७) में संसद को वंचित 


करने का जो अधिकार दिया गया है, उसी से यह हुआ । 

(९) इस कानून के अनुसार एक जिलथीश अथवा सव डिविजुनल मजिस्ट्रेट 
भी किसी व्यक्ति को निवारक-निरोध में रख सकता था। ब्रिटेन में केवल 
गृहमंत्री निवारक-निरोध की आज्ञा दे सकता है । 

(३१) इस कानून के खंड (१४) के अनुसार अधिकारीवग न्यायालय के 
सामने नज्रवन्दी के कारण बतलाने को बाध्य नहीं: थे। उच्चतम न्यायाज्य के: 
मत में अनुच्छेद २९(५) तथा अचुच्छेद ३९ के अजुसार यह खंड अवेध तथा: 
अमान्य था। अनुच्छेद ३२ में सूल अधिकारों की ग्राप्ति तथा उपभोग के लिये 
उच्चतम न्यायालय में आ्राथना करने का अधिकार आप्त है। उच्चतम न्यायालय काः 
यह मत था कि इस कानून के खंड १४ में इस अधिकार का अतिक्रमण|होता था ४ 
अधिकारीवर्ग को यह अधिकार दे दिया गया था कि चाहें तो न्यायालय में नजुर- 
बन्दी के कारण न बतलावें । इससे उच्चतम न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के: 
मूल अधिकार का अतिक्रमण होता था । इस कारण खंड (१४) अमान्य था | 

इस कानून को इन धाराओं से जनता में बड़ा असंतोष फेछा और चारों ओर 
से इस कानून को अधिक उदार वनाने की सांग होने छगी । फल यह हुआ किः 
सन्‌ १९५१ को संसद्‌ के:वजट अधिवेशन में इस कानून में संशोधन हुए । 

_निवारक-निरोध ( संशोधन ) कानून, १६४१ ( 77९ एा०्एशा- 
चंए2 >66गपणा (877606767) 30०, 495)--इस कानून ने 
सन्‌ १९७० के निवारक-निरोध कानून को काफी उदार बना दिया है। इसके 
अनुसार निवारक-निरोध के सब केदियों के मामले मंत्रणामंडली के सामने रखे 
जायेंगे । इस मंडली में ३ सदस्य रहेंगे जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 

रह चुके हों, अथवा हों अथवा होने लायक हों। मंत्रणामंडली १० इफ्ते के 
अन्द्र अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को देगी। यदि मंत्रणामंडली कीः 
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राय है कि किसी व्यक्ति को नज॒रवन्द रखने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार 
को उस व्यक्ति को अवश्य छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार मंत्रणामंडलो का 
निर्णय अन्तिम हे और सरकार के लिये वह बाध्य है। यदि मंत्रणामंडली के 
सदस्यों में मतमेद होता है, तो सदस्यों का बहुमत ही मंडली का मत होगा । 

मूल कानून में स्पथ्छप से यह कहा गया था कि नज॒रबन्दियों को खये अथवा 
चकीछों के जरिये मंत्रणामंडली के सामने अपना मुकदमा रखने का अधिकार नहीं 
था। यद्यपि संशोधन कानून में भी वन्दियों को यह अधिकार नहीं मिला हैं, 
परन्तु मंत्रणामंडठी को यह अधिकार मिल गया है कि यदि वह आवश्यक समस्े 
तो किसी विशेष मासले सें वन्दी को अपने सामने बुलाकर उसका बयान छे सकती 
है। इस प्रकार यद्द कह्ा जा सकता है कि मूल कानून में यह एक बड़ा मारी 
सुधार हुआ है । 

संशोधन कानून में नज॒रबन्दियों को मियादी रिहाई ( ?870]8 ) का भी 
अधिकार दिया गया है । इस कानून के अन्तगंत सब-डिविजुनल मजिल्ट्रेंट को 
नजरवन्दी या निवारक-निरोध की भाज्ञा देने का अधिकार नहीं हैं। मूल कानूम 
की शेष धाराएं ज्यों की त्यों हैँ । संशोधित कानून की अवधि ३१ माचे, १९०२ 
तक है । 

शोषण के विरुद्ध अधिकार 

अनुच्छेद २३--(१) मानव का पण्य और वेट-बैगार तथा इसी अ्रकार का 
अन्य जबदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिपिद्ध किया जाता है, और इस उपवन्ध का कोई 
भी उछघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । 

(») इस अनुच्छेद की किसी वात से, राज्य को सार्वेजनिक प्रयोजन के लिये 
बाध्य सेवा छागू करने में रुकावट न होगी । ऐसी सेवा छागू करने में केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य कोई विभेद 
नहीं करेगा । 

पहिले जमींदार इत्यादि प्रभावशाली लोग गरीबों से तरह-तरह के बेगार कराते 
थे। बेगार प्रथा असी तक चली आ रही थी । परन्तु इस अनुच्छेद द्वारा बह खतमः 
कर दी गई और अब कानून की दृष्टि से बेगार लेना अपराध माना जाता है। इसी 
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अकार पशुओं की तरह मनुष्यों को खरीदना और बेचना भी अपराध है। परन्तु देश 
में यह अपराध बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप में अब भी प्रचलित है । - सावेजनिक कार्यों 
के लिये राज्य लोगों से अनिवाय सेवा ले सकता है । युद्धकाल में देंश की सुरक्षा के 
लिये अनिवाय सेवा लेना आवश्यक होता है । परन्तु अनिवायें सेवा लेते समय 
सरकार जाति, घर्म, मूलवंश इत्यादि के भाधार पर नागरिकों के बीच भेद-माव 
नहीं कर सकती | पा 

अमेरिकन संविधान में भी गुलामी अथवा जेगार को अपराध माना गया है। 
संविधान के १३वें संशोधन में कहा गया है कि “अमेरिका भौर उसके अधीन 
क्षेत्रों में किसी सी रूप में गुलामी अथवा बेगार नहीं रहेगी। केवल न्यायालय 
द्वारा दंड के रूप में काम लिया जा सकता है ।” ध्यान रहे कि इस संशोधन. में 
दिये गये अधिकार को ग्राप्त करने के लिये अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ था । 

ध्यान रहे कि अनुच्छेद २३ से कानून के विरुद्ध अपराध करनेवार्लों को कठिन 
कारावास का दंड मिलने में वाधा नहीं पड़ती ।. 

अनुच्छेद २४---१४ वर्ष से कम आयुवाले किसी बालक को किसी कारखाने 
अथवा खान में नौकर न रखा जायगा और न किसी दूसरी संकटठटमय नौकरी में 
लगाया जायगा । 

वर्तमान मज़दूर कानूनों के अनुसार भी बच्चों को कारखानों अथवा खानों में 
काम पर नहीं लगाया जा सकता, परन्तु इस अनुच्छेद से इस सम्बन्ध में अधिक 
झुरक्षा मिलती है। मजदूर कानूनों को आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन 
संविधान को इतनी आसानी से नहीं बदछा जा सकता । 

धमं-स्वातन्व्य का अधिकार 
अनुच्छेद २५--(१) सावेजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा 


- इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को अन्त:ःकरण की 


स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण करने और शअ्रचार करने 
का समान हक होगा । 

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के अवतेन पर 
असाव अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो-- 





जय 


च्ब्क 


कि ' मुल अधिकार ही 


(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आथिक, वित्तीय, राजनेतिक अथवा 
अन्य किसी प्रकार की लोकिक क्रियाओं का विनिमयन अथवा निर्वेन्धन 
करती हो ; 

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपवन्वित करती हो, अथवा हिन्दुओं 
की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और 

, विभागों के लिये खोलती हो । 

ज्याख्या २--कपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्‍्ख धर्म के मानने 

का अंग सममका जायेगा । 

व्याख्या २--संड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में 

सिख, जन या बौद्धवर्म के माननेवाले व्यक्तिओं का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा 
हिन्दू भर्म-संस्थाओं के अ्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूछ ही किया जायेगा । 

भारत में राज्य धर्म निरपेक्ष है, अर्थात्‌ धर्म के सम्बन्ध भें वह उदासीन है। 

इसलिये यह अनुच्छेद सब लोगों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा धामिक आचार- 
विचार और भ्रचार के सम्बन्ध में समान अधिकार देता है। लेकिन सामाजिक 
सुबार का तथा धर्माचरण के सम्बन्ध में होनेवोे लौकिक कार्यों पर नियंत्रण रखने 
का अधिकार राज्य ने अपने हाथ में रखा है। हिन्दू, सिक्ख, जेन तथा वौद्ध 
आममिक संस्थाएं सब वर्गों के लोगों के लिये एक समान खोलने का अधिकार राज्य 
से विशेषर्प से अपने हाथ में रखा है ! 

इस अलुच्छेद की तुलना सोवियट संघ के संविधान के अनुच्छेद १९४ से करने 

योग्य है। उसमें लिखा हे---“नागरिकों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता देने के 
लिये सोवियट संघ में घर्मं और राज्य को अल्य-अल्य किया जाता है. और शिक्षा 
तथा धममं को भी अलग-अलग किया जाता है। सब नागरिकों को धर्माचरण ५ 
की तथा धर्मे-विरोधी प्रचार की एक समान स्वतन्त्रता प्राप्त है।” सोवियट 
विधान का यह अनुच्छेद धर्म-विरोधी प्रचार करने की स्वतन्त्रता वो देता है, परन्तु 
भ्रम॑-प्रचार करने की स्वतन्त्रता नहीं देता ( यद्यपि वह धर्माचरण की स्वतन्त्रता 
देता है । ) परन्तु भारतीय संविधान का अनुच्छेद २५ धर्माचरण और पघर्म-प्रचार 
दोनों की खतन्त्रता देता है । 


१०० भारत का संविधान . कप 


अनुच्छेद २६--सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग की-- 

(क) धार्मिक और पूर्त श्रयोजनों के छिये संस्थाओं की स्थापना और, 

घोषणा का ; ह 

(ख) अपने धासिक कायो सम्बन्धी :विषयों के प्रवन्ध करने का ; . 

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का ; -तथा' 

(घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अलुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा | 

वास्तव में यह अधिकार अनुच्छेद ९५ का समर्थन करता है। क्योंकि यदि्‌ 
धार्मिक संस्थाएं वनाने का अधिकार न हो और उन्हें सम्पत्ति देने का अधिकार न 
हो तथा उस सम्पत्ति का प्रबन्ध भी करने का अधिकार न- हो, तो घधर्माचरण तथाः 
धम्म-प्रचार सम्बन्धी स्वतन्त्रता अर्थद्वीन हो जाती है । 

अनुच्छेद २७--कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये वाध्य नहीं किया 
जायगा, जिनके आगम क़िसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या 
पोषण में व्यय करने के लिये-विशेषरूप से विनियुक्त कर दिये गये हों । 

; अनच्छेद २८--(१) राज्य निधि से पूरी तरह से मोषित किसी शिक्षा 
संस्था में कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी । द 

(२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर छागू न होगी, जिसका: 
प्रशासन राज्य करता हो, किन्तु जो किसी ऐसे ध्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित 
हुई है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देनी आवश्यक है । 

(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता पानेवाली, शिक्षा- 
संस्था में उपस्थित होनेवाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जानेवाली धार्मिक 
शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे संलम्त स्थान: में की 
जानेवाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये वाध्य न किया जायेगा, जब 
तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह वयस्क हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिये 
अपनी सम्मति न दे .दो हो । ह | ४५ 
ह यह अनुच्छेद निजी अथवा वेयक्तिक संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता । 

. यह केवल उन संस्थाओं से सम्बन्ध रखता है, जो (१) केवक सरकारी धन . की 
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सहायता से चलती है ; (२) जिन्हें सरकार या राज्य ने मान्यता दे दी है; 
(३) जिन संस्थाओं को सरकारी धन से सद्दायता मिलती है और (४) जिन 
संस्थाओं का प्रवन्ध तो सरकार करती है, परन्तु जो गर सरकारी धन से बनी हैँ 
और चलती हैं और उनके निर्माताओं और दाताओं ने साथ में यह शते लगा दी 
है कि उनमें धार्मिक शिक्षा दी जायेगी। - इनमें से नं० (१) में तो कोई 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी, नं० (२) और (३) में धामिक शिक्षा लेना 
इच्छा पर निर्भर रहेगा और नं० (४) में धार्मिक शिक्षा देने में कोई वाधा न 
रहेगी । जो संस्थाएं इन चार वर्गों के बाहर आती हैं और इनमें वेयक्तिक 
'संस्थाए' भी शामिल हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा देने में कोई बाधा नहीं है । 
संस्कृति ओर शिक्षा सम्वन्धी अधिकार 

अनुच्छेद २६--(१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
'निवासी नागरिकों के क्रिसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या 
संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा | 

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पानेवाली किसी 
'शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल घमम, मूलवंश, जाति, भाषा 
अथवा इनमें से किसी के आभार पुर वंचित न रखा जायगा । 

इस अनुच्छेद के खंड (१) में अत्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के सम्बन्ध में 
छतन्‍्त्रता दी गई है और खंड (२) में शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश के सम्बन्ध में 
भेद-भाव न करने का आदेश दिया गया है। जिन विक्षा संस्थाओं को पृ्णझूप 
'से अथवा अंशरूप से सरकारी सहायता मिलती हे, उनमें प्रवेश करने के सम्बन्ध में 
धर्म, जाति, मूलवंदा, भाषा इत्यादि के आधार पर भेद-साव नहीं किया 
-जा सकता । 

जुलाई सन्‌ १९०० में मद्रास उच्च न्यायालय को पूरी बेच (गयी 860८7) 
ने इस अनुच्छेद के खंड * के अर्थ पर अपना फेसला दिया था। मद्रास सरकार 
ने एक आज्ञा जारी की, जिसके अनुसार कालेजों में मरती जाति के आधार पर 
-की जाती थी। इस आज्ञा के विरुद्ध दो विद्याथियों ने उच्च न्यायालय से 


'परमादेश की प्राथना ( |/(ब४तंक्रा0ए5 ?7८संपं00 । । व सरकारी कालेज 
5 थे 


ना पी ओन ना चना आओ ाज न अिओ -- 


१०२ भारत का संव्धिन 


में अ्रवेश चाहते थे। उच्च्च न्यायालय ने अपने फसले में कहा कि राज्य के 
विद्यालयों में धमें, जाति अथवा मूलवंश के आधार पर प्रवेश नियंत्रित नहीं कियाः 
जा सकता । 

अनुच्छेद ३०--(१) धमम या भाषा पर आधारित सव अल्पसंख्यक वर्गों को 
* अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । 

(२) गिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज़्य किसी विद्यालय के विरुद्ध 
इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प- 
संख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है । 

इस अनुच्छेद में थम और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी 
रुचि के अलुसार शिक्षा संस्थाएं करने की स्वतन्त्रता दी गई है। साथ ही राज्य - 
को यह आदेश दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सरकारी भाथिक सहायता 
देते समय ऐसी शिक्षा संस्थाओं के साथ भेद-भाव नहीं करना चाहिये। उदाहरण 
के छिये इस अनुच्छेद के अन्तर्गत विहार में रहनेवाले बंगाली और बंगाल में. 
रहनेवाले बिहारी अपने मन की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैँ और आधिक 
सद्दायता देने में राज्य उनके साथ किसी प्रकार०का पक्षपात नहीं करेगा । 

सम्पत्ति का अधिकार 

अनुच्छेद ३१--१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति 
से वंचित नहीं किया जायेगा । 

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक- 
यो औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, 
ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अजन करने का प्राधिकार देती है, 


. - सावेजनिक प्रयोजन के लिये कब्जा कृत था अर्जित तब तक नहीं की जायेगी, जबः 


तक कि वह विधि-कन्जाकृत या अजित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न 
करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धान्तों और: 
रीति का उल्लेख न कर दे, जिनसे श्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है । 

(३) राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जेसी कि. 
खंड (२) में निद्छि है, तव तक श्रभावी नहीं होगी, जब तक कि ऐसी विधि- 
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को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्‌ उसकी अनुमति ना 
मिल गठे हो । ह ः ४ 

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधानमंडरू के 
सामने किसी छम्बित विधेयक को, ऐसे विधानमंडढल द्वारा पास किये जाने के 
पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाता है. तथा उसकी अनुमति 
मिल जाती हैं; तो उस संविधान में किसी वात के दोते हुए भी इस प्रकार अनुमत 
विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह 
खंड (२) के उपवन्धों का उल्लंघन करती है । 

(०) खंड (२) की किसी बात से :-- 

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि खंड (६) के 
उपबन्ध लागू होते हैँ, किसी अन्य वरंमान विधि के उपबन्धों 
पर अथवा ; 

(ख) एतत्पश्चात्‌ राज्य जो कोई विधि :--- 

(१) किसी कर या अथ-दण्ड के: आरोपण या उद्महण के 
प्रयोजन के लिये बनाये, उसके उपचन्धों पर, अथवा 

(९) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति 

” के संकट-निवारण के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर, 
अथवा ; 

(२) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की सरकार और 
अन्य देश की सरकार के बीच किये गये करार के 
अनुसरण में, अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा 
निष्काम्य सम्पत्ति घोषित की गई है, उस सम्पत्ति के 
लिये बनाये उसके उपवन्धों पर, प्रभाव नहीं होगा । 

(६) राज्य की कोई विधि, जो। इस संविधान के प्रारम्भ से १८ महीने से 
भधिक पहिछे अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से ३ महीने के अन्द्र राष्ट्रपति 
के समक्ष उसके प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि 
लछोक-अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस 
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पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगो, कि वह खंड (२) के उपबंन्धों का 
उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९५९ की 
उपधारा, (२) के उपवन्धों का उल्लंघन कर चुकी है । | | 
यह अनुच्छेद काफी उछमनपू्ण दिखता है,- परन्तु इससें ध्यान रखने योग्य, 
यात यह है कि खंड-(२) द्वारा राज्य किसी सम्पत्ति को लेकर उसका जो प्रतिकर 
((2079७7४४(४०7) देगी, उस ग्रतिकर के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं 
हो सकेगी । वह गतिकर न्यायालय द्वारा विचाराधीन न होगा ([( शमी 98 
7007नंणएथ्संलंध6) अर्थात्‌ न्यायालयों को यह विचार करने का अधिकार न 
होगा कि वह अ्तिकर उचित है या अनुचित, काफी है अथवा क़म । विधानमंडलू 
अतिकर निश्चित करेंगे अथवा उनके निश्चित करने के सिद्धान्त वनावेंगे। उनका 
निश्चय ही अन्तिम होगा । न्यायालयों को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार न होगा । 
परन्तु प्रतिकर सम्बन्धी कोई शर्तें निम्नलिखित बातों में छागू न होंगी-- 
(१) दंड था कर सम्बन्धी किसी कानून पर, (२) सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अथवा जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये जो कानून बनाये जायें ; (३) निष्कराम्य 
सम्पत्ति ( [7ए४८प५९९ [09९४ ५ए ) के सम्बन्ध में जो कानून बनाये जाये; 
(४) संविधान प्रारम्भ होने से १८ महीने पहले जो कानून बने थे, उन्हें छोड़कर 
अन्य कानूनों पर । _उक्त १८ महीनों के अन्द्र जो कानून बने हों, उनके सम्बन्ध 
में यह धारा बनाई गईं है कि बनने के ३ महीनों के भीतर वे राष्ट्रपति के सामने 
उसकी स्वीकृति के छिये पेश किये जायेंगे और यदि राष्ट्रपति उन्हें अपनी 
स्वीकृति देता है तो किसी न्यायालय में उन पर इस आधार पर एतराज नहीं किया 
जायगा कि वे खंड (२) की अतिकर सम्बन्धी धाराओं का उल्लंघन करते हैं । 
इसी प्रकार संविधान होने के समय यदि किसी राज्य के विधानमंडल में कोई 
विधेयक पेश हो और विधानमंडल में पास होने के वाद वह राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के लिये रोक लिया जाय और राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति दे देंवे तो उस कानून 
पर, उस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि वह इस अनुच्छेद के खंड (२) का 
.. उल्लंघन करता है। ये सब धाराएं विभिन्न राज्यों के जमींदारी डन्मूलन कानूनों 
और विधेयकों की दृष्टि में रखकर बनायी.गई हैं । 


मूल अधिकार वण्णु 


अनुच्छेद ३१ (क)--भूमि सम्पत्ति इत्यादि श्राप्त या जब्त करनेवाले 
काननों की रक्षा करना ( 52णएंघ्४ ० .2ण98 रउिठ्णेतीणए 
४0पपांथा907 ० 29४४/९४ ९४८, )--इस भाग में पहिले जो कुछ कहा गया 
है, उसके रहते हुए भी राज्य द्वारा निर्मित सम्पत्ति अथवा तत्सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त करनेवारा, अथवा अधिकारों को घटानेवाला कोई भी कानून इस आधार पर 
अमान्य या अवैध नहीं ठहराया जायगा कि वह इस भाग में दी हुई धाराओं का 
उत्लंधन करता है, अथवा अपहरण करता है अथवा उन्हें सीमित करता है । 

यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है, तो इस 
अनुच्छेद की धाराएं उस कानून पर तव तक छागू नहीं होंगी, जब तक वह राष्ट्रपति 
के विचाराधीन नहीं आता और राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता । 

(२) इस अनुच्छेद में दिये गये -- 

(क) 'सम्पत्ति' ( 75:2:8 ) शब्द का भर्थ किसी स्थान में बही 
लगाया जायगा जो कि वतेमान कानून में किसी स्थान में 
भूमि प्रणालियों ( [.000 ][गएाः८७ ) के सम्बन्ध में 
लगाया जाता है। इसमें किसी भो स्थान में जागीर, इनाम, 
मुआफी अथवा इसी प्रकार की अन्य देन सी शामिल रहेंगी । 

(खो) सम्पत्ति के सम्बन्ध में 'अधिकारों' का अथ उन अधिकारों से 
होगा, जो किसी जमींदार अथवा क्रिसान अथवा शिकमी किसान 
( ?70976007, 5प-?70०9ए06८07,  एं॥66९७०?7०- 
एा2007, ॥६एएा४ $#०॑०6८० ) अथवा ऐसे द्वी अन्य 
व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। यही वात लगान सम्बन्धी अधिकारों 
पर छामू होंगी । हे ँ 

अनुच्छेद ३१ (ख)--$छ कानूनों ओर नियमों की मान्यता 
प्‌ एब्रातंशंणा ० एलशएशं। 40०६ बतते रिट2पॉ४४005)-- सावारणत; 
अनुच्छेद ३१(क) में दी गई बातों का विरोध किये बिना अनुसचो ९ ( नीचे दी 
गई है ) में दिये हुए कोई सी कानून और नियम अमान्य नहीं समझे -जायेंगे । 
यह कह कर उन्हें अमान्य नहीं कहा जा सकता कि इस भाग सें दी हुई धाराओं 
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और नियमों का वे उल्लंघन या विरोध करते हैं। किसी न्यायालय के फेसलेः 
या आज्ञा द्वारा भी वे अमान्य घोषित नहीं हो सकते । 
अनुसूची ६--(१) विहार-भूमि सुधार कानून, १९५० ( बिहार १९७० 
का कानून ३० ) (786 शाक्ना स्‍छतव एिटतिणा8 #&० 950. 
छाए 60०८ >हुए 2 950 ), (२) बम्बई-भूमि अधिकार और कृषि कानून 
१९४८ ( बम्बई १९४८ का कानून ६७ ) ( [#6 807992ए ्ाश्ाट्ए 
बात 0870०परॉपाओं त्रयतं5 0० [948, 30979ए &ल शा 
० 948 ), (३) बम्बई सालिकी अधिकार उन्मूलन कानून १९४५. ( ']6 
छ80779ए '४वोटात ।€7एा९ 0500807 6७०८ 949, 30गा7०9पफ 
200०६ 7.ल्‍57। 0/ 949 ), (४) वम्बई ताल्छकदारी अधिकार उन्मूलन कानून | 
4949 ( [४6 8077992ए पशपवृप|्॒तशा छापा 5090०/0070 20९ 
० 949, 807752ए 2० [>>] ० 949 ), (५) पंचमहाल मेहवासी 
अधिकार उन्मूलन कानून १९४९५ ( 7८ रिक्राटंआग०४५- 2४(९४ए०४४ं 
पछश्ाफार 00700 06, 949, ठ307रबए 0८६ जा ० 
7१949 ), (६) बम्बई खोटी उन्मूलन कानून, १९५० ( [४९ 80709 
ए#ठप 5090%7ध०० 2०, 950, (80070०ए 0८८ ५ ० 950), 
(७) वम्बई परगना और कुछकर्नी वतन उन्मूलन कानून, १९०० ( ०९ 
छणाएधए शिक्राइहुबात4 घाव॑ स्पॉप्शफों फेगशा 009ण०ॉ70०7 2८, 
4950, 86779592ए 20८५, ।.# 06 950 ), (४८) मध्यप्रदेश मालशुजारी 
उन्मूलन कानून, १९०० ( [76 /४०४ए४ शिक्षण 279णीॉप्णा ० 
?707976०0०7ए शांट0४७ [29:४7९७, )४०]१४5, 4 6०४६९व [.भादंशु 
4८६, 4950, ७४ ०0ए4 ?7966४॥ ०५, 4 ० 4950 ), (5) नद्वासः 
भूमि कानून, १९४८ ( [96 श४वश्चवा85. 540४४ [| 2फण०ॉ४०७ बाते 
(:णाएशभंणा 70 रिएणबाय ] 50०, 4948, +४/४्वा०७ 20०५, 
अजऋष्ण 5 948 ), (१०) मद्रास भूसि कानून संशोधन कानून ( 6 
(४०४६४. 8६९३४ [ /9णीमपणा शा एजाएशाशओंएणा 70 
एए०एचात ] 47700वंगरा: 006, 7950, /व्वाइ8 है व4 रण 
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950 ). (११) उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्सूलन और भूमि-सुधार कानून 
१९०१ ( 6 ए४ब्ा-?86689 2र्ंपतंगाए #णपिणा शा 
[बातें सिर्शणण5ई 060, 4957, [छव्व-शिशवंटओं 8८६ ! ० 
495 ), (१-) हैदराबाद रेयूलेशन १३०५८ एफ, ( 6 जिएतंट४वर्त 
[&४&0॥धंणा 9९75 ] रिव्टपाआ700, 358 #%, 'च०, | उड़: 
० 358, ए०५]| ), (१३) हैदराबाद जागरीर रेस्यूलेशन १३५९५ एफ, 
( [४6 म#एठंहाबरउ9्त बुंबश्ा79 [ (0ए्रशापान्रा00 ] रिव्एपोवाताता 
359 कऋ, ४०. &&५ 5 359, एबी ). 

ये दोनों अनुच्छेद अर्थात्‌ अनुच्छेद ३१(क) और ३१(ख) मूल संविधान में 
नहीं थे। ये संविधान में संविधान ( प्रथम संशोधन ) कानून, १९०१ द्वारा 
शामिल कर छिये गये । इनका उद्देश्य यह है कि जमींदारी उन्यूलन या भूमि 
सुधार सम्बन्धी जो मी कानून चनाये जायें वे इस कारण अमान्य ने ठहराये जायें 
कि संविधान में दिये हुए मूछ अधिकारों का वे अतिक्रमण करते हैं। सन १९०१ 
के प्रारम्भ में कुछ राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानून बनाये थे, जिनमें 
सन्‌ १९०० का बविद्दार भूमि-सुधार कानून सी शामिल था । इन कानूनों को उन 
राज्यों के उच्च न्यायालयों को इस आधार पर अमान्य ठद्दराया कि वे कुछ मृल 
अधिकारों का अतिक्रमण करते थे । परन्तु सरकार जमींदारी उन्पूछन और भूमि 
प्रणाली में सुधार करने के लिये उत्झुक थी । इन कार्यों को बढ जल्दी से जत्दी 
करना चाहती थी। सरकार सोचती थी कि देश में भूमि मुधार भति आवश्यक 
हे। इसलिये कि संविधान में ऐसे संशोधन होने चाहिये, जिससे भूमि सुधार 
सम्बन्धी जो कानून वनाये जायें उनमें किसी प्रकार का वेधानिक अडंगा न लगाया 
जा सके । इसलिये संविधान ( प्रथम संशोधन ) कानून, १५५१ बनाकर ये दो 
अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिये गये । 

अनुच्छेद ३१(क) को प्रारम्भिक प्रभाव ( रिष7059९८४ 7९ सिश्ल ) 
दिया गया है। संविधान ( प्रथम संशोधन ) कानून १९०१ में कहा गया है 
कि :अनुच्छेद ३१ के वाद यद्द अनुच्छेद प्रारम्स से ही बना हुआ माना 
जायगा । 
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यह ध्यान सें रखना चाहिये कि इन दो अनुच्छेदों के संविधान में जुड़ जाने 
- से जमींदारी उन्मूलन या भूमि-सुधार सम्बधी जो कानून वने हैं, वे अमान्य नहीं 
“ठहराये जा सकते, चाहे वे प्रतिकर ( ()०9८४॥४४४०७ ) इल्यादि के सम्बन्ध 
में कितने ही अन्याय या पक्षपातपू्ण क्यों न हों। अथवा चाहे वे बिलकुल ही 
-अतिकर न दें, जमींदारी इत्यादि बिलकुल जब्त क्यों न कर लें। 

सांविधानिक उपचारों के अधिकार 

अनुच्छेद ३९--(१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवतित 

- कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा ग्रचालित करने का 
_ अधिकार ग्रत्याभूत किया जाता है । 

- (२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने 
-के लिये उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या लेख, जिनके अन्तगंत 
-बन्दी ग्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार-प्रच्छा और उठ्मेषण के प्रकार के 
लेख भी हैं, जो मी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी । 

(३) उच्चतम न्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गई शक्तियों पर 
बिना प्रतिकूल ग्रभाव डाले, संसद विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्रा- 
'थधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चत्तम न्यायालय द्वारा खंड (१) के अधीन 
“प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी शक्ति का अयोग करने की शक्ति ढे सकेगी । 

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपवन्धित अवस्था को छोड़ कर इस 
अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभुत अधिकार निरूम्वित न किया जायेगा । 

मूल अधिकारों की रक्षा के लिये संविधान में उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र 
देने का अधिकार दिया गया है। और खंड (२) के अनुसार उच्चतम न्यायालय 
“इन अभ्िकारों की रक्षा के लिये उपयुक्त आदेश दे सकता है । ह 
- . बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेव, अधिकार-पृच्छा और उत्मेपण पर 
-इसी अध्याय में आगे टिप्पणी की गई है । 


उच्च न्‍्यायाढयों का समवर्ती अधिकार-द्षेत्र ( (१०0९८ए7९7६ 
80०00 ० पींडी) (४०0ए7८5४ )--भचुच्छेद ९९६ के द्वारा संविधान 
उसी प्रकार के आदेश देने का अधिकार देता है, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (२) 





मूल अधिकार १०९ 


में कहे गये हैं। इसलिये यहद्ग प्रश्ष उठ सकता है कि क्रमिक कार्यवाही के अनुसार 
किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने के पढ़िले उच्च न्यायालय में जाना 
चाहिये अथवा नहीं । रमेश थापड़ बनाम मद्रास सरकार १५५० नामक मुकदसे 
में यही प्ररन उठा था । श्री थापड़ ने मद्रास सरकार की कुछ भाज्ञाओं के विरुद्ध 
उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की प्राथना की थी । सद्बास के महाविवक्त 
(60ए०८४८2 (307८० ) ने न्यायालय में यह दलीर पेश की कि क्रमिक 
कार्यवाद्दी के अनुसार प्रार्थी को उच्चतम न्यायालय में जाने के पहले उच्च न्यायालय 
में जाना चाहिये था। अपनी दलील के समर्थन में महाधिवक्ता ने कई उदाहरण 
भी दिये। लेकिन इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने यह फेंसछा दिया 
कि “हमारी राय यह है कि इस सम्बन्ध में विद्वान महाधिवक्ता ने जो दलीलें और 


, उदाहरण दिये हैँ तथा जो अमेरिकन फंसलों के उदाहरण दिये हूँ, वे वासब में 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ में दिये गये उपचारों के उपयुक्त और अनुकूल 
नहीं हैं। वह अनुच्छेद इस न्यायारुंय को माय ३ में दिये गये अधिकारों के 
संरक्षण के लिये अथवा अन्य किसी वात पर आदिश देने का अधिकार केवल उसके 
कार्यक्षेत्र के अंश के रूप में नहीं देता जेंसा कि अनुच्छेद २९६ उद्य न्यायालयों] 
को देता है। यदि ऐसा होता तो यह अनुच्छेद ( अनु० ३९) अनु 
१३१ और १३५९ के बीच में कहीं रखा जाता जो कि कायक्षेत्र की व्याख्या करते 
हैं। अनुच्छेद ३९ उन अभिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। इसके द्वारा 
उपचार की एक तरह की सनद प्राप्त हो जाती है। और साय ३ में शामिल 
करके इस गारंटी को स्वयं एक मूल अधिकार वना दिया गया है। इस प्रकार 
यह न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक और अमिमावक्र वन गया है। और 
इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये वह ऐसी किसी प्रार्थना की उपेक्षा नहीं कर 
सकता है, जिसमें यह कट्टा गया हो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया 
है और उनकी रक्षा होनी चाहिये ।” 

इस प्रकार यह अन्तिम रूप से निश्चित हो गया है कि मूल अधिकारों की 
रक्षा के लिये कोई व्यक्ति पहिली प्रार्थना उच्चतम न्यायालय से कर सकता है. और 
उस न्यायारूय को वह प्रार्थना सुननी पड़ेगी । - 
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अनुच्छेद ३३--संचद्‌ विधि छवरा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा 
शदये गये अधिकारों में से किसी को सशसत्र वां अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-सार 
'वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निवेन्धित 
या निराक्ृत किया जाये ताकि उनके कत्तेव्यों का उचित पालन तथा उनमें 
-अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे । 
इस अनुच्छेद पर पीछे विचार किया जा चुका है। इसके द्वारा संसद को 
“यह अधिकार दिया गया है कि सेना के सम्बन्ध में वह मूल अधिकारों को सीमित 
अथवा स्थगित कर सकती है । | 
अनुच्छेद ३४--इस माग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए 
-भी संसद विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी, जो उसने भारत 
“राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना-विधि “भ्रवृत्त थी, व्यवस्था के 
-बनाये रखने या पुनः स्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र मेँ सेना-विधि 
के अधीन किसी दिये गये दंडादेश, किये गये दंड, आदेश की हुईं जन्ती अथवा 
-किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी । 
इस अल्नुच्छेद पर ऊपर टिप्पणी की जा चुकी है । इसके अनुसार संसद को 
व्यह अधिकार है कि जिन क्षेत्रों में सेनिक शासन ( ४४४] ,8ए ) है, उनमें 
“किये गये कामों अथवा दिये गये दंड को वह कानून द्वारा उचित ठहरा सकती है । 
इसका परिणाम यह होगा कि जिन क्षेत्रों में सैनिक शासन होगा उनमें सूछ अधिकार 
-प्रायः स्थग्रित रहेंगे । 
अनुच्छेद ३५--इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी -- 
(क) संसद को शक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधानमंडल को शाक्ति 
न्‍न होगी कि वह-- ह 
(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ 
के खंड (३), अनुच्छेद ३२३ और ३४ के अधीन संसद विधि 
द्वारा उपबन्ध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिये, तथा ह 
(३) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के इंड विहित करने के लिये, 
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विधि बनाये तथा संसद इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिये जो उपखंड (५) में निर्दिए हैं, 
दंडविद्वित करने के लिये विधि बनायेगी । 

(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निर्द्ट्ट विपयों में से किसी से सम्बन्ध 
:रखनेवाली, अथवा उस खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी काये के लिये दंड 
-का उपबन्ध करनेवाली, कोई प्रव्त्त विधि, जो भारत राज्यनक्षेत्र में इस संविधान 
के प्रारम्म होने से ठीक पहिले लागू थी, उसमें दिये हुए निवन्धनों के तथा अनुच्छेद 
३७२ के अधीन उसमें किये गये किन्हीं अनुकूलनों और रुप-भेदों के अधीन 
+ रहकर द्टी तव तक श्रवृत्त रहेगी, जब तक कि चह् संसद द्वारा परिवत्तित या निरसित 
या संशोधित न की जाये । ;ल्‍ 

व्याख्या--“अवुत्त विधि” पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के भजुच्छेद 
३७२ में है, वही इस अनुच्छेद में भी होगा । 

मूल अधिकारों की सूची में यह अन्तिम अधिकार है। इसकी चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है, इसके अनुसार केवल संसद को यद्द अधिकार प्राप्त है कि मृल 

अधिकारों के अन्तर्गत जो अपराध माने गये हैं, उन पर वह दंड दे सके। खंड 
* (क) के उपखंड (१) में दी हुई कुछ बातों के सम्बन्ध में केवछ संसद्‌ कानून 
-बना सकती है । | 
भारत में वन्दी प्रद्यक्षीकरण सम्बन्धी लेख ( [79९ एझातप ० 
[99९४४ (१07908 77 7749 )--बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिये अंग्रेजी में 
'हवियस कारपस शब्द उपयोग किया जाता है, जिसका अथे होता है, शरीर 
उपस्थित करना । इंग्लेंड से बन्दी प्रत्यक्षीकरण की भाज्ञा उच्च न्यायालय देता 
है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वन्दी को न्यायालय में उपस्थित किया जाय। 
इस लेख या जाज्ञा द्वारा न्यायालय वन्दी को न्यायालय में चुछा सकता हे, जिससे 
कि वह प्रत्यक्ष जाँच द्वारा यह निश्चित कर सके कि वह व्यक्ति कानून के अनुसार 
वनन्‍्दी किया गया है अथवा नहीं । तव न्यायालय कानूनी कार्यवाही कर सकता 
है। इस प्रकार इंरलेंड के संविधान में बन्दी प्रत्यक्षीकरण का लेख नागरिकों दे 
“खतन्‍्त्रता का बड़ा भारी संरक्षक है। यहि कोई व्यक्ति गरकानूनी तरीके से बन्दी 


वी कत «] हि ऐसे अिशजिलणओ -+ 
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किया गया है तो वह न्यायालय के लेख द्वारा अपनी खतन्त्रता प्राप्त कर सकताः 
है और गेरकानूनी काम करनेवाले व्यक्ति को न्यायालय से दंड दिला सकता है। 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान में बन्दी प्रत्यक्षीकरण काः 
लेख कानून की सत्ता का बड़ा भारी संरक्षक है। , इंग्लेंड में कानून की सत्ता बहुत 
हृद्‌ तक इसीलिये सम्भव हो सकी है कि न्यायालय को लेख देने का अधिकार 
प्राप्त हि। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी लेख बहुत पुराना था । यह -.अधिकारपूर्ण 
लेख ( 27022 ०८ ए४7१६ ) कहलाता है, क्योंकि यह सम्राट्‌ क्॒राजा का: 
अधिकार वह अपनी प्रजा के बन्दी होने का कारण जान सके । 

भारत में पहिले केवछ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालयों को 
वन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी लेख जारी करने का अधिकार था।।. सन्‌ १५२७ में 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि भारतीय दंड कानून (-(>पाशएवशों 
770०९८॑ंपा९ (006 ) की धारा ४९१ के अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण' का 
अधिकार विधानमंडल ने उच्च न्यायालय से छीन लिया था । यद्यपि इस सम्बन्ध: 
में बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों का मत भिन्न था, लेकिन सन्‌ १९३९ 
में प्रिवी:काउन्सिल ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत का समर्थन किया । प्रिवी 
काउन्सिल का सत यह था कि सन्‌ १८९८ के दंड-विधान की धारा ४%१ के" 
अन्तर्गत भानेवाली बातों के सम्बन्ध में बन्दी प्रत्यक्षीक्ण का अधिकार उच्च्च. 
न्यायालय के हाथ से विधानमंडल ने ले लिया था। इसलिये धारा ४९१- के 

अन्तगंत आनेवांछी बातों के सम्बन्ध में संरक्षण उसी धारा के आधार पर प्रार्थनाः 

करने से मिल सकता था। उस धारा के अनुसार उच्च न्यायारूय को यह- 
अधिकार था कि अपने अपील कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त न्यायाल्य बन्‍्दी ग्रत्यक्षी-- 
: करण सम्बन्धी लेख जारी कर सकता था। 

लेकिन नये संविधान में वन्दी ग्रत्यक्षीकरण का अधिकार उच्चतम न्यायालय" 
और सब उच्च न्यायालयों को प्राप्त हैं तथा उन सब न्यायालयों को प्राप्त होगा, .. 
जिन्हें संसद यह अधिकार दे दे । इसलिये नये संविधान के अन्तगंत इस .प्रक़ार , 
के लेख देने के अधिकार संविधान की घाराओं से आप्त होगा।. ब्रिटिश «संविधाने 
की धरह पुरानी प्रथाओं और पुराने उदाहरणों - के. अनुसार - नहीं ।. साथ -ही- 
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न्यायालयों को यह विचार करने का अधिकार होगा कि कोई भी कानून वेधानिक है 
अथवा नहीं । ध्यान रहे कि इंग्लेंड में न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । 
इंग्लेंड में न्यायालयों को पालियामेंट के बनाये हुए किसी कानून को अवेध घोषित 
करने का अधिकार नहीं है, यद्यपि वे यह कद्ट सकते हैं कि किसी कानून के 
अन्तगत अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियम, उस कानून के विरोधी हैं । 

परमादेश, प्रतिपिष, अधिकार-प्ृच्छा और उद्मेषण-छेख ( 7८ 
जज: 0 )५/चतवेब्रागप5, 20गरछितठ09 (2प०-एन्‍ल्‍घा00 बाते 
(26:प07/97)--संविधान प्रारम्भ होने के पहले केवल कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई के उच्च न्यायालय प्रतिपेष, अधिकार-प्ृच्छा और उलठ्लोेषण सम्बन्धी लेख 
तथा प्रमादेश सम्बन्धी आज्ञा ग्रेसिडेन्सी शह्दरों में जारी कर सकते थे, लेकिन 
अब संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय सारे देश में यह मद्तत्त्वपूर्ण लेख जारी 
कर सकता है। साथ ही संविधान उच्च न्यायालयों को भी अपने अधिकार:प्षेत्रों 
में ये लेख जारी करने का अधिकार देता है, ( देखो अनुच्छेद २९६ )। उच्चतम 
न्यायालय ये लेख केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिये जारी कर सकता है, लेकिन 
उच्च न्यायारुय इन्हें सब उपयुक्त कामों के लिये जारी कर सकते हैं और उनमे घूल 
अधिकार भी शामिल रहेंगे, इन लेखों का उद्देश्य अधिकारों का दुरुपयोग रोकना है । 

परमादेश का लेख ( [9० ए/:४ रण )/४४वेशा7ए७७ )--परमादेश 
द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपना कत्तेव्य करने की भाज्ञा दी जाती है। 
मान छो मजदूर कानून के अनुसार किसी कारखाने का यद्द कत्तंव्य है कि बह उस 
सजदूर को हरजाना देंगा, जिसे काम करते समय चोट छूग गई हो। अब यदि 
कोई कारखाना भपना यह्द कत्तेव्य पालन नहीं करता, तो द्वाईकोट उसे परमादेश 
द्वारा किसी घायछ मजदूर को दरजाना देने की आज्ञा दे सकता है । 

प्रतिपेधष का लेख ( [86 ए/+६ ० ?70्राञ्नञतठ50 )--प्त्रिपेघ का 
लेख प्रायः उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालय को किसी मुकदमे में 
कार्य स्थगित करने को दिया जाता है । यह लेख इस आधार पर दिया जाता है 
कि अधीन न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर काये कर रहा है, अथवा घह 
स्ासाविक न्याय का उर्ल्लंघन कर रहा है। एक उच्च न्यायारूय अपने अधीन 
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न्यायालय को यह लेख जारी कर सकता है। वह कह सकता है कि अमुक- 
झुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिये उसकी सुनवाई वह बन्द कर दे । 
इसी प्रकार उन्च्च न्यायालय किसी न्यायाधीश के ऊपर सी यह लेख, यह कहकर 
जारी कर सकता है कि वह खाभाविक न्याय के नियेमों का उल्लंघन कर रह्य है। 
यदि कोई न्यायाधीश किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, जिसमें खय्य॑ 
उसका खा है, तो उनन्‍्च न्यायालय उस न्यायाधीश पर भी यह लेख जारी कर 
सकता है । | 

प्रतिषेध का लेख उन सावेजनिक संस्थाओं पर भी जारी किया जा सकता है, 
जिन्हें न्याय सम्बन्धी अधिकार श्राप्त नहीं हैं। पर जो न्याय जेसे निर्णय 
(()2ए१भं-]पतांलंग 96ल्‍लं॥0०7058 ) किया करती हैं। मान छो किसी. 
जिला बोर्ड को किसी जमीन के मूल्य के सम्बन्ध में सब पक्ष के लोगों को सुनने के 
बाद न्याय जेसा निर्णय करना है । 'यदि वह जिला बोर्ड ऐसा निणेय एक पक्ष को 
सुनने के बाद अथवा विना सब पक्षों को सुने अपना निर्णय देता है, तो उसके विरुद्ध 
इस आधार पर प्रतिषेघ का लेख जारी किया जा सकता हैं कि उसने न्याय के 
खाभाविक नियमों का उल्लंघन किया है । | 

उत्पेषण लेख ( [06 ए/०६ रण (60थ्वां )--प्रयः उ्रेषण-लेख 
किसी मुकदमे को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में. भेजने के लिये जारी 
किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से बाहर अधिकारों का उपयोग न करे । 
चहुधा अतिषेष और उत्प्रेषण के लेख एक साथ जारी किये जाते हैं । उल्रेषण-लेख 
जिला वो और कारपोरेशन जैसी सावेजनिक संस्थाओं के सम्बन्ध में भी तब जारी 
किया जा सकता है, जब इन संस्थाओं को न्याय जेसे निर्णय करने पड़ते हैं । 

अधिकार पृच्छा का लेख (7798 ए४-६ ए (20०-ए४४क्‍४000)-- 
जंव कोई व्यक्ति किसी सावेजनिक पद्‌ को गेर कानूनी तरीके से अथवा जबदंस्ती 
ले लेता है, तब उसके विरुद्ध अधिकार-प्च्छा का लेख जारी किया जाता है।' 
मान लो किसी सावेजनिक पद पर किसी ऐसे व्यक्ति कि नियुक्ति होती है, जिसकी 
आंयु ७० वष की है । अब यदि उस पद के सम्बन्ध में अवकाश अहण करने की 
“निर्धारित आयु ७० वे से कम है, तो उपरोक्त उच्च न्यायालय उंस व्यक्ति के विरुद्ध 
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:अधिकार-पृषच्छा का लेख जारी कर सकता हे और उस प॒द्‌ को खाली घोषित 
“कर सकता है । है 
भारत में कानून की सत्ता ( रिपांट ् ॥.8७9 70 एव8 )-यह 
कद्दा जा सकता है कि अनुच्छेद १४, १९, २१ और ३१ (६ पीछे देखो )| मिलकर 
भारत में कानूत की सत्ता स्थापित करते हैँ। प्रेझ-प्रिठेन और अमेरिका में 
कानून की सत्ता के दो अथ होते हैं--(१) जब तक साधारण न्यायालय में यह 
सिद्ध न हो जाय कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, तब तक उसके 
जीवन, सम्पत्ति और खतन्त्रता का अपदरण नहीं किया जा सकता 5 और 
(२) कोई भी व्यक्ति ( रोजा को छोड़कर ) कानून से परे नहीं हे । अर्थात्‌ सब 
व्यक्ति चाहे वे किसी भी स्थिति के हों और चाहे किसी भी पद पर क्‍यों न हों, 
कानून का उल्लूंधन करने पर समान रुप से दंड के भागी होंगे । 
ध्यान रहना चादिये कि अनुच्छेद २१ में केवल “जीबन और व्यक्तिगत 
-खतन्त्रता” का उल्लेख किया गया है, सम्पत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। 
उसमें कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक खाधीनता 
से विधि द्वारा स्थापित अक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित न किया जायेगा ।” 
'परन्तु अनुच्छेद १५ और अनुच्छेद ३१ से साफ जाहिर हो जाता है कि कोई भी 
व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से विधि द्वारा स्थापित अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया 
जा सकता । 
संविधान समा में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्दों पर चहुत 
विवाद हुआ था। बहुत से सदस्यों का यह मत था; और इनमें मसबिंदा समिति 
( [)४०798 (१0777702८ ) के एक सदस्य भी थे, कि ये शब्द न्यायालयों 
का अधिकार-क्षेत्र एकद्म सीमित कर देते हैँ और विधानमंडलों को किसी व्यक्ति 
की खतन्त्रतो अपहरण करने का अथवा उसे सीमित करने का सनचाहा अधिकार 
दे देते है। इन आलोचकों ने यह वात ठीक द्वी कही थी कि यदि ये छाव्द रखे 
गये तो न्यायालयों को केवल यह देखने का अधिकार रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति 
केंद में या नज्रबन्दी में रखा गया है तो वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के 
आधार पर रखा गया है अथवा नहीं । खर्य उस कानून के सम्बन्ध में कहने का 
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कुछ अधिकार न रहेया कि वह कानून न्यायोचित है अथवा नहीं। इसलिये 
एक वार जब विधानमंडल कोई कानून बना देगा तो न्यायालय केवल दशक कीं 
तरह रह जायँगे। उन्हें केवल यह देखने का अधिकार रहेगा कि किसी मामले 
में कानून का पालन किया गया है अथवा नहीं । वे यह नहीं देख सकते कि 
खये कानून न्‍्यायोचित है अथवा नहीं । इसलिये आलोचकों का कहना -यह था 
कि “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़मर” ( “८८०८ 0८९८०-तीएए्ट ६० 
77002०पल्‍7९ 5987४०॥9760 9&ए 7.99*” ) शब्दों की जगह “विधि की 
उचित क्रिया को छोड़कर” ( “ए]६07: [प८ ए70८2४$ ता [.2ए” ) 
शब्द होने चाहिये । । 
| इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि संविधान सभा ( ()0796- 
प९॥ 43.89८77/0[ए ) ने जो मंत्रणामंडल्ली नियुक्त की थी, उसने इस अनुच्छेद्‌ 
के लिये “विधि की उचित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्दों की ही सिफारिश की थी। 
लेकिन मसविदा समिति _( [7४तिए (70एाणा7:८6८ ) ने इन शब्दों की 
जगह “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्द रखें। समिति का मत 
था कि ये शब्द अर्थात्‌ “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” अधिक स्पष्ट और . 
सुनिश्चित थे। समिति ने कह्ा कि जापान के संविधान में यही शब्द रखें गये हैं । 

“विधि की उचित ग्रक्रिया को छोड़कर” शब्द अमेरिका के संविधान में हैं । 
अमेरिकन संविधान के ५ वें और १४ वें संशोधनों में कहा गया है कि किसी भी 
व्यक्ति के जीवन, खाधीनता और, सम्पत्ति का अपहरण “विधि की उचित अश्रक्रियाः 
को छोड़कर अन्य अकार से न होगा ।” अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने “विफि 
की उचित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्दों का अथ यह छयाया .है कि न्यायालय नः 
केवल प्रक्रिया की जाँच कर सकते हैं, वरन्‌ वे विधानमंडल के अधिकार-क्षेत्र का भी 
विचार कर सकते हैं और स्वयं कानून का सी विचार कर सकते हैं। वे किसी 
कानून को इस आधार पर अमान्य घोषित कर सकते हैँ कि वह नागरिकों कीः 
व्यक्तिगत स्वाघीनता का अनुचित रूप से अतिक्रमण करता है । 

यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद २१ भारत के न्यायालयों को ऐसा कोई अधिकार 
नहीं देता। इस अनुच्छेद के शब्दों से साफ जाहिर होता है कि व्यक्तिगत . 


मूल अधिकार ११७ 


स्वाधीनता के सम्बन्ध में भारतीय न्यायालयों को स््रयं कानून पर विचार करने का ! 
अधिकार नहीं रहेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई विधानमंडल यह कानून 
बनाता है कि कुछ खास तरह के मुकदमों का न्यायालयों में विचार नहीं हो सकता, 
तो न्यायालय उस कानून पर यह कह कर विचार नहीं कर सकते कि वह नागरिकों 
'की व्यक्तिगत स्वाधीनता पर भाघात करता है । यदि न्यायालयों का यह मत 
है कि कोई कानून दंड प्रणाली में ऐसे परिवर्तन कर देता है, जिससे कुछ मामलों 
में न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, तो भी उन्हें उस कानून को भमान्य घोषित करने 
'क्रा अधिकार नहीं रहेगा । इस प्रकार कुछ वातों में अनुच्छेद ९१ न्यायालयों पर 
पविधानसंडलों का उच्च प्रभाव स्थापित कर देता हैे। नये संविधान के अनुसार 
भारत में अमेरिका की तरद्द कानून की स्थापना नहीं द्वो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत 
अवाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों पर न्यायालय विचार नहीं कर सकते । 

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय न्यायालयों को विधानमंडलों 
के बनाये हुए कानूनों को अवेध घोषित करने का अधिकार नहीं है। वास्तव में 
भारतीय न्यायालयों को विधानमंडलों के बनाये हुए कानूनों को अवैध घोषित 
'करने के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। ध्यान रहे कि भारत का नया विधान 
संघात्मक है, और संघ शासन की एक मूल विशेषता यह होती है कि उसमें न्याय 
अणाली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। यदि किसी राज्य सरकार का बनाया 
हुआ कानून संघ-शासन के क्षेत्र में दुख देता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे 
अवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है। यही वात राज्य-शासन के 
सम्बन्ध सें संघ के बनाये हुए कानून पर भी लागू होती है। फिर यदि कोई 
कानून संविधान के किसी लिखित धारा का अतिक्रमण करता है तो न्याय-शासन उसे 
अमान्य घोषित कर सकता है । उदाहरण के लिये यदि कोई कानून नागरिकों के 
सभा करने अथवा संघ बनाने अथवा अवाध संचरण के अधिकार पर अनुचित शांत 
लगाता है, तो न्‍्याय-शासन उसे अवधानिक घोषित कर सकता है । 


के 


भनुच्छेद ९१ की न्रुटि कुछ दृद्‌ तक अनुच्छेद २२ में दूर कर दी गई है 
अनुच्छेद २२ में कहा गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जायगा, उसे 
अपने मन के वकील की राय लेने का मौका दिया जायगा और गिरफनतारी के 


कक नन्‍थ नम | हि | न का के अंकल ही “मना कक 


। 
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२४ घंटे के अन्द्र उसे सबसे नजदीक के न्यायाधीश के सामने पेश किया जायगा ४ 
इस सियाद में वह समय शामिल नहीं है, जो उसे अदालत तक जाने में लगेगा। 
यह बात जरूर है कि ये शर्ते उन गिरफ्तारियों में लागू नही होतीं, जो निवारक- 
निषेध के सम्बन्ध में होंगी । परन्तु अन्य प्रकार की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में: 
नागरिकों के अधिकार को कोई कानून नहीं छीन सकता । यदि कोई कानून ऐसा 
करेगा तो चह अमान्य साना जायगा । इन अधिकारों के सम्बन्ध में यह ध्यान 
रखना चाहिये कि सन्‌ १८९८ की दंडशासन प्रणाली ( (.ंजशाएधों 270- 
०९०ए7७ (१002८ ) में भी इसी प्रकार के अधिकार हैं। लेकिन “दंड-विधान में: 
संसद्‌ आसानी से संशोधन करके इन अधिकारों को बदल सकती है। लेकिन 
संविधान को संसद इतनी आसानी से नहीं बदछ सकती । इसलिये इन अधिकारों: 
को दंड-विधान में रहने की अपेक्षा संविधान में रखने से अधिक संरक्षण मिलः 
गया है । बे 


यवां अध्याय 


राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व 
( ए7९८४४७ ?#ं)रतफञ९5 ० 5६४६० ९००३ ) 


हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व सम्बन्धी अनुच्छेद एक: 

नई विशेषता है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग ४ में रखे गये हैं। अलुच्छेद्‌ 

३७ में स्पष्टहप से कहा गया है कि “इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी 

. न्यायालय द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी, किन्तु तो भी इनमें दिये हुए तत्त्व देश 
के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वोँ का प्रयोग करना राज्य का 
कत्तंव्य होगा। अनुच्छेद ३८ में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
की, जिसमें सामाजिक, भायिक और राजनेतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभीः 
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संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक काये साथक रूप में स्थापना और संरक्षण 
करके छोक-कल्याण की उच्चति का प्रयास करेगा। इस साग के अन्य सभी 
अनुच्छेद प्रायः इसी अनुच्छेद की विशद्‌ व्याख्या करते हैं। अजुच्छेद ३९, ४१ 
४२, ४३, ४६५ ४७ और ४८ प्रधानतः आधिक वातों से सम्बन्ध रखते हैं । 
उनमें कद्ठा यया है कि राज्य अपनी नोति का विशेषहुप से ऐसा संचालन करेया 
कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साथन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । 
देश के साधनों का स्वामित्र और नियंत्रण इस प्रकार चंटा होगा, जिससे सामूहिक 
हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो । आयिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन 
और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्रण न दो! पुरुषों 
और ख्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो । श्रमिक पुस्पों और 
लियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सकुमार अवस्था का हुरुपयोग न हो 
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तथा आथिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना 


पढ़ें, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। शेशव और किशोर अवस्था 





का शेशव से तथा नेतिक और आधिक परित्याग से संरक्षण हो। राज्य अपनी 
आधिक सामथ्ये और विकफेस की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के 
तथा बेकारी, बुढ़ापा, चीमारी और अंगह्यनि तथा अन्य अभाव की दशाओं में 
सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। 
राज्य काम की यथोचित्‌ भौर मानवोचित्‌ दशाओों का तथा प्रसति सहायता के 
लिये उपवन्ध करेगा । राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिक्रों 
को काम, निर्वाह-मजदूरी, शिष्ट जोबन स्तर, तथा अवकाश और आराम के समुचित 
उपभोग की दशाओं तथा सामाजिक और सांछ्ृतिक उन्नति की दकशाओं को प्राप्त 
कराने का प्रयज्ञ करेगा तथा विशेषदूप से ग्रामों में कुटीर उद्योग को वेयक्तिक 
अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेया। राज्य जनता के दु्बछ बर्गों 
विशेषकर अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ 
सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेया तथा सामाजिक अन्य और 
शोपणों से उनकी रक्षा करेगा । राज्य आह्वार, जीवन तथा स्वास्थ्य के स्तर को 
ऊँचा उठाने का प्रयल् करेगा तथा हानिकर नशा सम्बन्धी वस्तुओँ का प्रचार 
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.  शेकेगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचकत करेगा और दुघारू 
गायों, बछड़ों और अच्छे बेलों का बध बन्द करेगा । 
अनुच्छेद ४० में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा 
और उन्हें ऐसे अधिकार देगा, जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में 
काये कर सकें। अनुच्छेद ४४ में कहा गया है कि सारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में 
नागरिकों के लिये राज्य एक समान व्यवहार संहिता ( (सी (7056 ) बनाने 
की कोशिश करेगा । अनुच्छेद ४५ के अनुसार राज्य संविधान प्रारम्भ होने के 
१० ब्ष के भीतर १४ वर्ष तक के सब वालकों को अनिवायें जौर निःशुल्क शिक्षा 
देने का प्रवन्ध करने की कोशिश करेगा । अनुच्छेद ४५ राज्य को यह आदिश 
ड्वेता है कि जिन ऐतिहासिक और कला तथा संस्क्ृति सम्बन्धी स्थानों को संसद 
राष्ट्रीय महत्त का घोषित कर दे, उनकी राज्य रक्षा करेगा । अनुच्छेद ५० यह 
आदेश देता है कि राज्य की लोक-सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से 
पृथक करने के लिये राज्य अग्नसर होगा । 
अनुच्छेद ५१ का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से है। उसमें 
कहा गया है कि राज्य-- 
(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का; 
(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का ; 
(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्रीय विधि और 
.. सन्धि बन्यनों के अ्रति आाद्र बढ़ाने का ; तथा 
(घ) अच्तराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये ग्रोत्साइन 
देने का प्रयास करेगा । 
क्या ये उपवन्ध अथहीन है. ९ ( 86 (9९४८ शि0जएंशं008 
१/९४०४४०९]९४५ £ )--संविधान के इस भाग की आलोचना यह कह कर की 
" गई है कि इसमें केवल कुछ मह _ उद्देश्य रखे गये हैं। कहा जाता है कि इन 
है उद्देश्यों को संविधान में जोड़ना व्यर्थ ही हुआ, क्योंकि उन पर न्यायालयों के द्वारा 
अमल नहीं कराया जा सकता । इस आलोचना के उत्तर सें यह कहा जा सकता 
है कि इन सिद्धान्तों में कुछ उच्च आदरशों का समावेश है । संविधान में रहने से 
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व्वे राज्य को सदा यह याद्‌ दिलाते रहेंगे कि उसे अपनी नीति इस ढंग से स्थिर 
करनी चाहिये तथा अपने कार्य इस प्रकार करने चाहिये कि इन आदशों का 
अधिक से अधिक पालन होता रहे । यद्द कहना उचित होगा कि ये धाराएं राज्य 
के नाम जनता का लिखित अनुदेश ( [05४7प72006 ० 0४7 प८४०079 ) 
हैं। जनतंत्र में समय-समय पर जनमत के अनुसार विभिन्न दलों की सरकारे 
वनती रहती हैं। इसलिये जनमत में परिचत्तेन के अनुसार भारत में विभिन्न 
दलों की सरकारें वन सकती हैं । किसी समय किसी अलुदार दुरक की सरकार 
'बन सकती है और किसी समय एक उम्र दछ की सरकार वन सकती है । परन्तु 
संविधान में इन सिद्धान्तों के रहने से यह भाशा की जा सकती है कि अनुदार 
-दुल अपनी नीति निर्धारित करते समय इन सिद्धान्तों का एकद्म त्याग नहीं 
करेंगे और साथ ह्वी उम्र दुख भी अपना आथिक अथवा अन्य कार्यक्रम पूरा करने 
के लिये इस संविधान की उपेक्षा करना आवश्यक नहीं सममेगा। 

ऐसी बात नहीं है कि संसार के अन्य किसी देश के संविधान में हमारे 
#ज्य की नीति के निर्देशक तत्ततों' के समान सिद्धान्त न दों। आयरडेंड के 
संविधान में इस-तरह-के-कुछ सिद्धान्त हैं । 





दसवां अध्याय 


राष्ट्रति और उप-राष्टरपति 
(6 ?7€बंवशा६ ित वा शांटटन९शञंपेंशा६ ) 


संविधान कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति और एक उपनराष्ट्रपति होया। 
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक्त गण ( 6८०४४) (20]९26 ) के 
सदस्य करेंगे, जिससें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य $ तथा 
(ख) राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगें। राष्ट्रपति का .निर्वाचन 
अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धते के अनुसार एकल संक्रमणीय-मत्त द्वारा . होगा 
( 0 ४०९८07त४87००७ ज्ांफी घी€ अप्रशपश०७ एा छा00ण007र्थ ९-८ 
ए728शाए्श्व700 >2ए ग्रद्व्ा78 रण आगडोल घव्ार्शटा्ओ' एणे6 )। 
यह निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली ( 520:2£ 30५८ ) द्वारा होगा। राष्ट्रपति 
निर्वाचित होने के लिये किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शत पूरी करनी चाहिये--- 
', (१) बह सारत का नागरिक हो 7 (२) वह ३५ वर्ष को आयु पूरी कर चुका हो 0 
: (३) छोक-ससा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की शत पूरी करता हो। (४) 
, भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकार के अधीन, अथवा इन सरकारों में से किसी के: 
नियंत्रित स्थानीय, या किसी अन्य अधिकारी के अधीन कोई छाम के पद्‌ (()#08 
० ?०ग0) पर न हो । लेकिन दस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति छान का पद्‌ धारण: 
किये हुए केवल इसी कारण नहीं समझता जायगरा कि वह भारत का राष्ट्रपति या 
उपनराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उप-राजग्रमुख है।' 
भथवा संघ या किसी राज्य का मन्त्री हैं। तात्पय यह है कि राष्ट्रपति, के चुनाव 
के सम्बन्ध में थे पद लाम के पद्‌ नहीं समसे जायेँगे। राष्ट्रपति को १०,००० रु०- 
सासिक वेतन तथा अन्य भत्ते सी सिलेंगे। उसे एक सरकारी निवास स्थान भीः 

, मिलेगा, जिसका उसे किराया नहीं देना पड़ेगा । 
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राष्ट्रपति के पद की अवधि ५ वषे है। वह अन्य कोई लास का पद ग्रहण: 
नहीं कर सकता । वह संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का सदस्य न होगा। यदि इन संस्थाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति 
के पद्‌ के लिये निर्वाचित हो जाय तो पद्‌ अदण करते दी उसकी सदस्यता समाप्त 
हो जायगी । राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपने हस्ताक्षरों द्वारा उप-राष्ट्रपति के पास 
मेज सकता है। संविधान के भतिक्रमण के लिये राष्ट्रपति पर मह्यभियोग 
([ए्र7९४८/॥7९ए००) चछाया जा सकता है और दोप सिद्ध होने पर वह पद्च्युत 
किया जा सकता है। महामियोग चलाना हो तो संसद्‌ का कोई एक सदन दोपा- 
रोप करेया और दूसरा सदन उसका जाँच करेगा या करायेगा। जो सदन जांच 
करता है या कराता है, यदि वह दो तिद्वाई बहुमत से इस आशय का भ्रस्ताव पास 
करता है कि राष्ट्रपति पर लगाये गये दोप सिद्ध हो गये, तो इसका अर्थ यह होगा 
कि प्रस्ताव पास करने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत दो गया । 

राष्ट्रपति को कार्य-शक्ति ( 96 ?:7९४6९०९४ ?0एछ८:४ )--संघ की 
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के द्वाथों में रहेगी और वह इसका प्रयोग संविधान के 
अनुसार या तो स्त्रयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। लेकिन 
संविधान यह भो कइता है कि “राष्ट्रपति को अपने छृत्यों का सम्पादन करने में: 
सदह्दायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान, प्रधान 
मंत्री होगा ।” इसलिये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपना कार्य मंत्रि-परिपद्‌ की सलाह से करेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में महत्व-- 
पूर्ण प्रए्न यद है कि क्या वह हमेशा मंत्रि-परिषद्‌ की सलाद मानने के लिये बाध्य. 
होगा। अर्थात्‌ क्‍या वह नाममान्न का कार्यप्रालिका का प्रधान होगा अथवा से 
उसके हाथ में कुछ वाह्तविक शासन-शक्ति मी होगी १ ४. ने | हिट 

यह वात तो स्पष्ट है कि संविधान यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति अपनी 
मंत्रि-परिपद्‌ की सलाह मानने को हमेशा बाध्य रहेगा । और यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ब्रिटेन की वेधानिक प्रथा भारत सें भी छायू होगी । प्रिटिश संविधान 
के अनुसार राजा केवल वंधानिक प्रधान है । वह सब काये अपनी मंत्रि-परिपद की 
सलाह के अनुसार करता हैँ। ब्रिटेन में यह बहुत पुरानी प्रथा है। परन्तु 


3२७ भारत का संविधान 


भारत में न तो ऐसी कोई प्रथा ही है और न संविधान ही स्पश्रछप से कहता है 
कि वह मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह सानने को वाध्य होगा । इसलिये हम इस नतीजे 
“पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रपति केवछ एक वेधानिक अधान न रहेगा । उसके हाथ में 
कुछ वास्तविक शक्ति भी रहेगी। लेकिन यह श्रइन पूछा जा सकता है कि सीमा 
क्या होगी । शा 
| यह तो स्पष्ट है कि साधारण दिन प्रति दिन के शासन में राष्ट्रपति कोई दखल 
१ नहीं देगा। साधारणतः वह अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह के अजुसारं हीं कांम 
/ करेगा। : क्योंकि संविधान के अजुसार मंत्रि-परिषद्‌-संसद-के विम्न-संदन- अर्थात्‌ ह 
: होक-समा (005४ ० 7८०७) के श्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। 
इसलिये मंत्रि-परिषद्‌ ऐसी होगी जिस पर लोक-सभा का विश्वास हो । यदि 
शासन की साधारण और दिन अति द्नि की बातों में राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ की 
सलाह नहीं मानता तो मंत्रि-परिषद्‌ अपना पद त्याग सकता है और तब राष्ट्रपति 
को दूसरी मंत्रि-परिषद्‌ नियुक्त करनी पड़ेगी । परन्तु सम्भव है कि उसे दूसरी 
मंत्रि-परिषद्‌ न मिले । क्योंकि नयी मंत्रि-परिषद्‌ भी ऐसी होनी चाहिये, जिस पर 
लोक-सभा का विश्वास हो । परन्तु जो राष्ट्रपति साधारण बातों में मंत्रि-परिषद्‌ - 
की सकाह नहीं मानता, उससे लोक-सभा भी नाराज हो जायगी और वह उसके लिये 
ऐसी नयी मंत्रि-परिषद्‌ बनाना असम्भव कर देगी, जिस पर उसका विश्वास हो। 

» परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की सलाह की 
“ उपेक्षा करके अपनी इच्छानुसार काये कर सकता है। मंत्रि-परिषद्‌ के समान 
राष्ट्रपति भी जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है मौर विशेष या संकटपुण परिस्थिति 
में वह मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह की उपेक्षा करके अपने निर्णय के अनुसार काय कर 
सकता है । जनता ने जब उसे अपना प्रतिनिधि चुना, तब उसने पद अहण करते 
समय यह शपथ अ्रहण की थी कि वह संविधान और 'कानून की रक्षा तथा उसका 
पालन करेगा और भारत के लोगों की सेवा और भलाई में लीन रहेगा । इस शपथ 
त्तथा जनता के इस विज्वास को पूरा करने के लिये वह सच्चे दिक से कमी किसी 
परिस्थिति-विशेष में अपने निणेय के. अनुसार काम कर सकता है । वह कह 
सकता है कि मेरी राय में देश की सच्ची भलाई मेरे निणेय में ही है । ; 
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एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । मान लो मंत्रि-परिषद्‌ कहती 
है. कि लोक-सभा का विघटन ( )880[पए४07 ) कर दिया जाय और राष्ट्रपति 
इस सलाह को नहीं मानता । वह कह सकता है कि पिघटन मंत्रि-परिपद्‌ 
लिये सुविधापूर्ण हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के लिये हितकारी न होगा। बहुत से. 
देशों में विघटन का अधिकार शासन के प्रधान का ही एक अधिकार-विशेष माना 
जाता है और उसके द्वारा वह प्रजातन्त्र प्रणाली में मंत्रि-परिपद्‌ और संसद्‌ में 
सन्तुलन रखता हैं। उदाहरण के लिये दक्षिण-अफ्रिका में राजा अथवा उसका 
प्रतिनिधि गवनेर-जनरल मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह के अनुसार काम करता है, परन्तु 
कुछ बातों में गवरनर-जनरल अपने निर्णय के अनुसार भी काम कर सकता है और 
इन बातों में संसद का विघटन भी शामिल है । इसी प्रकार आयरलेंड के संविधान 
में मी साधारणतः राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार काये करता है, लेकिन 
“'डेल” अर्थात्‌ उस देश“की संसद को विघटित करने की सलाह्ट मानने को वह वाध्य 
नहीं है। इस सम्बन्ध में वह मंत्रियों की सलाह फी उपेक्षा कर सकता है । 
लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिये कि संविधान का अतिक्रमण करने के. 
लिये संसद्‌ राष्ट्रपति पर महाभियोग छूंगा सकती है और उसे पदच्युत--कर-. सकती' 
_है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि संसद्‌ के इस अधिकार को ध्यान में: 
रखकर राष्ट्रपति कभी तानाशाह को तरह काम करने का साहस न करेगा । यदि 
संसद राष्ट्रपति पर मह्यभियोग लगाती है, तो ऐसी अन्य कोई संस्था नहीं हे, 
जिसके सामने राष्ट्रपति अपील कर सके । संविधान का उद्देश्य तो सहज ही समम्त. 
में आ जाता है । उसका उद्देश्य यह है कि भारत में ऐसा गणतन्त्र स्थापित हो, 
जिसमें शासन तन्त्र ज नता की इच्छा के अनुसार चले। इसमें तो संदेह नहीं फि 
संघ में जो मंत्रि-परिषद्‌ होगी, वह लछोक-सभमा की विज्वासपात्र होगी। इसलिये 
साधारणतः वह संघ के जनमत की प्रतिनिधि समझी जावेगी। इसलिये जो 
राष्ट्रपति संविधान के शब्दों भौर उद्देश्यों को भली-भांति समझता है, वह -साधारणतः' 
मंत्रि-परिपद्‌ की राय की उपेक्षा नहीं करेगा । 
लेकिन जिस राष्ट्रपति का प्रभावशाली व्यक्तित्र, होगा, उसकी शक्ति काफी 
अधिक रहेगी । जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण उसका प्रभाव तो 


२! 


१२६ सारत का संविधान 


अधिक रहेगा ही। साथ ही अपने. व्यक्तित्व के 5प्रमाव के कारण मंत्रि-परिषद्‌ 
के निर्णयों पर भी उसका प्रभाव कम न रहेगा। मंत्रि-परिषद्‌ की निर्णयों पर 
-राष्ट्रपति का ग्रभाव जानने के लिये हमें केवल यह यथाद्‌ रखना है कि संविधान ने 
-संघ सरकार को कितनी अधिक शासन शक्ति दे रखी है। प्रधान मंत्री की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी । यदि संसद में दो से अधिक ऐसे दल हैं; जिनमें से 


2 अर 


किसी एक का निश्चित बहुमत ( 95००८७ (५०7४ ) नहीं है, तो राष्ट्र- 


“पति को अपनी इच्छानुसार प्रधान मंत्री नियुक्त करने का काफी मौका रहेगा। 
एक के बदले दूसरे दल का मुखिया चुनकर वह सरकार के संगठन में तथा उसकी ह 


“नीति निर्धारण में काफी हाथ रखेया । 

राष्ट्रपति की इस व्यापक शक्ति को ध्यान में रखते हुए भव हमें उसके उन 
“विशिष्ट अधिकारों को देखना चाहिये, जो संविधान द्वारा उसे दिये गये हैं। 
सुविधा के लिये हम उसके अधिकारों को निम्नवर्गों में बांट सकते हैं- (१) कारये- 


"पालिका सम्बन्धी अधिकार ; (९) आकस्मिकता सम्बन्धी अधिकार ; (३) विधान 


सम्बन्धी अधिकार ; (४) वित्त सम्बन्धी अधिकार और (५) न्यायपालिका सम्बन्धी 
अधिकार । 2 | 

कारयपालिका सम्बन्धी अधिकार ( [%८८ए४ंए०९ ?0ण८7:७ )--जेंसा 

“कि कहा जा चुका है, राष्ट्रपति संघ शासन की कार्यपालिका का प्रवान ( फेडटटाप- 

“धंए८ पनं८४0 ) होगा । राष्ट्रपति संघ की सनिक और सुरक्षा शक्ति का भी 

(प्रधान होगा । इस. अधिकार के बल पर उसे युद्ध भर शान्ति की घोषणा करने 


का अधिकार होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का सम्बन्ध उन बातों से होगा--. 


(१) जिन पर संसद कानून वना सकती है; (९२) सन्धि और सममौते 
के कारण जो अधिकार या अधिकार-क्षेत्र भारत सरकार को प्राप्त हों। शासन को 
- छुविधापूवेंक चलाने के लिये राष्ट्रपति नियम बनावेगा और शासन-काय्ये को मंत्रियों 
में चाट देगा । - भारत-सरकार के सब काये राष्ट्रपति के नाम से होंगे । 
आकस्मिकता सम्बन्धी अधिकार ( स्िाशाएशा९एए ए00ए9678 )-- 
आकत्मिक परिस्थितियों का सुकाविछा करने के लिये राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार 


दिये गये हैं। संविधान में ३ प्रकार की भाकस्मिकता का अलुमान किया गया 
रा 


ला 
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है और इन आकस्मिक परिस्थितियों का निवारण करने के लिये राष्ट्रपति को काफी 
अधिकार दिये गये हैं । ये तीन प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं--- 

(१) युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति या भशान्ति का 
खतरा ; (२) राज्यों में वेधानिक शासन असफछ द्वोने से उत्पन्न परिस्थितियां ६ 
भौर (३) आशिक या वित्तीय परिस्थितियाँ । 

(१) अब इम पहले प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। 
यदि राष्ट्रपति का यह निश्चित मत है कि भारत अथवा उसके कोई क्षेत्र की सुरक्षा 
को युद्ध, आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति का खतरा है, तो राष्ट्रति आपात की 
उद्घोषणा ( 70टीब्रागर/07 ् सिएरश००८ए ) कर सकता है। यदि 
शष्ट्रपति सोचता है कि यह खतरा उपस्थित हो गया है, अथवा किसो भी समय 
उपस्थित हो सकता है, तो वास्तविक घटना होने के पहिले ही वह इस प्रकार की 
चघोपणा कर सकता है। वाद में एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपात की उद्घोषणा 
समाप्त की जा सकती है । / इस उद्घोषणा को संसद के भ्रत्येक सदन के सामने 
पेश होना चाहिये और वह एक महीने के बाद समाप्त दो जायगी, यदि २ माह के 
अन्द्र संसद का प्रत्येक सदन उसे स्वीकृति न दे । 

लेकिन यह भी सम्मव हे कि आपात की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाय, 
जब- लोक-सभा विघटित हो ; अथवा उद्घोपणा होने के २ महीने के भीतर लोक- 
सभा का विघटन दो सकता हैं। इस परिस्थिति में यदि राज्य-परिपद्‌ 
( (2०णातला ० 5:४(०७ ) उसे अपनी स्वीकृति दे देती है और लोक-समा 
नहीं दे पाती तो नई छोक-सभा की पहिली वेठक के ३० दिन के भीतर चह 
उद्घोषणा समाप्त हो जायगी । लेकिन यदि्‌ इसी बीच में छोक-सभा भी उसे 
अपनी स्त्रीकृति दे देती है, तो वह जारी रहेगी । 

जापात की उद्घोषणा का एक परिणाम यह होगा कि संघात्मक (#९०९४श) 
संविधान करीव-करीब एकालक ( (7शांप्थाए ) हो जायगा। क्योंकि जब तंक 
आपात की उद्घोगणा जारी रहेगी, तव तक-- 

(१) संसद को सारे भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र में उन सब विपसयों 
प्र कानून वनाने का अधिकार रहेगा, जो राज्यसची ( 50206 [#5 ) में हैं। 
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और यदि इन कानूनों का राज्य के बनाये हुए कोई कानूत्त विरोध करते हैं, तो. 
उस हद तक उस राज्य के कानून असान्य होंगे। | 
(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति इतनी विस्तृत हो जायगी कि वह किसी भी 
राज्य को किसी भी सम्बन्ध में आदेश दे सकती है । वह राज्य को आदेश दे सकतीः 
है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस ह॒द तक और किस तरह काम करेगी । 
(३) संविधान द्वारा दिये गये निम्नलिखित मूल अधिकार स्थग्रित हो जायेंगे, 
(क) विचार प्रकट करने की और भाषण देने की स्वतन्त्रता, (ख) शान्तिपूर्वक समा: 
करने की स्वतन्त्रता, (ग) संघ बनाने की स्वतन्त्रता, (घ) भारत के. किसी 
सी सागर में अवाध रूप से आनें-जाने की स्वतन्त्रता, (छ) भारत के किसी भी भाग: 
में निवास करने की स्वतन्त्रता, (च) सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने की- 
स्वतन्त्रता, (छ) कोई भी पेशा, व्यवसाय या जीविका उपाजन करने की स्वतन्त्रता ।- 
(४) राष्ट्रपति मूल अधिकारों की प्राप्ति या रक्षा के लिये न्यायालय में प्राथेना- 
करने का अधिकार भी स्थरित कर सकताहै। : - 
(५) संघ और राज्यों के बीच में :आय वितरण सम्बन्धी जो नियमः 
बनाये गये हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। ह 
इसमें सन्देह नहीं की युद्ध, आक्रमण या आन्तरिक भशान्ति से उत्पन्न 
होनेवाली आकस्मिक परिस्थितियों का मुकाविला करने के लिये राष्ट्रपति अथवा .संघ- 
की. कार्यपालिका को जो अधिकार दिये गये हैं, वे अत्यन्त कढ़े और विस्तृत हैं ।. 
सबसे अच्छा यह होगा कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का उपयोग केवल मंत्रि-परिषद्‌ 
की सलाह से करे । लेकिन कसी ऐसी परिस्थिति सी आ सकती है। जब राष्ट्रपति 
इन कधिकारों का उपयोग मंत्रि-परिषद्‌ से पूछे बिना अपने निणय के अज्नुसार भीः 
कर सकता है। और जब हम इस बात को ध्यान में लाते हैं कि युद्ध अथवाः 
५ जाकमण की वास्तविक घटना के समंय ( अर्थात्‌ केवछ उसके खतरे पर ) राष्ट्रपति 
* ओपात की डद्घोषणा कर सकता है, तो ऐसा लगता है कि वास्तविक गणतन्त्र में: 
* राष्ट्रपति को इतने निरंकुश अधिकार नहीं मिलने चाहिये। अर्थात्‌ इतनी अधिकः 
, निरंकुशता और जनतंत्र में मेल केसे वेंठ सकता है। जब यह थालोचना की 
जाती है कि युद्ध या वाहरी आक्रमण या आन्तरिक अश्मान्ति द्वारा उत्तन्न होनेबालीः 
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हे 


आपात की परिस्थितियों का मुकाबिछा करने के लिये कार्यपालिका को विलकुछ 
निरंकुशवा के . अधिकार दे दिये गये हैँ, जिसका खंडन करना कठिन .हो 
जाता है । 

साथ ही इस वात को मी मानना ही पड़ता है कि कुछ नायरिकों की व्यक्तिगत 
सतन्त्रता की भपेक्षा सारे राज्य की सुरक्षा कहीं अधिक 5 महत्वपूण है । आखिर 
नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा तो राज्य ही करता है और जब राज्य स्वयं नष्ट 
हो जायगा तो नागरिकों की स्वतन्त्रता का .तो अत्तित्व ही न रहेगा । फिर 
हमें यद्ध भी याद रखना चाहिये कि राज्यों की स्वतन्त्रता और सुरक्षा को आज 
जितना खतरा है, उतना पहिले कभी नहीं था। भारत का संविधान ऐसे समय में 
बना है, जब दो महायुद्ध संसार को क्षत-विक्षत कर चुके और तीसरे की सम्भावना 
हर घड़ी वनी रहती है । इसलिये यह स्वाभाविक है कि संविधान निर्माताओं ने 
नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अपेक्षा संकटकाल में राज्य को सुरक्षित 
और दृढ़ रखने पर अधिक महत्व दिया। हस बात की कल्पना सहज ही की जा 
सकती है कि साधारण समय में नागरिकों को जो स्वतन्त्रता प्राप्त रहतो है, यदि 
वह संकटकाल में भी रहे तो कुछ समाजद्रोही व्यक्ति उसका लाभ उठाकर राज्य तथा 
नागरिकों की स्वतन्त्रता दोनों का नाश कर देंगे। 

अन्य देशों के संविधानों में सी मुठ अधिकारों को स्थगित करने की धाराएं 
पाई जाती हढैं। ब्रिटेन की पालियामेंट नायरिकों के कोई सी भधिकार स्थगित 
अथवा समाप्त कर सकती है, परन्तु अमेरिका में कांग्रेस अर्थात्‌ संसद केवछ एक 
मूल अधिकार अर्थात्‌ बन्दी प्रत्यक्षीकरेण का अधिकार स्थगित कर सकती है | 
परन्तु ब्रिटेन और अमेरिका में कार्यपालिका को कोई भी सूल अधिकार स्थगित करने 
को शक्ति नहों दी गई है। केवछ भारत में कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई 
है। और इस दृष्टि से भारत का संविधान इन दोनों देशों के संविधानों से भिन्न है । 
भारत में कार्यपालिका को कुछ बहुत ही महत्वपूण मूछ अधिकार स्थगित करने की 
शक्ति प्राप्त हे। क्योंकि जब आपात की उद्घोषणा की जायगी तो अपने आप 
कुछ मूल अधिकार स्थगित हो जायेंगे। परन्तु यह शर्ते रख दी गई है कि जब 
राष्ट्रपति यद्द भाज्ञा जारी करे कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिये न्यायालय 
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५ 
में ग्रारथना नहीं की जा सकती, तो वह आज्ञा संसद में पेश की जायगी। इसका 
अंथ यह हुआ कि संसद को इस आज्ञा के रंद्द करने का अधिकार रहेगां। - - : . 
फिर भी एक बात स्पष्ट हे। आकस्मिक संकट का निवारण करने -के छिये 
केन्द्रीय का्येपालिका .को जो अधिकार दिये गये हैं, वे एक तलवार की तरह हैं, 
जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा भी हो सकती है. और नाश मी हो सकता 
है। इसलिये इस तलवार का उपयोग बहुत सावधानी के साथ : करना चाहिये । 
,जर्मनी के वेमार संविधान के भनुच्छेद्‌ ४८ में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गय्या 
था कि भारी अशान्ति अथवा भन्य किसी: संकटकाल में वह कुछ मूल. अधिकारों को 
स्थगित कर सकता था । इस अनुच्छेद द्वारा दिये गये .इ_स अधिकार का दुरुपयोग 
करके ही हिटलर ने जमन नागरिकों की खतन्त्रता का नाश कर दिया। इसलिये 
“आकस्मिकता सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग बहुत ही सोच-विचार कर करना 
चाहिये । - हि 
- (१) अनुच्छेद ३५९ में वह थारा दी गई है, जिसके अनुसार आंप्रोतं की 
उद्घोषणा की अवधि सें यह असदेश जारी किया जा सकता हैः कि लोग मूछ 
अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय में प्रार्थना नहीं कर सकते । जब संविधान 
सभा इस अनुच्छेद पर विचार कर रही थी, तब एक सदस्य ने उठकर -कहा-- 
“आज हमारे लिये लज्जा और शोक का दिन है । ईंखर भारत के लोगों की रक्षा 
करे ।” केवल भविष्य वतलावेगा कि उक्त सदस्य के ये शब्द कहां तर्क सच थे । 
(२) अनुच्छेद २०६ में कहा गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति के पास इस भाशय की रिपोर्ट भेजता है अथवा अन्य 
किसी जरिये से भी राष्ट्रपति यह समझता है और उसे विज्वास है कि ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गईं है कि उस राज्य का शासन, पंविधान की घाराओं के भज्ुसार 
चलना सम्मव नहीं है तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वारा--(क) शासन के सब अश्ववा 
कुछ अधिकार भपने हाथ में ले सकता है। राज्यपाल, राजप्रमुख तथा अन्य 
संस्थाओं के शासन-अधिकार वह अपने हाथ में ले सकता है । केवल राज्य के 
'विधानमंडल और उच्च न्यायालय के अधिकार वह अपने हाथ में नहीं ले सकता | 
(ख) यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल के अधिकारों का .उपथोग 
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संसद करेगी अथवा संसद के अन्तंगेत होगा । दूसरी उद्घोषणा द्वारा इस प्रकार 
'की उद्घोपणा को समाप्त किया, जा सकतो है अथवा बद्छा जा सकता है । इस 
प्रकार की उद्घोषणा की अवधि २ मास की होगी। पर संसद के दोनों सदन अपनी 
सीक्षति द्वारा उस अवधि को वढ़ा सकते हैं । संसद के दोनों सदनों की स्त्रीकृति 
मिल जाने पर उद्घोषणा की अवधि ६ सहीने की हो जायगी -। इस प्रकार ६ महीने 
'की स्वीकृति बार-बार लेकर उद्घोषणा की अवधि ३ वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । 
परन्तु ३ बप से अधिक यह अवधि किसी भी हालत में नहीं-वढ़ाई जा सकती । 

लेकिन यह हो सकता है कि जब उद्घोषणा .जारी की जाय, तव लोक-सभा 
'विघटित हो अथवा उद्घोषणा होने के २ महीने के अन्द्र ह्वी लोक-सभा विघटित 
हो जाय । एसी परिस्थितियों में यदि राज्य-परिपद्‌ उद्घोषणा को अपनी स्वीकृति 
दे चुकी है और ( + महीने पूरे होने के पढिले ) छोक-सभा उसे अपनी स्त्रीकृति 
नहीं दे पाई है तो नई छोक-सभा की पहिले दिन की वेठक के ३० दिन के चाद 
वह उदघोषणा सम्राप्त हो जायगी। परन्तु यदि इन ३० दिनों के भीतर लोक- 
सभा उद्घोषणा को अपनी स्वीकृति दे देती है, तो वह जारी रहेगी। यदि उद- 
घोपणा को संसद के दोनों सदनों की स््रीकृति मिलने के वाद ६ महीने के अन्द्र 
'छोक-सभा विघटित हो जाय तो उस परिस्थिति के लिये भी इसी प्रकार की शर्ते 
रख दी गई है। | 

यह ध्यान में रखना चाहिये कि किसी राज्य में शासन-प्रणाली असफल होने 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को राज्यपाल या राजप्रमुख की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी 
आवर्यक नहीं है। वह अपने निणेय के अलुंसार सी काये कर सकता है। 
फिर अनुच्छेद ३६५ में लिखा हुआ है कि यदि संघ की कार्यपालिका नियमानुसार 
राज्य को कुछ आदेश देती है और राज्य उन्हें पूरा नहीं करता, तो राष्ट्रपति इसे 
मी संविधान शासन की असफलता कह सकता हे.। इसका अथ यह होता है कि 
यदि कोई राज्य संघ के आदेशों का पालन नहीं करता तो आपात की उद्घोषणा 
जारी की जा सकती है, राष्ट्रपति राज्यों के शासन अधिकार अपने हाथ में ले 
सकता है। इसलिये. राज्य-शासन को स्थणित करने या अपने हाथ में लेने के 
लिग्रे राष्ट्रपति को बहुत विस्तृत और कड़े अधिकार प्राप्त हैं । 


ह “कलह आग पनजए के सकनननकत के... एसपी ड़! । पल बइहमापवापणसा2३.............. कर उललथया। 


१३२ - -सारत का संविधान 


सन्‌ १९३५ के कानून के अन्तर्गत ऐसी परिस्थिति में प्रान्त के गवनेर कोः 
कानून बनाने के अधिकार <दे दिये जाते थे। परन्तु नये संविधान के अन्तगतः 
ये अधिकार संघ की संसद को श्राप्त होते हैं। यह बहुत बड़ा अन्तर है। नयेः 
संविधान के अनुसार राज्य में जब वेधानिक शासन-प्रणाली असफल होगी, तौ 
राज्य की कार्यपालिका को अपने आप विधानमंडल के कार्य अर्थात्‌ कानून बनाने 
तप अधिकार नहीं मिल जावेंगे। ये अधिकार संघ की संसद के हाथ में. चले: 
जवेंगे। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि संसद में उस राज्य के: 
प्रतिनिधि भी रहेंगे । इस धारा में रहस्य यह है कि जब किसी राज्य में शासन- 
प्रणाली असफल हो जायगी तो उसके लिये शासन-प्रणाली सारे देश के प्रतिनिधियों 
द्वारा बनाई जानी चाहिये, केवल उसी राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं। अनुच्छेद: 
३०७ में यह दिया हुआ है कि जब अनुच्छेद ३५७ के अनुसार उद्घोषणा द्वारा 
किसी राज्य के विधानमंडल के कानून बनाने के अधिकार संसद को प्राप्त हो जायेंगे, 
तो उस राज्य के लिये कानून बनाने के अधिकार संसद राष्ट्रपति को , अथवा- 
किसी अन्य अधिकारी को दे सकती है। इस प्रकार संघ की कार्यपालिका उसः 
राज्य के लिये कानून तव वना सकती है, जब संसद्‌ उसे यह अधिकार दे । 

अनुच्छेद २५६ और ३५७ द्वारा संघ की कार्यपालिका को जो विस्तृत अधि- 
कार दिये गये हैं, उसका उपयोग बहुत सोच-सम्क्क कर और बहुत ही कम करनाः 
चाहिये । इनका ग्रयोग बहुघा करने से राज्यों की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। 
संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि किसी राज्य के शांसन की बागडोर भपनेः 
द्वाथ में लेने के पहले राष्ट्रपति उसे चेतावनी देगा। यदि इस चेतावनी का कुछ- 
असर न हो, तो राज्य में साधारण निर्वाचन होना चाहिये । यदि निर्वाचन के- 
बाद भी नये सदस्य आवश्यक सुधार न कर सकें, तब राष्ट्रपति को शासन की. 
बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहियें। इसलिये यह आशा करनी चाहिये किः 
संविधान के निर्माताओं की यह धारणा पूरी की जावेगी । 

(३) यदि राष्ट्रपति सोचता है. कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, 
जिससे सारत की आयिक हृढ़ता और साख को खतरा है, तो वह इस सम्बन्ध में. 
उद्घोषणा कर सकता है ।_ यह उद्घोषणा एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा समाप्त 
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हो सकती है। इस उद्घोषणा की अवधि भी २ माह की होगी। परन्तु यदि 
इसी बीच में संसद के दोनों सदन अपने-अपने भ्रस्ताव द्वारा इसे स्वीक्षति दे दें तो 
यह बढ़ भी सकती है । यदि यह्द उद्घोषणा ऐसे समय में हो, जब कि छोक-समभा 
“विघटित हो चुकी हो अथवा लछोक-समभा का विघटन उक्त २ महीने के भीतर हो 
जाय तो उसके सम्बन्ध में वही कार्यप्रणाली भौर नियम लागू होंगे जो कि आपात 
की उद्घोषणा के सम्बन्ध में । ( देखो पीछे [१] ) 

जब इस तरह की उद्धोषणा जारी रहेगी तो संघ की कार्यपालिका को यह 
अधिकार होगा कि वह किसी राज्य को कुछ निर्वारित भार्थिक नियम पालन करने 
का आदेश दे । राष्ट्रपति भी इस सम्बन्ध में राज्य को वित्त सम्बन्धी आदेश दे सकता 
है। इन अदिशों में ये बातें शामिल होंगी--(क) किसी भी वगे के सरकारी 
क्रमंचारियों की तनख्वाहँ और भत्ते कम करने का आदेश ; (ख) यह भादेश कि 
राज्य के विधानमंडल में पास होने के वाद सब धन-विवेयक ( (0769 8]|5 ) 
अथवा सव प्रकार के वित्त-विधेयक ( गि॥70८ॉ४ 3]8 ) राष्ट्रपति के द्वारा 
विचार करने के लिये भेजे जायेंगे । 

जब आशिक उद्घोपणा जारी रहेगी, तब राष्ट्रपति संघ शासन के सब कमें- 
चारियों के वेनन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। इन कमंचारियों 
और पदाधिकारियों में उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
भी शामिल रहेंगे । | 

विधायिनी शक्तियां ( [.८ह84४ए2० 70०७ )-- कोई भी विधेयक्र 
जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित या पास हो जायगा, तब वह राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिये भेजा जायगा । वित्त विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के 
विधेयकों को राष्ट्रपति अपनी-खवीक्षति देने से इनकार कर सकता हैं। परन्तु यदि 
राष्ट्रपति की स्लीकृति न मिलने पर जब कोई विधेयक संशोधित रूप में बिना 





संशोधन के संसद के दोनों संदनों द्वारा फिर से पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति उसे 


स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता ।. सब प्रकार के वित्त-विशयकों तथा धन- 
प्विधेयकों को संसद में पेश होने के पहिले राष्ट्रपति की सिफारिश मिलनी 


ब्ावस्यक है । 
रु 


१३४ हु : भारत का संविधान , 


यदि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न होता हो, तो .राष्ट्रपति को अध्या- 


देश ( (27079706 ) जारी करने_ का अधिकार है.।. .इन अध्यादेशों-का वही... ह 
प्रभाव होगा, जेसा कि संसद्‌ के बनाये हुए कानूनों का होता है। :प्रत्येक 
अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के सामने पेश होना चाहिये और संसद -कां 
अधिवेशन आरम्भ होने के ६.हफ्ते वाद वह अध्यादेश समाप्त हो.जायगा.। यदि इन 
६ हफ्तों के भीतर संसद्‌ के दोनों सदन उसे अस्वीकार करने के अस्ताब पास, करते 
हैं, तो दूसरे प्रस्ताव के पांस होते ही वह समाप्त हो जायगा। . हक अकक 

( राज्यों के कानूनों के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति को कुछ विधायिनी शक्तियां 
प्राप्त हैँ। इस सम्बन्ध में भांग (क) के प्रथम अनुसूची में राज्यों के विधानंमंडलों: 
सम्बन्धी अध्याय देखो ) ह ४०.5. ५. के. 97% 

वित्तीय शक्तियों: ( #[त०7टंशं .0ए9८7४ )--प्रत्येक .वित्तीयं . ब्रष्न 

७७०-००७«७५५२>०००++->न«-> ७-2५ 


कक ५८०००७तनक ७ पर्वत <, 


( फपंसश72ट28) ४८४7 ) के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद में एक विचरण पेशः करेगा; 


कब कनन>स 4 ७५० १3 क बनकर कट कर चाट 


जिसमें संघ की-उस वे की अनुमानित आय और व्यय का विवरण .रहेगा#' 


नव कली हा 


राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अज्ुदान की मांग ( [2शफथ्ार्त 007 (787६ )| 
नहीं की जा सकती । 





आय कर से जो वसूली होगी उसका वितरण संघ और राज्यों के बीच से 
राष्ट्रपति ही करेगा । इसी भ्रकार आसाम्र, विहार, उड़ीसा और पश्चिम वंगाल के 
जूट निर्यात कर से जो आय होगी, उसका वितरण भी अनुद्दान के रूप में राष्ट्रपति: 
इन राज्यों के बीच में करेगा। राष्ट्रपति एक वित्तायोग ( जिगह्रा०८, (:07- 
778»07 ) नियुक्त करेगा । ( इस सब बातों के सम्बन्ध में वित्त .सस्वन्धी 
अध्याय देखो ) कक ४ 

न्‍्याय-शक्तियां ( [00८र्श 02८४5 )--निम्नलिखित बातों में ,सजा 
पाये हुए अपराधियों की सजाए' राष्ट्रपति स्थयित कर सकता है, कम कर सकता. है 
और माफ कर सकता है। (१) उन सब बातों में जहां सजा, सेना न्यायालय 
( (70णा८ /शिपशे ) द्वारा मिली हो । (३) उन सब वातों में ज़ह्मां, सजा; 
ऐसे अपराध के लिये मिली हो, जिसका सम्बन्ध संघ की कार्यपालिका से. सम्बन्धितः 
| कानून सेहो। अर्थात्‌ दंड किसी ऐसे कानून के उछ घन के लिये मिला हो, .जिसः 
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पर संघ की कार्यपालिका का नियंत्रण हो । (३) उन सब मामलों में जहां अपराध 
के लिये मृत्युदंड दिया गया ही । 2 
अमेरिका ओर भारत के राष्ट्रपति ( [6 /67ट्वा शिश्भ॑- ८ 
5०६ घाणर्त (९ ?7९श०९०॥7४ ० [009 )--अमेरिका का राष्ट्रपति, .एक 
निर्वाचकत गण ( [22८८0:० (!0626 ) द्वारा अप्रद्यक्ष रुप से चुना जाता है ।. 
भारत का राष्ट्रपति भी इसी रीति से निर्वाचित द्वोता है। लेकिन अमेरिका. में 
राष्ट्रपति के निर्वाचन के छिये एक विशेष निर्वाचक-गण बनाया जाता है। भारत 
में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानमंडलों 
के निर्वाचित सदस्य ही इस गण में शामिल रहते हैँ। इसके विपरीत अमेरिका 
में संसद अर्थात्‌ कांग्रेस के सदस्यों--सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव करे 
सदख--को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं दिया यया हे। 
अमेरिका और भारत दोनों देशों में राष्ट्रपति पर महाभियोंग लगाया जा सकता हैं । 
लेकिन अमेरिका में केवल उच्च ससा अर्थात्‌ सीनेट महासियोग पर विचार और 
जाँच कर सकती है और भारत में यह नियम रखा गया है कि दो में से एक . कोई 
सदन महामियोग छगा सकता है और दूसरा सदन उस पर विचार करेगा। 
भारत के संविधान में यह दिया हुआ है कि एक बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुकने 
के बाद कोई व्यक्ति दूसरी वार भी उस पद के लिये चुना जा सकता है। पढहिले 
अमेरिका के संविधान में भी पुनरनिर्वाचन पर कोई वन्धन नहीं था। लेकिन वह्हा 
एक प्रथा बंध गई थी कि कोई भी राष्ट्रपति को तीसरी वार उस पद के लिये नहीं 
चुना जाना चाहिये। असिडेन्ट वाशिगटन अमेरिका के पहिले राष्ट्रपति थे, उन्होंने 
चीसरी बार उस पद के लिये खड़े होने से इनकार कर दिया। तब से यह प्रथा 
चली आती थी । पर सन्‌ १९७० में प्रेसिडेन्ट रुज़वेल्ट ने यह प्रथा तोड़ दी। 
वे तीसरी वार भी राष्ट्रपति के पद्‌ के लिये चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। . भव 
अमेरिका के संविधान में यह धारा छगा दी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति दो बार 
से अधिक उस पद के लिये नहीं चुना जायया। अमेरिकन संविधान का: २ 
संशोधन, जो सन्‌ १९०१ के फरवरी मास में कानून बन गया, कहता है कि अमेरिका 
का कोई भी राष्ट्रपति दो बार से अधिक उस प॒द्‌ के लिये नहीं चुना जायगा |. ... 
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अब अमेरिका के और भारत के राष्ट्रपतियों के -अधिकारों का भी तुलनात्मक 
अध्ययन करना चाहिये। अमेरिका में संघ शासन के अधिकार उतने विस्तृत और 
गअबल नहीं हैं, जितने भारत में संघ. के. हैं । अभर्थात्‌ भारत की अपेक्षा अमेरिका 
का संघ कमजोर है । भारत में राष्ट्रपति को जितने आकस्मिक अधिकार शआाप्त हैं, 
उतने अमेरिकन राष्ट्रपति को जहां हैं। भारत का राष्ट्रपति .संकटकाल में राज्यों 
की स्वतन्त्रता स्थगित कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर 
सकता । आशिक संकट के समय मारत का राष्ट्रपति राज्यों और संघ के सब 
सरकारी कमंचारियों के वेतन और भत्ते कम कर सकता है। इनमें उच्चतम 
न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते सी शामिल हैं । 
इन भाकस्मिक अधिकारों को छोड़कर भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका, विधान 
अर्थात्‌ कानून बनाने और वित्त सम्बन्धी बहुत विस्तृत अधिकार श्राप्त हैं। 
अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह वह युद्ध और शान्ति की घोषणा कर सकता है। 
संसद के बनाये हुए कानूनों को वह अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह रद या अस्वीकृत 
कर सकता है ।. लेकिन भारत में संसद के साधारण बहुमत से यह. अस्वीक्ृृति 
समाप्त की जा सकती है और अमेरिका में कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत द्वारा । 

यद्यपि मारत के राष्ट्रपति के अधिकारों की सूची बड़ी विस्तृत है, फिर मी . 
अमेरिका के राष्ट्रपति से चह कहीं कम शक्तिशाली -है। कहा जाता है कि 
“जनतन्त्र में आज तक किसी व्यक्ति को इतनी अधिक शासन-शक्ति प्राप्त नहीं हुईं, 
जितनी की अमेरिका के राष्ट्रपति को ग्राप्त है ।” भारत के राष्ट्रपति को अपने 
अधिकारों का उपयोग, संविधान के अलुसार मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से करना. 
पढ़ेगा और मंत्रि-परिषद्‌ लछोक-सभा के प्रति जिम्मेदार होगी। लेकिन 
अमेरिका में मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य सिफ राष्ट्रपति के मातहत होते हैं। वे न तो 
काँग्रेस के प्रतिं जिम्मेदार होते हैं और न उसमें भाषण ही दे सकते हैं। इसलिये 
अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ही ग्रमावशाली व्यक्ति होता हैं। उसके सामने मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्यों का कोई महत्व नहीं होता । राजनीतिशास्र के असिद्ध विद्वान 
लॉस्‍्की ने लिखा है, कि “राष्ट्रपति अपने देश का इतना वड़ा अतीक होता है, कि 
“जब तक चह अपने पद्‌ पर रहता है, तव तक उसकी वराबरी का अन्य कोई 
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व्यक्ति नहीं होता। उसकी आवाज के सामने मंत्रि-परिपट्‌ के अधिकारी की 
आवाज केवल एक कानाफूसी-सी रहती है, जिसे वह सुने या न सुने ।” इस प्रकार 
अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मंत्रि-परिपद्‌ से विलकुछ स्व॒तन्त्र होकर सरकार की 
'मीति निर्वारित करता है । मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य केवछ उसके सहायक मात्र दोते 
हैं, जिन्हें वह कुछ विभागों का भार संभालने के लिये नियुक्त कर देता है। सब 
अकार की नीति का निर्वारण वही करता है। “यदि उच्चतम न्यायालय कोई 
फेसला देता है, तो वह उसकी नीति के विरुद्ध समझता जाता है। कांग्रेस में 
'पराजय होने से उसका सम्मान घटता है । यदि उसकी अवधि में कांग्रेस का 
निर्वाचन है, तो उसकी नीति पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस वात 
'पर कोई ध्यान नहीं ठेता कि इन सब बातों का उसकी मंत्रि-परिषद्‌ पर 
कया प्रभाव पढ़ेगा ।” 

लेकिन भारत में शासन की संसदीय प्रणाली ( एिक्षा!शा।लाप्शए सि०णाएर 
० 0००६, ) है, जिसमें मंत्रि-परिपद्‌ लोक-समभा के प्रति जिम्मेदार होती है । 
इससे राष्ट्रपति का स्वतन्त्र निर्णय वहुत सीमित हो जाता है । यद्यपि राष्ट्रपति 
हमेशा मंत्रि-परिषट्‌ की सलाह मानने फो वाध्य नहीं है, पर साथारणत: वह्द 
उसकी सलाह की उपेक्षा करने का साहस नहीं करेया। मंत्रि-परिपद्‌ को लोक- 
सभा में बहुमत प्राप्त रहेगा और वह संसद्‌ में सव कानून वनवावेगी । सम्भावना 
यही है. कि अधान मंत्री सबसे अधिक शक्तिशाली दल का नेता रहेगा, इससे 
उसके सहयोगियों को उस दर का समथ्थन प्राप्त रहेगा। यदि मंत्रि-परिपद्‌ 
'यदत्याग,कर देती है, तो एक एसा अडंगा उत्पन्न हो जायगा, जिसे राष्ट्रपति नहीं 
सुलूका सकता । उसके सामने केवछ एक यही उपाय रहेगा कि वह लोक-सभा को 
'विघटित करके नया निर्वाचन करावे । परन्तु यह कदम भो उसके लिये खतरं से 
खाली नहीं रहेगा, क्योंकि यदि नये निर्वाचन में वही दल फिर से संसद में आ गये 
तो उसका अथ यह होगा कि जनता ने अपना मत राष्ट्रपति के विरुद्ध दिया है । 

इन सब वातों को ध्यान में ८रखकर यह कहा जा सकता हें कि साथारणतः 
दिन प्रति दिन के शासन सें वह अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह की उपेक्षा नहीं 
करेगा । इसलिये अमेरिका के राष्ट्रपति की भपेक्षा भारत का राष्ट्रपति बहुत कम 
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शक्तिशाली होया ।. उसकी स्थिति रूगसग फ्रान्स के राष्ट्रपति और .अमेरिका के 
राष्ट्रपति के बीच की होगी-।.  _वल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की -अपेक्षा फ्रान्स, के 
राष्ट्रपति के अधिक .पास होगी । हे ५ > 

उपराष्ट्रपत्ति (96 ५७४८९८-?७८५ ०९०7४ )--मारतीय - संघ की :एक 
उपनराष्ट्रपति होगा । उसका निर्वाचन संसद्‌ के दोनों सदनों की संयुक्त .बठकं. 
में अजुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा ॥ 
मतदान गुप्त तरीके से होगा.। “उपन्राध्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिये 
किसी व्यक्ति को निम्नलिखित्त शत- पूरी - करनी. चाहिये--(क) भारत का. नायर 
रिक्र हो; (ख) राज्य-परिपद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने की. योग्यता: रखताः 
हो; (गे) ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो; (घ) संघ सरकार अंथवा' 
राज्य-सरकार अथवा उनके अधीन किसी संस्था के लाभ के पद्‌ पर न-हो।: 
( राष्ट्रपति के पद के समान उपराष्ट्पति के. पद्‌ के सम्बन्ध -में-भी. ठीक वेसे ही 
उंपनय एज गे हैं. हि. दस स्वयं ने राज रियो रखे गये हैं. कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति, उपरा 
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राज्यों के मंत्रियों के पद छाभ के पद्‌_नहीं. सममे जायेंगे ।)-८ 

: उपनराष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडरू का संद्स्य 
नहीं होगा। उपरराष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ का पदेन ( ४-(0४0०० ) समापति 
५ वर्ष के लिये होगा । यदि मृत्यु, पद्त्याग अथंवा पदच्युत होने के: कारण 
राष्ट्रपति का पद्‌ खाली हो जाता है, तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित. होकर 
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पद अहण नहीं कर लेता, तब तक उपनराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद्‌ पर- काम करेगा 
यदिं ऊपर दिये हुए तीन कारणों से राष्ट्रपति का पद्‌ खाली होता है, तो ६. महीने 
के भीतर ही जितनी जल्दी हो सके, उस पद के लिये निर्वाचन द्वोया। : यदि 
वीमारी, गरहाजिरी अथवा अन्य किसी .कारण से्‌ राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने. 
पद पर कांम नहीं कर सकता, तो .राष्ट्रपति उसका कांम तब. तक संभांलेया' 
जब तक वह वापिस न आा जाय । अपने हस्ताक्षर द्वारा उपरराष्ट्रपति 'अपनाः 
त्यागपन्न राष्ट्रपति को ढे सकता हैं] यदि राज्य-्परिषद्‌ ,के उपस्थित. सदस्य उसः 
पर अयोग्यता या अविद्धास का प्रस्ताव . पास करते हैं और लोकःसभा उस .:अस्ताक 


ः 


को स््रीकार कर लेती है, तो वह पदुच्युत॑ किया जा सकंता हैं ।7 -« 5४. 5 


हा 


ग्यारहवाँ अध्याय 


मंत्रि-परिपद्‌ 


(॥॥6 (0प्राटों ० 5६९४५ ) 


अजुच्छेद्‌ ७४ में कह्दा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह और सहायता 
देने के लिये एक मंत्रि-परियद्‌ होगी, जिसका मुखिया प्रधान मंत्री होगा। 
मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कब, क्या और केंसी सलाह-मंत्रणा दी, इस सम्बन्ध में 
न्यायालय में कोई प्रइन नहीं पूछा जा सकता । अनुच्छेद ७० में कहा गया है 
कि अधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधान मंत्री क्री सलाह से करेगा। मंत्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से 
((:०॥९८७४८५) लछोक-समा के प्रति जिम्मेदार होगी। यदि अपनी नियुक्ति 
के ६ महीने के भीतर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, 
तो ६ महीने के बाद बह मंत्री के पद पर नहीं रहेगा। मंत्रियों के वतन और 
भत्ते संसद समय-समय पर निरिचित करेगी । 

अनुच्छेद ७७ में कहा गया है कि शासन के सम्बन्ध में मंत्रि-्परिपद्‌ जो 
निर्णय लेगी, उनकी सूचना प्रवान मंत्री राष्ट्रपति को देता रहेंगा। साथ ही' 
संघ के मामलों में तथा कानून बनाने के प्रस्ताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जो 
सूचना चाहे वह भी प्रधान मंत्री उसे देगा। यदि कोई मंत्री अपने विभाग के 
सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय लेता है, जिस पर पूरी मंत्रि-परिपद्‌ ने विचार नहीं 
किया हे, तो राष्ट्रपति की इच्छा होने पर प्रधान मंत्री उस निर्णय को पूरी मंत्रि- 
परिषद्‌ के विचाराबीन रखेगा । का. 

यद्यपि राष्ट्रपति केबल शोभा की वस्तु नहीं रहेगा, फिर भी जेसा , कि ऋदा 
जा चुका है, साधारण बातों में मंत्रि-परिपद्‌ की ही प्रधानता रहेगी। मंत्रि- 


-१४० भारत का संविधान 


'परिषद्‌ की जिम्मेदारी बहुत वड़ी रहेगी और उसी तरह उसका प्रभाव भी बहुत 
अधिक रहेगा । उसका देनिक काये केद्धीय' सरकार के विभागों का झासम 
'करना होगा । वह नीति निर्धारित करेगी और सब विसायों के कार्यों को - 
एक सूत्र में बांधेगी । वह कानून बनाने का कार्यक्रम निश्चित करेगी | और 
सब कानून उसी के द्वांरा आरम्म होकर बनेंगे और उसी की इच्छानुसार 
बनेंगे । क्‍योंकि छोक-सभा में उसका बहुमत होगा । यदि कोई विधेयक सरकारी 
दल की ओर से चालित न होगा, तो उसके कानून बनने की संभावना बहुत 
कम रहेगी । इसी प्रकार मंत्रि-परिषद्‌ की वित्त सम्बन्धी शक्ति भी बहुत अधिक 
रहेगी । वह बजट अर्थात्‌ आय-व्यय वितरण तेयार करेगी और चूंकि कोई भी 
वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के विना लोकन-सभा में पेश नहीं हो 
सकता, इसलिये प्रायः सभी वित्त विधेयक मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा ही बनाये जायेंगे । 
राज्य की विदेशी नीति भी मंत्रि-परिषद्‌ ही निर्धारित करेगी। इस अकार 
मंत्रि-परिषद्‌ का प्रभाव बहुत विस्तृत रहेगा और जो काये उसके अधिकार-कषेन्र 
के बाहर रहेंगे, उन पर भी उसका गंभीर प्रमांव पढ़े बिना नहीं रह सकता । यह 
कहा जा सकता है कि शासन मशीन की चह प्रधान चालक शक्ति होगी। 
भारत की मंत्रि-परिषद्‌ की स्थिति लूगभगण ब्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ के समान ही 
रहेगी । | 
जिम्मेदार शासन ( ]२९४००7०भ/ं०]८ (१0५८. )--जेंसा कि ऊपर कह 
चुके हैं, संविधान में यह कहा गया है कि मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से लोक-सभा 
के प्रति जिम्मेदार होगी । इसका अथ यह हुआ. कि चह् केवछ तब तक अपने पद्‌ 
'पर रह सकती है, जब तक कि उसे लोक-सभा का विश्वास प्राप्तहै। जेसे ही 
उसे माढ्म हो जाय कि उसे छोक-सभा का विश्वास प्राप्त नहीं है, चह सामूहिक 
' ऋप से स्तीफा दे देगा। अर्थात्‌ पूरी मंत्रि-परिषद्‌ अपना पदत्याग कर देगी । 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रणाली 

संविधान की धाराओं के आधार पर वनी-है। श्रेट-व्रिटेन में जिम्मेदार सरकार 
की प्रणाली केवल प्रथा के आधार पर बनी है ।- ब्रिठिश संविधान में मंत्रि-परिषद्‌ 
की चर्चा लिखित रूप में कहीं नहीं है । कनाडा के संविधान में भी मंत्रि-परिषद्‌ 
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मंत्रि-परिपद्‌ १४१ 


तथा राज्यों और केन्द्र में विधानमंडल के प्रति उसकी जिम्मेदारियों की चर्चा नहीं 
है। कनाडा में भी जिम्मेदार सरकार की श्रणाली केवल ग्रथा के आधार पर 
बनी है। आस्ट्रेलिया के तथा दक्षिण अफ्िका संघ के संविधान में मंत्रियों का' 
उल्लेख तो है, परन्तु विधानमंडल के प्रति उनकी जिम्मेदारी की चर्चा नहीं है । 
इसलिये इन दोनों देशों में भी कार्यपालिका की विधानमंडल के प्रति जिम्मेदारी का' 
सिद्धान्त केवल प्रथा पर आधारित है । परन्ठु आयरलेंड के संविधान में मंत्रि- 
परिपद्‌ तथा विधानमंडल के प्रति उसकी जिम्मेदारी का उल्लेख स्पष्टछप से किया' 
गया है। फान्स के चौथे गणतन्त्र के संविधान में स्पष्टछप से कहा गया है कि. 
मंत्रि-मंडल संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगा । इसलिये इस सम्बन्ध में भारत का 
संविधान आयरलेंड तथा फ्रान्स के चौथे गणतन्त्र के संविधान के समान है । 
सामूहिक जिम्मेदारी ( (१0०८४४८ [१९०४००७भंजञ।0ए )--संविधान 
के अनुसार मंत्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति जिम्मेदार होगी । 
मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ यद्द होता है कि यदि किसी बात पर 
संसद में किसी मंत्री की द्वार हो जाती है, तो वह पूरी मंत्रि-परिपद्‌ की द्वार समझी 
जाती है। यदि किसी मंत्री की आलोचना होती है, तो वह पूरी मंत्रि-परिपद्‌ कीः 
आलोचना सममी जायेगी । सामूहिक जिम्मेदारी का अथ यह भी होता है कि 
यदि कोई मंत्री एक भ्रस्ताव पेश करता हे, तो वह पूरी मंत्रि-परिपद्‌ का प्रस्ताव. 
समझा जायगा, चाहे मंत्रि-परिपद्‌ ने उस प्रस्ताव का अज्ुगोदन भले ही न किया हो ।' 
सामूहिक जिम्मेदारी का एक अथ यह भी होता है कि यदि मंत्रि-परिपद्‌ 
कोई निर्णय करती है, तो जो मंत्री उस निर्णय से सहमत नहीं होते, वे या तो अपने. 
पद से स्तीफा दे दें और यदि स्तीफा नहीं देते तो उस निर्णय का समर्थन करें । 
सामूहिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत किसी मंत्री को किसी सरकारी प्रस्ताव के विरूद्ध 
मत देने का अधिकार नहीं होता। इम सम्बन्ध में ब्रिटेन में प्रचलित एक प्रथा 
की चर्चा करनी आवश्यक है । ब्रिटेन में सामूहिक जिम्मेदारी की प्रथा प्रचलित 
है। ब्रिटेन में कुछ प्रस्ताव “खुले प्रस्तावः कहलाते थे । मंत्री उनके विरुद्ध बौल 
सकते थे, तथा मत दे सकते थे। सन्‌ १९३२ में ब्रिटेन में संयुक्त मंत्रिमंडल था, 
जिसके प्रधान मंत्री मि० मेकडानल्ड थे। उस मंत्रिमंडल में कर-नीति ( (शव ) 
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“पर सरकार के विरुद्ध वोलने और मत देने की मंत्रियों को खतन्त्रता थी। प्र्न्तु 
इन उद्हरणों का यह अथे नहीं कि भारत की संसद प्रणाली में सी इनकी नकल 
की जायगी। 

: सामूहिक जिम्मेदारी के अन्तगेत कोई मंत्री ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकंता, जो 
सरकार की नीति के विरुद्ध हो। इसी प्रकार वह अपने सहयोगियों की सलाह के 
-बिना कोई. ऐसी बात नहीं कह सकता, जिसे सरकार का निंणेय कह्दा जाय । 

लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ यह भी नहीं होता कि मंत्रि-परिपद्‌ किसी 
“मंत्री की गलती या कुशासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इसी प्रकार एक -“ 
व्या एक से अधिक मंत्री किसी अचार के दोपी पांये जाते हैं, तो भी पूरी मंत्रि- 
“परिषद्‌ इसकी जिम्मेदार न-होगी। तृब पूरी मंत्रि-परिषद्‌ के बदले केवल उन 
ध्मंत्रियों को पदत्याग करना पढ़ेया । 

' यद्रपि सन्‌ १९३५ के शासन कानून में मंत्रियों की जिम्मेदारी का उल्लेख 
नहीं था, परन्तु विभिन्न श्रान्तों में सामूहिक जिम्मेदारी की अ्रथा ने जड़ पकड़ी और 
उन्नति की। इसलिये हमारे देश के लिये यह प्रथा नई नहीं है । 

, ग्रधान मंत्री ( [९ ९76 (४०।४८८7 )--संविधान में अधान मंत्री 
के पद का स्पष्ट उल्लेख है। सन्‌ १९०५ तक व्रिटेन के संविधान में प्रधान मंत्री 
के पद्‌ का उल्लेख नहीं था। परन्ठु उस वर्ष एक राजकीय घोषणा ( छठी 
ए०्टेब्राजभ्राणा ) द्वारा प्रधान मंत्री को यॉक के आचे बिशप के वाद दूसरा 
स्थान दिया यया। बाद में संसद ने कानून द्वारा प्रधान मंत्री का वेतन निर्धारित 
'करके उसके पद्‌ की स्वीकृति दे दी । 

प्रधान मंत्री का पद बहुत महत्वपूण होगा । उसका दर्जा बरावरी वालों में 
ब्रथम (ए77प७ [7/४0श८७ ) होगा, वल्कि उससे सी अधिक होगा । क्योंकि 
अधान मंत्री ही अन्य मंत्रियों को चुनेगा। य्रद्यपिं संविधान में अन्य मंत्रियों के 
साथ प्रधानमंत्री के सम्बन्ध को चर्चा नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि वह उनका 


पथ ग्रद्शन करेगा । संसद सें वह सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तथा अपनी नीति _ 
सम्बन्धी बातों पर बोलेगा । यदि उसका व्यक्तित प्रभावशाली है, तो इसमें संदेह 
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मंत्रि-परिपद्‌ पढे 
नहीं कि भारत का प्रश्नान मंत्री संसार के अत्यन्त महत्वपूण और प्रभावशाली 
पदाधिकारियों सें से होगा । 
भारत के अधान मंत्री की स्थिति बहुत कुछ ब्रिटेन के ग्रमान मंत्री के समान 
-होगी.। यद्यपि ब्रिटेन में राजा केवल एक शोभा की वस्तु है और भारत में राष्ट्रपति 
उतना ञक्तिद्दीन नहीं होगा । फिर भी भारत के प्रध्नान मंत्री का पदू बहुत ही 
महत्वपूण होगा । शासन-प्रणाल्ी में उसका महत्व उतना ही अधिक होगा, जितना 
कि-ब्रिटेन में प्रधान मंत्री का होता हैं। सम्मावना यही है कि ब्रिटेन के प्रधान 
“मंत्री की तरह वह सबसे अधिक शक्तिशाली दल का नेता होगा और इस कारण 
उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा । वह सब मंत्रियों को चुनेगा और चाहे जिस 
मंत्री को बह पदच्युत कर सकता सकता है और बदले में नया मंत्री रख सकता है । वही 
'एक ऐसा व्यक्ति होगा जो देश की आन्तरिक और विदेशी नीति का निर्धारण 
'करेगा। केन्द्र को जो विस्तृत अधिकार _मिले हैं, जिनमें राष्ट्रपति के आकस्मिक 
अविकार मी शामिल हैं, उन सबका प्रयोग अधानतः उसी की सलाह के अचुसार्‌ 
होगा । युद्धकाल में उसकी शक्ति एक तानाशाह की तरह होगी॥ जैसा कि 
ब्रिटेन में होता है । छोक-सभा का निर्वाचन वास्तव में प्रधान मंत्री का निर्वाचन हो 
सकता है । 
एक त्रुटि ( 6 [.007-70!6 )-यान रहे कि मंत्रि-परिपद्‌ का कोई 
मंत्री संसद के दो सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है । चंकि 
राज्य-परिपद्‌ के कुछ सदस्य नाम-निर्देशित ( ।र०ग्रन7५(८८० ) भी रहेंगे, इसलिये 
कोई नाम-निर्दशित सदस्य भी मंत्री हो सकता हैं। (संविधान प्रारम्भ होने से 
१० बंप तक छोक-सभा में भी दो एंग्ली-इंडियन सदस्य नाम-निर्देशित हो सकते 
हैं । देखो अगछा अध्याय ) इस उपबन्ध के द्वारा मंत्रि-परिपद्‌ में ऐसे लोग 
लाये जा सकते हैं, जो लोकप्रिय न हों । इसलिये इसे एक त्रुटि सममनी चाहिये । 
यद्द बहुत सम्भव है. कि छुछ लोग इतने कुख्यात हो सकते हैं कि ते संसद के क्रिसी 
भी भवन के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न होंगे। उनको राज्य- 
परिषद्‌ का नामनिर्देशित सदस्य वनाया जा सकृता हे और वाद में मंत्री नियुक्त 
क्रिया जा सकता है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि सामूहिक जिम्मेदारी के 
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अन्तर्गत एक मंत्री की हार पूरी मंत्री-परिषद्‌ की हार मानी जायगी और इस डर: 
से मंत्रिमंडड में ऐसे लोग शामिल नहीं किये जायेंगे जो जनता के. 
अतिनिधि न हों । हि 
मंत्रियों की श्रेणियां ( (जर्िकटत६ (:४६८९०१९४ ० एां४८7७ ) 
यद्यपि संविधान में केवल '“संत्री' शब्द का उपयोग किया गया है और उनकी: 
स्थिति और भेद का भेद नहीं किया गया है, परन्तु व्यवहार में यह भेद अचलित 
है और इस समय तीन प्रकार के मंत्री होते हैं--मंत्रि-परिपद्‌ की स्थिति के मंत्री: 
( एा#ऑशटशा5$ छा (>बॉजंए6 रिश्रा ), राज्य-मंत्री ( (॥7४८78 7 
5६8/6 ) और उप-मंत्री ( [020प0ए )५॥ए०759/2८78.) । उपनसंत्री तो भधीनः 
कर्मचारी के समान होते हैं । राज्य-मत्री सी स॑ त्रि-्परिषद्‌ की. बेठकों में शामिल- 
नहीं होते । जेब उनके विसाग सम्बन्धी किसी विषय पर वाद-विवाद होता 
है, तव वे बुलाये जाते हैं। मंत्रियों की श्रेणी और पद्‌ के इस अन्तर को 
कानूनी स्वीकृति श्राप्त है। मंत्रियों के वेतन ( संशोधन ) कानून, १९५०,. 
में लिखा है कि “संत्रि-परिषद्‌ के प्रत्येक मंत्री को ३००० रुपया प्रति मास 
वेतन मिलेया और ५०० रुपया सासिक भत्ता मिलेया। राज्य-मंत्री को 
३००० रुपया मासिक वेतन मिलेगा और उप-मंत्री को ९००० रुपया मासिक: 
वैतन' मिलेगा । 





वारहवाँ अध्याय 
संसद 
( ?ि8क्ा॥270:) 

मारत की केन्द्रीय विधायिनी सभा का नाम संसद होया । संसद में दो सदन 
तथा राष्ट्रपति सम्मिलित होंगे । निम्न सदन को छोक-समा ( 70096 ० ४१९ 
7९०४८ ) तथा उच्च सदन को राज्य-परिपद्‌ ( (१0एएतलों ० 809025 ) 
कहते हैं ॥ संसद का अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम दो :वार होना चाहिये और 
एक अधिवेशन की अन्तिम बेठक और दूसरे की प्रथम वठक के वीच में ६ महीने 
: से अधिक का अन्तर नहीं होगा । समय-समय पर राष्ट्रपति (क) संसद के दोनों 
|, +सदनों की अथवा किसी एक सदन की वेठक घुछा सकता है। (ख) सदनों को 
४ . सत्तावसान या स्थगित ( 7700720०९ ) कर सकता है और (ग) लोक-समा को: 

3 (५ निधिटित ( 6890|ए€ ) कर सकता हा 
! लोक-समा (796 मि008९ ० ४96 ए6०फञॉ८ 067 एटा 
५ १-008८ )-लोक-सभा में ५०० से अधिक सदस्य न होंगे और इनका निर्वाचन 
प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा । निवरचिन क्षेत्र, क्षेत्रफत के आधार पर होंगे और 
, निर्वाचन वयस्क्र मताधिकार ( 26८ 8पएर्7826 ) के आधार पर होगा । अत्येक 
/ नागरिक जिसक्री आयु २१ वर्ष से कम न होगी और जिसका मताधिकार निवास- 
/ स्थान, खराब दिमाग, अपराध या अ्रशचार के आधार पर न क्रिया जायगा, वह 
< मतदान कर सकेगा । प्रतिनिधित्त जनसंख्या के आधार पर होगा। साइ़े सात 
; लाख जनता का कम से कम एक अतिनिधि होगा और पांच लाख जनता पीछे 
” एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा । जहां तक हो सके सारे देश में प्रतिनिधित्त्त 
; का अनुपात एक-सा होगा। प्रत्येक जनगणना के वाद सब निर्वाचन-स्षेत्रों का 
प्रतिनिधित्त संसद के वनाये हुए कानून के अनुसार दुद्राया जायगा। सन्‌ १९००- 

]0 
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के प्रतिनिधित्त कानून ( 9९ रि'छारश्शाशप00 ए् पै€ एटठ्ोंटड 
20०८, 4950 ) ने विभिन्न राज्यों के बीच में लोक-सभा के सदस्यों की संख्या 
निर्धारित कर दी है। (नीचे दी हुईं सूची देखों) इस कानून के अनुसार 
जम्सू और काइ्मीर राज्य तथा अंडमान और निकोवार द्वीपों के लिये निर्धारित 
सदस्यों को राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेगा । बाकी राज्यों के सब सदस्य प्रत्यक्ष 
निर्वाचन द्वारा छोक-समा में आवेंगे । 

(॥0८42६०॥ एण $९३४६5 ॥7॥ (॥९€ ॥0056 ए ६॥6९ 9९०ए०/९ ) 


चाम राज्य स्थानों की कुछ संख्या 
भाग (क) राज्य 
१, .आसाम .. पर 
२, विहार 7 ७ 
2. वम्बई हे है? “जेट अट 
४. मध्यप्रदेश । २९ 
७, मद्रास “कम ७०, 
है जड़ों ४ कक... 0. ० कक 
७, पंजाब / चृट 
<. उत्तरप्रदेश कर. द्ध्द्‌ 
८... .$, पश्चिम वँगोंल द ३४ 
सांग (ख) राज्य 
सा . हेंदराबाद , 5 रण 
5४. २. . जम्मू और काइमीर 9 डर 
5-5 तथ.३.. सध्यमारंत - 9... «५ ११ 
3 पद गत: 26 | शक ॥ज 25 $। ११ 
५ ८. ७; :पट़ियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ - .ज्‌ 
झा पि- - ६, 3 राजस्थान 7. 5 -/८: ० 


नहीं 


कलर छा. सौराष्ट्रा ५ | 
॥ जल अ्थ, .ट्रावनकोर-कोचीन . . ... . वे 


संसद १४७ 
नाम राज्य स्थानों की कुछ. संख्या 
आग (ग).राज्य | 
१. अजमेर - ज्‌ 
२, भोपाल न 
३२. विलासपुर ह॒ १ 
४. कुम १ 
५, दिल्‍ली ८ 
६, हिमाचल-प्रदेश ३ 
७5. फेंचछ न 
<., मनीपुर ड्‌ 
९, त्रिपुरा हु 
१०, विन्ध्य-प्रदेश ट 
११, अंडमान और निकोबार द्वीप १ 


वयस्क मताधिकार के रहते हुए भी छलोक-समा में उच्च संख्यक वर्गों के 
ग्रतिनिधित्त्व के लिये कुछ विशेष उपवन्ध दिये गये हैँ । अनुच्छेद ३३० में कहा 
गया है कि लोक-सभा में (क) अनुसूचित जातियों ( 5८४९००१०८० (2४88८८5 ) 
तथा (ख) आसाम के आदिम जातियों के क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित आदिम 
जातियां ( 59००९ 70९७ ) तथा (ग) भासाम के स्वायत्त जिलों की 
अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । ( देखो अध्याय 
२४ और २७ )। यह संरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों 
की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जायगा। एंग्लो-इंडियन समुदाय के 
लिये भी एक विशेष उपबन्ध बनाया गया है। यदि राष्ट्रपति सोचता है कि 
लोक-समा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्त उचित रुप से नहीं हुआ है 
तो वह उंसे जाति के अधिक से अधिक दो सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है । 
अजुसूचित जातियों, अनुसंचित आदिम जातियों तथा एंग्लो-इ डियन समुदाय के 
सम्बन्ध में बने हुए ये विशेष उपवेन्ध संविधान आरम्म होने से १० वर्ष बाद समाप्त 
डो जायेंगे । 
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लोक-सभा में निर्वाचित होने के लिये किसी व्यक्ति को मारत का नागरिक होना 
चाहिये, उसकी आयु २० वषे से कम न होनी चाहिये तथा उसे-सब शर्त पूरी, करनीः 
चाहिये जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे । यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित 
बातें हों, तो वह संसद के किसी सदन की सदस्यता के लिये उम्मीदवार नहीं. 
हो सकता--(१) यदि वह भारत-सरकार अथवा किसी राज्य-सरकार के अधीन 
किसी लाभ के पद्‌ पर हों । इनमें से कुछ पदों के लिये संसद कानून हरा छूट: 
दे सकती है । (६९) यदि किसी अधिकारी न्यायालय ने उसे पागल दिमाग का 
घोषित कर दिया है । (३) यदि वह दिवालिया है। (४) यदि वह भारत का- 


नागरिक नहीं है ; अथवा उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है ;. 


अथवा यदि वह किसी अन्य देश के प्रति अपनी राजमक्ति ( /&॥6४ 970९ 07 
4 00९:८००८ ) रखता है । (५) यदि वह संसद के बनाये हुए किसी कानुनः 
द्वारा उम्मीदवार होने से वंचित हो जाता है। सदस्य निर्वाचित होने के बाद: 
भी यदि उस पर इनमें से कोई शत छाग होती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो 
जायगी और उसका स्थान खाली हो जायगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी. 
सदस्य पर इनमें से कोई शते लागू होती है, तो निर्वाचन भायोग ( सिटटप॑णा 
((०ण्राप्मांइभं०) ) की राय पर आधारित राष्ट्रपति का निणय अन्तिम होगा। 


लोक-सभा दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष ( 59८४८८० ) और उपाध्यक्ष: 


( [)0९7०८५ 59०८८: ) चुनेगी । लोक-सभा की पहिली बेंठक की निर्धारित: 
तारीख से उसकी अवधि ५ वर्ष की होगी और इस अवधि के समाप्त होते ही उसका. 
विघटन हो जायगा.।* परन्तु इस अवधि के पहिले भी राष्ट्रपति उसका विघटनः 
कर सकता है । यदि आपात की उद्घोषणा जारी है, तो संसद छोक-सभा कीः 
अवधि एक वर्ष के लिये और वढ़ा सकती है । लेकिन उद्घोषणा समाप्त होते ही 
यह अवधि ६ भाद्द से अधिक नहीं रहेगी । 

*: राज्यन्परिषद्‌ ( (:0ए7त॑। एा 5090४७ )--राज्य-परिषद्‌ स्थायी सदना 
होगा । उसका विघटन नहीं होगा । छेकिन प्रति दूसरे व्षे उसके एक तिद्दाईः 
सदस्य अपना स्थान खालीं कर देंगे। उसके सदस्यों की संख्या २०० से अधिक 


>> जोकि । जय के १० सखाजश अभकझमडि जज >जज> फेिफ्ीे+िज-ल> 5 >्पीपके ॥ 
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थे १२ सदस्य ऐसे होने चाहिये, जिन्हें निम्नलिखित विपयों में से किसी एक का 
“विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुमव हो---साहित्य, कला, विज्ञान भर समाज- 
सेवाएं । राज्य-परिपद्‌ के वाकी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। अथम 
अनुसूची के माग (क) और भाग (ख) के राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों की 
“विधान-समाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा खुने जावेंगे । प्रथम अनुसूची के भाग 
((ग) राज्यों के प्रतिनिधि इन राज्यों के निर्वाचक गयों द्वारा चुने जाबंगे। ये गण 
अतिनिधित्त्व कानून के अंतर्गत बनाये जावेंगे। स्थानों का वितरण निम्नलिखित 
अनुसार होगा । 

(क) आसाम ६, विह्दार २१, बम्बई १७, मध्यप्रदेश १९, मद्रास ३७; 
'जड़ीसा ९: पंजाब ८, उत्तर-प्रदेश ३१ और पश्चिम बंगाल १४८०( कुछ १४० ) 4 

(ख) हैदराबाद ११, जम्मू और कास्मीर ४, मध्यमारत ६, भेसूर ६: 
पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यसंघ ३, राजस्थान $, सौराप्ट् ४ और ट्रावनकोर- 
-कोचीन ६ # ( कुछ ४९ )। 

(ग) अजमेर और छुगे १, भोपाछ १, विलछासपुर और हिमाचल- 
प्रदेश १, दिल्‍ली १, कच्छ १, :मनीपुर और त्रिपुरा १ और विन्ध-प्रदेश ४ 
+( कुछ १० )। 

राज्य-परिपद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के लिये किसी व्यक्ति को (१) सारत 
का नागरिक होना चाहिये, (९) ३० वर्ष से कम भायु का नहीं होना चाहिये और 
(३) वे सब शर्त पूरी करनी चाहिये, जो संसद निर्धारित करे ! सदस्यता से 
वंचित करनेवाली दर्तें वे सब होंगी, जो छोक-समा के सम्बन्ध में लागू होती हैं । 

भारत का उपन्राष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ का पंदेन ( 5४-()#20 ) समापति 
होया । सदस्यों में से परिषद्‌ एक उप-सभापति भी छुनेगी । 

' यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से राज्य- 
'परिपदू्‌ राज्यों का प्रतिनिधित्त्व करेगी, परन्तु यह अतिनिधित्त्व एक बराबर नहीं दिया 
जाकर जनसंख्या के आधार पर दिया यया है। आस्ट्रेल्या और अमेरिका में 
संसद्‌ की उच्च सभा में राज्यों को एक बराबर प्रतिमिधित्त दिया जाता है। 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राज्य-परिपद्‌ के लिये भाग (ग) राज्यों के 
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प्रतिनिधि निर्वांचक गणों द्वारा चुने जायेंगे। ये निर्वाचक गण प्रतिनिधित्त्व कानून. 
( १९७० ) के अनुसार बनाये जायेंगे। अजमेर, भोपाल, कुगं, दिल्‍ली और 
विन्ध्य-प्रदेश के निवचिकर गण उन राज्यों की विधान-सभाएं ही होंगी । हिमाचल- 
प्रदेश और बिलासपुर का निर्वाचक गण इस प्रकार होगा--(१) लछोक-सभा में: 
विलासपुर राज्य का प्रतिनिधि और (२) हिमाचल-प्रंदेश की विधान-सभा के. 
सदस्य । कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा में इस समय विधान-सभाएं नहीं होंगी. 
इसलिये वहां राज्य-परिषद्‌ के प्रतिनिधि चुनने के लिये विशेषरूप से निर्वाचक गण 
बनाये जायेंगे । इन गणों के सद्स्य वयस्क मताधिकार के :आधार पर चुने जायेंगे: 
और प्रत्येक गण में ३० से अधिक सदस्य न होंगे। इन तीन रियासतों में जवा 
विधान-सभाएं स्थापित हो जायेगी, तब ये निर्वाचक्त गण खतम हो जायेंगे और. 
तंव विधान-सभाएं ही निर्वाचक गणों का काम करेंगी । अजमेर और कुगे को, 
राज्य-परिषद्‌ में एक स्थान मिला है, इसलिये यहां के निर्वाचक-गण क्रमशः ( |0, 
70:४007 ) इस स्थान के लिये प्रतिनिधि चुनेंगे । इसी श्रकार मनीपुर और 
न्रिपुरा को मिलाकर एक स्थान दिया गया है । उसका निर्वाचन भी इसी प्रकार. 
क्रमशः होगा । 

सदस्यों के विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियां ( ?7ण़ो०९९४ पे 
[्राएपगांपं25 ् रशशा०८/६ )--का्यवाही के नियमों का पालन करते हुए: - 
संसद्‌ में साषण की स्वतन्त्रता रहेगी। संसद में या संसद को किसी कमेटी में: 
कोई सदस्य जो कुछ भी कहेया अथवा अपना मतः जिस ओर देगा उसके लिये 
सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कायवाही नहीं हो सकती। संसद के: 
अधिकार और नियंत्रण के अन्दर जो कुछ भी प्रकाशित होगा, उसके सम्बन्ध में 
भी सदस्य को यह उन्मुक्ति प्राप्त होगी। अन्य बातों के सम्बन्ध में जब तकः 
संसद निर्धारित न कर दे, तब तक सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वंहीः 
रहेंगी जो कि संविधान प्रारम्भ होने के समय ब्रिटिश पालियामेंट के सदस्यों को: 
प्राप्त हों । ु 
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद समय-समय पर ' 
: निर्धारित करेगी । ४ | 
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संसद की प्रभुता (30एथशं४०८०7 ण एशाशा००)--मारत में 
संसद्‌ की प्रभुता रहेगी । किसी भी बाहरी प्रभुता से वह सर्वथा स्व॒तन्त्र रहेगी । 
देश के अन्द्र उसकी अभुता राज्यों के सम्बन्ध में सीमित रहेंगो जेंसा कि प्रत्येक 
संघ-शासन में होता है । प्रत्येक संघ-शासन प्रणाली में संविधान संध और उसकी 
इकाइयों का अधिकार-क्षेत्र निर्धारित कर देता है और न्यायपालिका को यह देख- 
रेख रखने का अधिकार दे देता है, वे एक दूसरे के अधिकार-फ्षेत्र का अतिक्रमण 
न करने पावें। हमारे सिद्धान्त में इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया गया है। 
( संघ और राज्यों में विधायिनी शक्तियों के वितरण का अध्ययन एक दूसरे अध्याय 
में किया गया है ) लेकिन मारत की संसद्‌ उस अर्थ में प्रभुत्तपृण न॒ रहेगी । 
जिस अर्थ में ब्रिटेन की संसद है । ब्रिटेन में पालियामेंट के बनाये हुए कानूनों 
पर न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती । लेकिन भारत में संसद के बनाये 
हुए कानूनों पर न्यायालय विचार कर सकते हैं। ( नीचे देखो ) 

न्यायिक विचार ( |घ० ८०४ १८ए०४/९८ए० )--अमेरिका की तरह भारत 
में भी संसद के बनाये हुए कानूनों पर न्यायालय द्वारा विचार हों सकता है। 
संसद के- बनाये हुए कानूनों को न्यायालय यह कह कर अवेध और अमान्य घोषित 
कर सकते हैं कि वे संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। इससे नागरिकों 
की स्वतन्त्रता को बड़ा भारी संरक्षण प्राप्त होगा । इससे कार्यपालिका, जिसे संसद 
में बहुमत प्राप्त रहेगा, विधान का अतिक्रमण करके नागरिकों की स्वतन्त्रतों पर 
आघात नहीं कर सकेगी। इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिये कि त्रिटिद् 
संविधान में न्यायिक विचार सम्बन्धी धारा नहीं है। पार्लियामेंट का बनाया 
हुआ कानून कोई ब्रिटिश न्यायालय अवेध घोषित नहीं कर सकता । छेकिन 
ब्रिटेन के न्यायालय, अधिकारियों के द्वारा बनाये हुए नियमों ((0)7608-न० 
(7०एए०लो) को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकते हैं कि वे प्रचलित कननों 
क्रे विरोधी हैं और इसी आधार पर उनको लागू करने से इनकार कर सकते हैं । 

लोक-सभा के निर्वाचन की प्रणाली ([9९ 57४९० 6 ह€८म०७ 
67 ६४९ छि००४९ ० ४१० 7९००)८ )--संविधानः के अनुसार' लोक-सभा 
के लिये निर्वाचन प्रत्यक्ष ( 07८८८) प्रणाली से होगा। लेकिन विधान में 
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आलनुपातिक ग्रंतिनिधित्त्त की चर्चा नहीं है । वास्तव में संविधान निर्माताओं का 
भत था कि संसद्‌ प्रणाली के शासन के लिये आनुपातिक पद्धति उपयुक्त नहीं 
हैं। आलनुपातिक पद्धति में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो आवश्यक मत संग्रह कर 
सकता है, अपने कुछ प्रतिनिधि लोक-सभा के लिये निर्वाचित कर सकता है। 
इससे यह हो सकता है कि छोक-समा में बहुत से दल या गुट्ट हो जायेंगे और कमी- 
कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक दल का पूर्ण बहुमत न रहेगा । फल यह 
द्वोगा कि संयुक्त सरकार बनानी पड़ेगो और अनुभव यह कहता है कि संयुक्त 
सरकार प्रायः अस्थायी और अदृढ़ हुआ करती है। किसी भी समय कोई दल 
या गुट्ट स्वार्थवश संयुक्त सरकार से अलग हो सकता है और उसी समय संयुक्त 
सरकार खतम हो जायगी । इसी कारण संसदीय शासन-प्रणाली में आनुपातिक 
- अतिनिधित्त्त ठीक नहीं जमता । संसदीय प्रणाली सबसे अच्छी तब रहती है, जब 
डेश में केवल दो दल होते हैं। इ'्लेंड में ऐसा ही है। लेकिन आलुपातिक 
अतिनिधित्त में केवछ दो दल नहीं वन पाते । इसलिये हमारे संविधान निर्माताओं 
ने यह अच्छा ही किया, जो लोक-सभा के निर्वाचन के लिये आनुपातिक पद्धति को 
अहण नहीं किया । ( लेकिन केन्द्र तथा राज्यों की उच्च सभाओं के लिये निर्वाचन 
आनु॒पातिक प्रतिनिधित्त्त के सिद्धान्त के आधार पर ही होंगे। ) सन्‌ १९१८ में 
संसदों के अध्यक्षों की एक सभा ने आनुपातिक प्रतिनिवित्त के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने की सिफारिश की थी। लेकिन व्रिटेन की पालियामेंट ने उसे 
स्वीकार नहीं किया । पालियामेंट की राय थी कि अभी तक ब्रिटेन में दो दलों 
की प्रणाली ने बहुत सफलतापूवेक काम किया है, अब यदि आलुपातिक प्रतिनिधित्त्व 
को अहण किया जायया तो यह प्रणाली भी दृट जायगी । 

फिर आनुपातिक ग्रत्रिनिधित्त्व की प्रणाली वहुत उलमी हुई है और इस देश 
के अपढ़ मतदाताओं के लिये वह उपयुक्त न होगी। इसलिये लोक-सभा के 
निर्वाचन के लिये ब्रिटेन को एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधिवाढ्दी प्रथा आनुपातिक 
अतिनिधित्त्व की प्रथा की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगी । 

विंधि प्रक्रिया अर्थात्‌ कानून बनाने की प्रणाढी ( ॥/९ ॥.€छ8- 
- पाए ए0८९तए० )--बन विवेयकों ( )(076ए 9|9 ) तथा अन्य 


संसद्‌ १५३ 
अकार के विक्त-विभेयकों ( 7972ट2 9]5 ) को छोड़ कर अन्य सब प्रकार के 
विश्वेयक संसद के किसी भी सदन में प्रथम पेश हो सकते हैं। धन-विधेयक तथा 
अन्य सब प्रकार के वित्त-विधेयक केवल लोक-सभा में ही प्रथम पेश होने चादिये। 
साधारणतः जब तक कोई विधेयक संशोधनसहित या संझोधनरहित दोनों संदनों 
में स्वीकृत और पारित न हो जायगा, तव तक वह पारित या पास नहीं सममता 
'जायगा । कुछ विधेयकों पर विचार करने के लिये संसद्‌ के दोनों सदनों की 
संयुक्त बेठक भी हो सकती है । यदि कोई विधेयक एक सदन में स्वीकृत हो 
जाता है और दूसरा सदन उसे स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि उसके संशोधन 
के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद है और वह तय नहीं होता ; अथवा एक 
सदन से कोई विश्रेयक दूसरे सदन में जाता है और ६ मद्दीना बीत जाने पर भी 
दूसरा सदन उसे पास नहीं करता, तो राष्ट्रपति एक आदेश या विज्ञप्ति द्वारा 
दोनों सदनों की संयुक्त वेठक बुला सकता है। यदि संयुक्त बेठक में उपस्थित 
सदस्य साधारण बहुमत द्वारा उसे पास कर देते हैँ, तो वह दोनों सदनों द्वारा पास 
हुआ समम्का जायगा। संयुक्त वेठक में संशोधन पर विचार करने की भी एक 
शतहै। यदि एक सदन में विधेयक में कुछ संशोधन स्वीकृत किये जाते हैँ और 
दूसरा सदन उन संशोधनों को स्वीकार न करके उस विधेयक को पढिले सदन में 
चापिस भेज देता है तो संयुक्त वंठक में केवछ उन विधेयकों पर तथा केवल उन बातों 
पर विचार करेगी, जिनके सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद हे । परन्तु यदि 
विभ्रेयकों के सम्बन्ध में मतभेद नहीं हे और फिर भी विधेयक एक सदन द्वारा 
दूसरे सदन को लौटा दिया जाता है, तो संयुक्त वेठक में नये संशोधन नहीं रखें जा 
सकते हैं। केवल वे ही विधेयक रखे जा सकते हूँ, जो इस देर के कारण आवश्यक 
दो गये हैं । 
धन-विधेयकों के सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया रखी गयी है। जंसा कि 
यहिले कहा जा चुका है, धन-विधेयक राज्य-परिपद्‌ में पेश नहीं किया जा सकता । 
कोई भी धन-विधेयक जब छोक-सभा में पास हो चुकता है, तव वह राज्य- 
परिपद्‌ में उसकी सिफारिश के लिये भेजा जाता है। राज्य-परिपद्‌ को यह 
विधेयक अपनी सिफारिशों के साथ १४ दिन के भीतर भेज देना चाहिये । यदि 
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इस समय के भीतर परिषद्‌ उसे अपनी सिफारिशों के साथ वापिस नहीं भेजती, तोर 
वह लोक-सभा के दिये हुए रूप में दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समस्का जायगा। 
यदि इस समय के वीच में परिषद अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक, को .लोक-- 
- सभा के पास भेज देती है, तो उन सिफारिशों को स्वीकारं करना या न करना 
लछोक-ससा की इच्छा पर निर्भर हैं। इसके बाद वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा" 
पास किया हुआ समका जायगा । अनुच्छेद ११० में दिया गया है कि ,जिस 
विधेयक में निम्नलिखित में से कोई एंक अथवा सब बाते होंगी, वह धन-विधेयक: 
समझा जायगसा । कक जात 52... ही: ७ 

(१) कोई नया कर लगाना, कोई कर कम करना, . खंतम केंरना,  घटाना या 
बढ़ाना या नियन्त्रण करना। (३२) रुपया उधार लेना:।. . (३) भारत की 
आकस्मिकता निधि ( (१0707९2०7८ए एप70 07 77079 ) की संचित निधि 
( (:07080709/८व ईप्रार6 ) की देख-रेख ; उस. निधि में रुपया ज़मा करना' 
या उसमें से निकालना। (४) उस निधि में से किसी काम के. . लिये रुपया 
लेना । (५) किसी ख्चे का आकस्मिक निधि से छिया गया खचे -घोषित करना' 
और ऐसे खच को बढ़ाना। (६) आकप्मिक ,निर्धि के लिये रुपया स्वीकार: 
करना $ भारत का सार्वजनिक आय-व्यय का खाता ; इस सम्बन्ध में'घन प्राप्त 
करना अथवा देना ; संघ अथवा राज्य के आय-व्यय' का हिसाव |. :(७) कोई 
भो बात जो (१) से लेक़र (६) .तक सम्बन्ध रखती. हो।. ( भाकस्मिकता भर: 
संचित निधियों के सम्बन्ध में अध्याय २२ देखो । ). /+ : . .+ . <८7४-/ 

अनुच्छेद ११० के खंड (२) में यह स्पष्ट कर दिया गया. है .कि - यदि किसी 

विधेयक में अथंदंड या जुरमाने भांदि की धाराएं दी हुईं हैँ, अथवा यदि उनमें 
लाइसेंसों की फीस सम्बन्धी धाराए' हैं ; अथवा किसी कास के लिये रुपयों देने की 
बातें हैं ; अथवा यदि किसीः स्थानीय संस्था द्वारा या किसी स्थानीय काम -के. लिये 
किसी कर को घटाने, बढ़ाने, लगाने या नियंत्रित की धाराएं हैँ, तो -केचछल इनके 
कारण वह विधेयक वित्त-विधेयक नहीं हों जायगा 8" ::.. /, . 5 +' 

दोनों सदनों में पास होसे के वाद कोई भी. विधेयक राष्ट्रपति, के : पास: 'उसकीः 
स्वीकृति के ल्यि जायंगा ।. . राष्ट्रपति या-तो उसे , अपनी स्वीकृति:देगो. या स्वीकृतिः 
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देने से इनकार कर देगा । यदि वह वित्त-विधयक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे अपनी 
सिफारिशों के साथ संसद में वापिस भेज देगा । संसद उस पर फिर से विचार 
करेगी और उसकी सिफारिशों के सद्वित या उन सिफारिशों को स्रीकृति दिये बिनादी 
उसे फिर से पास करेगी । तब वह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जायगा 
और तब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता । 

संविधान में दिया गया है, कि यदि विधान में स्पष्हप से न दिया गया हो, 
तो साधारणतः सब प्रइनों पर संसद के प्रत्येक सदन में अथवा संयुक्त बंठक में भी 
निर्णय उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा होगा। - 
अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा उनके स्थान पर काम करनेवाला कोई व्यक्ति 
साधारणत: मतदान नहीं करेंगे । लेकिन यदि किसी प्रइन पर पक्ष और विपक्ष में 
बराबर मत आवे' तो उसका मत निर्णयक मत होगा । दोनों सदनों में आवश्यक 
उपस्थिति ( (37०7 ) सदन के सदस्यों की कुल संस्था का दसवां भाग रखा 
गया है । , परन्तु संसद्‌ को आवश्यक उपस्थिति की "संख्या बदलने का अधिकार 
होगा । 

संसद के प्रत्येक सदन को कार्य सम्पादन सम्बन्धी आवश्यक नियम बनाने का 
अधिकार होगा । संयुक्त वठक के लिये राष्ट्रपति उच्च और निम्न सदन के सभापति 
और अध्यक्ष की राय लेकर नियम बनावेगा । दोनों सदनों की संयुक्त बंठकों में 
अध्यक्ष ( 5929८७० ) समापति के आसन पर रहेगा। ह 

संसद की कार्यवाही अंग्रेजी अथवा हिन्दी मापा में होगी। संविधान में: 
राज्यमापा के सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं. ( राज्यभापा के सम्बन्ध में अध्याय 
देखो ) यदि संसद्‌ इस सम्बन्ध में कोई नियम न बनाव तो संविधान प्रारम्भ द्वोने 
के १५ वर्ष बाद संसद की कार्यवाह्दी केवल हिन्दी में होगी। हिन्दी भारत की 
राज्यमाषा होगी । यदि किसी सदस्य को हिन्दी अथवा अंग्रेजी का उपयुक्त ज्ञान 
नहीं है, तो संभापति अथवा अध्यक्ष उसे अपनी मातृमापा में बोलने का अधिकार 
द्वे सकता है । 

संसद को कार्यवाही के सम्बन्ध में किसो न्यायालय को यह जांच करने का. 
अधिकार न द्वोंगा, कि कार्यवाही नियमानुसार हुई है या नहों । उच्चतम न्यायालय 
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वअथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कार्य अथवा चरित्र के सम्बन्ध में 
“संसद में विवाद न होगा । लेकिन संविधान के अनुसार यंदि किसी न्यायाधोश 
-को पदच्युत करने का प्रार्थना-पत्र राष्ट्रपति को दिया जाय, तो उस “पर संसद्‌ में 
“विवाद हो सकता है । 
वित्त-सम्बन्धी ग्रक्रिया ( मिंग्रशालंश ?70८८वण०८ )--वित्तीय 
'अक्रिया सें चार उल्लेखनीय बातें होंगी---(१) वारपिक आय-व्यय विवरण ; (२) अनु- 
“दान को मांगे ( िहश्ातें5$ ईणा. (79008 ): (३) विनियोग विधेयक 
( 89०77077 900०० 95 ) और अन्य वित्त-विधेयक । 
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद में भारत सरकार का भाय-व्यय सम्बन्धी विवरण 
"पेश करेगा, उसमें अनुमानित आय और अज्ुमानित व्यय का विवरण रहेगा। 
-अनुमानित व्यय में दो बातें अलग-अलग दिखलाई जावेंगी--(१) भारत की 
-संचित निधि से लिये जानेवाले खचे और (२) अन्य खच। 
निम्नलिखित खचे संचित निधि से लिये जावेंगे--(१) राष्ट्रपति के वेतन और 
भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य खचे, (२) राज्य-परिषद्‌ के 
- सभापति और उप-समापति के वेतन और भत्ते तथा लोक-समा के अध्यक्ष और 
- उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, (३) ऋण सम्बन्धी खचे, (४) उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों को दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और पेंशन सम्बन्धी खचे, 
(०) संघ न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जानेवाली पेंशन की रकम, (६) किसी 
- मी ऐसे उच्च न्यायालय के जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन जिसका अधिकार-स्षेत्र. 
-भारत के किसी माय में हो अथवा संविधान प्रारम्भ होने के पहिले जिसका अधिकार- 
- क्षेत्र किसी ऐसे भाय में रहा हो, जो अब भाग (क) की प्रथम अनुसूची में दिये गये 
राज्य में शामिल हो, (७) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ( (707ग7- 
घाण67 पते 3एव007-(50९7९/शी ) के दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और 
“प्रैंशान संवन्धी खचे,  (८)-वे सब खचे जो किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायालंय 
- के फेंसले और आदेश या निणय को पूरा करने के संबन्ध में आवश्यक हों, (५)-कोई 
“मी खर्च जो संविधान अथवा कानूत द्वारा संसद्‌ घोषित कर दे। उच्चतम 
... ्यायालूय के प्रवन्ध सम्बन्धी पूरा खर्चे तथा. रियासतों के राजाओं को मिलनेवाली 
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देशन ( रिततएए ?प78४८४ ) के सम्बन्ध में अनुच्छेद १४६ और ९९१ के सम्बन्धः 
में कद्दा गया है कि ये खच भारत की संचित निधि में से पूरे किये जायेंगे । इसी. 
प्रकार अनुच्छेद ३२२ में कद्दा गया है कि संघ के छोक-सेवायोग ([]70707 ?िपंस्‍[|2 
56८९ (20णररांइञआं०70 ) का ख्चे भी संचित निधि से लिया जायगा । 

भारत की संचित निधि से जो खर्च लिया जायगा, उसके सम्बन्ध में संसद में. 
मतदान नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी सदन में उस पर वाद-विवाद हो सकता: 
है। अन्य ख्चों के अनुमानित व्यय की मांग, अनुदान की मांगों के रूप में. 
लोक-सभा में पेश की जायगी और लोक-सभा चाहे तो किसी मांग को स्व्रीकार या 
अस्वीकार अथवा कम कर सकती है। अनुदान की प्रंत्येक मांग के लिये राष्ट्रपति 
की सिफारिश आवद्यक है। तभी वह लछोक-सभा में पेश हो सकती है । 

अनुदान देने के वाद लोक-सभा में एक विधेयक्र पेश किया जायभा, जिससे: 
यह बतलाया जायगा कि भारत की संचित्र निधि से अनुदान में कितनी रक्मः 
ली जायगी तथा उक्त निधि से अन्य खचचे कितनी मात्रा में छिये जायँगे। 
विनियोग कानून ( 0.97700972007 /८५८ ) के बिना भारत की संचित निधि: 
से कोई भी खच्चे नहीं लिया जा सकता | ।. «: 

प्रति वष जो साधारण अनुदान हुआ करते हैं, उनके सिवा यदि अधिक 
आवश्यकता द्वो तो राष्ट्रपति संसद के सामने पूरक, सद्दायक अथवा अधिक 
अनुदान की मांग पेश कर सकता है और इसके लिये भी वही प्रक्रिया होगी जो 
साधारण वार्पिक मांगों के लिये होती है । लोक-सभा को पेशगी अनुदानः 
(08 06एथ7०९ (77६709) और अपवाद भनुदान (ए>०९एसणाश (078009). 
देने का भी अधिकार है और उनके सम्बन्ध में भी वद्दी प्रक्रिया होगी, जो साधारणः 
वापिक अनुदान के सम्बन्ध में होती है । 

राज्य-परिषद्‌ में कोई भी वित्त-विधेयक्र प्रथम पेश नहीं हो सकता और 
राष्ट्रपति की पूरे स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त-विधेयक पर विचार नहीं हो 
सक्रता। लेकिन यदि विधेयक में कोई ऐसा संशोधन हो, जिसमें किसी कर को 
घटाने या समाप्त करने का प्रस्ताव हो, तो उसमें राष्ट्रपति की पूवे स्वीकृति को या 
सिफारिश की आवश्यकता नहीं है । 





“१७८ ह भारत का संविधान 


वित्त पर नियंत्रण ( (१077० (एटा सिएथ१९९ )--अब यह स्पष्ट 
- हो गया है कि राज्य-परिपदू का वित्त सम्बन्धी वातों .पर बहुत कम अधिकार या 
नियंत्रण रहेगा । अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में उसकी कोई आवाज़ नहीं 
: रहेगी। घन विधेयकों के सम्बन्ध में लोक-ससा को यह अधिकार होगा कि वह 
- चाहे तो राज्य-परिषद्‌ की सिफारिशों को स्वीकार करे और चाहे तो न करे । धन' 
- विशध्वक के पास होने में यदि वह अड़ंगा भी लगाना चाहे, तो वह उसे केवल 
१४ दिनों तक ही रोक सकती है । 

सिद्धान्त की दृष्टि से लोक-सभा के सदस्य राष्ट्र की जनता के अतिनिधि होंगे 
- और राज्य-परिषद्‌ के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इस तरह वित्त पर राष्ट्र 
- के प्रतिनिधियों का वास्तविक नियंत्रण रहेया, राज्यों के प्रतिनिधियों का नहीं | 
वित्त के सम्बन्ध में राज्य-परिषद्‌ के जो सीमित अधिकार हैं, उनकी तुलना 
' इं्लेड के,.हॉउस ऑफ लॉडस से करना उपयुक्त होगा। वित्त के सम्बन्ध में 
: हॉउस ऑफ लाडस के अधिकार सन्‌ १९११ के पालिवामेंट कानून द्वारा करीब- 
- करीब छीन लिये गये । उस कानून में कहा गया है कि “पालियामेंट का अधि- 
' बेशन समाप्त होने के १ महीना पहिले यदि कोई धन-विधेयक हॉउस ऑफ कॉमन्स 
- द्वारा पास होकर हॉउस ऑफ छाडस में भेजा जाता हैं और यदि हॉउस ऑफ 
“ लार्डूस उसे बिना संशोधन के १ माह के भीतर पास नहीं करता, तो वह विधेयक 
- हॉडस ऑफ कॉमन्स यदि अन्य आदेश न दे, राजा की स्वीकृति के छिये भेजा, 
: जोयगा और स्त्रीकृति मिल जाने पर वह पालियामेंट का कानून हो जायगा । यद्यपि 
- उसे हाउस ऑफ लाडेस ने पास नंहीं किया हैं ।” इस प्रकार इम देखते हैं, कि 
: हॉउस ऑफ छाडस को घन-विधेयक संशोधित करने का अधिकार नहीं है और 
: वह अधिक-से-अधिक उसे १ महीने तक रोक सकता हैं। भारत में उच्च सदन 
- घनं-विभेयक में संशोधन तो कर सकता है, पर उस संशोधन : को स्वीकार करना 
- छोक-सभा के हाथ में है। धन-विधेयक को उच्च सदन केवलः:१४ दिन अपने 


: पास रोक सकता है। 
' * अमेरिका की कांग्रेस में वित्त सम्बन्धी बातों में उच्च सदन अर्थात्‌ सीनेट के 


श्छ 


- अधिकार निम्न सदन अर्थात्‌ हॉउस ऑफ रिस्रेजेन्टेटिव्स के लगभग बराबर ही हैं । 
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_जनिम्न सदन के. वित्त सम्बन्धी अधिकार सीनेट से थोड़े ही ज्यादे हँ। वहां के 
संविधान में लिखा है कि “आय पश्राप्त करने के सब विवेयक केवल हॉडस ऑफ रिग्रे- 
-जेन्टैटिव्स में प्रथम पेश होंगे ।! लेंकिन सीनेट को इन विधेयकों में संशोथन 
-करने का अधिकार है । इस प्रकार सीनेट संशोधनों हारा आय प्राप्त करने का 

* आयः नयां विधेयक तैयार कर सकती है । खचे सम्बन्धी विधयक दो में से किसी 
“एक सदन में प्रथम पेश हो सकते हैं। लेकिन प्रथा के अनुसार इस प्रकार #े 
विधेयक भी केवछ हॉडस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में द्वी उत्पन्न होते हैं और वापिक 
आय-व्यय का विवरण अर्थात्‌ वजट भी इसी सदन में ही पहिले पेश किया जाता 
हि। लेकिन इन विधेयकों में सीनेट संशोधन कर सकती है। कभी-कभी सीनेट 
में इस प्रकार के विभेयक प्रथम पेश हो जाते हैं, जिनमें धन श्राप्त करने और खचे 
करने का प्रइन निहित होता है, यद्यपि उनका उद्देश्य दूसरा दी होता है। इस 
प्रकार अमेरिका में सीनेट के अधिकार वित्त सम्बन्धी बातों में लगभग हॉउस ऑफ 
रिग्रेजेन्टेटिव्स के आयः वरावर रहते हैं, लेकिन भारत में वित्त सम्बन्धी प्रइनों में 
भारत में राज्य-परिपद्‌ छोक-सभा के अधीन रहती हे। . इस सम्बन्ध में एक 
“महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जाधुनिक शासन-प्रणालियों में वित्त 
क्रा नियंत्रण यद्यपि अन्तिम रूप में विधानमंडलों के हाथ में रहता है, लेकिन 
व्यवहार मे वास्तव में कार्यपालिका का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। भाधुनिक 
“राज्य दिनों-दिन कल्याणकारी राज्य ( ७/८)४7४ 5६2०५ ) होते जा रहे हैं । 
वे भव सिर्फ शासन करनेवाले राज्य नहीं हैं। उनके समाज-सेवा सम्बन्धी कराये 
'बहुत॑ बढ़ गये हैँ और उसी तरह उनके आय और व्यय भी बहुत बढ़ गये हैं। 
आजकल यदि कोई साधारण सदस्य सरकार के खर्चों की सच्ची आलोचना करना 
'चाहे, तो जबतक सरकार उसे आंकड़े न ढे, तब तक उसे आंकड़े मिलने भी सम्भव 
नहीं हैं। इन सब वातों के लिये विधानमंडलों के सदस्यों को पूर्णदप से कार्य 
पालिका पर निर्भर रहना पड़ता है ।; इसलिये जिस कार्यपालिका का विधानसंडलछ 
में बहुमत रहेगा, उसका वित्त पर भी पूर्ण नियंत्रण रहेगा । इंग्लेंड की तरह भारत 
-में भी यह आवश्यक होगा, कि विधानमंडल में पेश होने के पढ़िंले सब वित्त- 
“विधेयंकों को कार्यपालिका की पुणे स्वीकृति मिलनी चाहिये। अनुदान की मांग 
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भी बिना राष्ट्रपति की .सिफारिश के अर्थात्‌ कार्यपालिका के अनुमति के विना नहों को 
जा सकती । इसलिये साधारणतः कार्यपालिका का द्वी वित्त पर पूणे नियंत्रण होगा । 

अन्य विधि सम्बन्धी प्रक्रिया ( (0४0 .०2४9४०४ )--वित्त 
को छोड़ कर अन्य वातों के सम्बन्ध में दोनों सदनों को कानून बनाने के समान 
अधिकार ग्राप्त रहेंगे । निम्न सदन उच्च सदन की अवज्ञा नहीं कर सकता। 
लेकिन इंग्लेंड मैं सन्‌ १९४५९ के पालियामेंट के कानून के अनुसार एक विशेष 
प्रक्रिया द्वारा हॉउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ छाडेस की आयः ग्रत्येक बातों में 
अवज्ञा कर सकता है। अर्थात्‌ उसकी प्राय: प्रत्येक बाते काट सकता है। 
डस कानून के अनुसार यदि हांउस ऑफ छा स किसी विधेयक को प्रास नहीं करता 
तो हॉउडस ऑफ कॉमन्स दो अधिवेशनों में पास करके एक व का समय लेकर 
उसे कानून वना सकता है । इस प्रकार यदि हॉउस ऑफ कॉमन्स चाहे तो 
अकेला कुछ कानून बना सकता है। लेकिन वित्त _ सम्बन्धी मामलों को 
छोड़ कर भारत में छोक-सभा अकेल़े कोई कानून नहीं वना सकती |... 

संयुक्त अधिवेशन ( ]90९ 8६078 )--छछ परिस्थितियों में दोनों 
सदनों की संयुक्त वेठक का जांदेश दिया गया है। इनमें से एक परिस्थिति यह 
मी है, जब दोनों सदनों में किसी वात पर समता या मतेक्य न हो सके। 
अमेरिका में जब दोनों सदनों में मतक्य नहीं हो पाता, तो दोनों सदनों के कुछ 
प्रतिनिधि एक स्थान पर एक-साथ वेठ कर वाद-विवाद करते हैं। प्रत्येक सदन 
के सब प्रतिनिधियों को केचछ एक मत प्राप्त रहता है। इस अकार सभा में 
केवल दो इकाइयां होती हैं. और. प्रत्येक इकाई. का एक-एक .मत होता है। दोनों 
इकाइयां आपस में -बातचीत करके समझौता कर छेती हैं। जो इकाई जितनी 
अधिक चतुर रहेगी, उसकी बात उत्तनी अधिक सफल होगी। भारत में दोनों 
सदनों के कुछ उपस्थित सदस्यों की संयुक्त वेठक होगी और सदस्यों के साधारण: 
बहुमत द्वारा निर्णय होगा। चूँकि लोक-सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है 
इसलिये अधिक सम्भावना यदह्दी है कि उसी के मत की अथानता रहेगी । 

कायपालिका की निर्णायक शंक्ति ([#6 #ऋ९८पघंए४ ५४८८०)-- 
विधानमंडल जो कानून बनाता है, उन्हें प्रायः अन्तिम रूप में. कार्यपालिका स्वीकार 


री 


है 
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या अस्वीकार करती है । इसे कार्यपालिका की निणयिक-शक्ति (५४९४० ?०ए८४०) 

कहते हैं। इंग्लेंड के संविधान में राजा की निर्णायक शक्ति निरंकुश हैं, अर्थात्‌ 
विधानमंडल उसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता $ लेकिन राजा इसका 

उपयोग नहीं करता और भविष्य में भी इसके उपयोग किये जाने की आशा नहीं 

है। भमेरिका में कांग्रेस जो भी प्रस्ताव पास करती है, या कानून बनाती है, 

उसे रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को है । परन्तु राष्ट्रपति का यह अधिकार 

सीमित है। यदि कांग्रेस उस विधेयक को दो-तिदाई बहुमत से फिर से पास कर 

देती है, तो वह रह नहीं किया जा सकता। भारत में भी राष्ट्रपति को रद्द 

करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी यह निर्णायक-शक्ति बहुत सीमित 
रखी गई है। उसका प्रभाव केवल देर करने का हो सकता है। यदि 

संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति द्वारा रह किये गये विधेयक को साधारण बहुमत से 

फिर से पास कर देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति उसे रह नहीं कर सकता। 

इसलिये मारत में राष्ट्रपति की निर्णायक शक्ति या अडंगा छगाने की शक्ति प्रमावपूर् 
न रहेगी । 


तेरहवाँ अध्याय 


, उच्चतम न्यायात्ृथ_ 
( ॥॥6 $प77/श॥€ ६00७/६ ) ! 

उच्चतम न्यायालय -संघ शासन का आवश्यक अंग होता है। उच्चतम 
न्यायारूय का भुख्य काम संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या करना और संघ तथा 
राज्यों के बीच अधिकार-द्षेत्र सम्बन्धी कगड़ों का. निवटारा करना है ।.. इसलिये 
मारत के संविधान ने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की हे । 

उद्यतम न्यायालय में एक. प्रधान न्यायाधिपति तथा ७ अन्य, न्यायाधीश 
रहेंगे । - संसद- कानून द्वारा.: इस . संख्या में... परिवत्तेद कर सकती है।; .उद्यतम 

हि । 


ग 
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न्यायालय के सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा -होगी- इसके लिये 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के .उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों 
की सलाह लेगा, जिनको वह उपयुक्त समझे । प्रधान न्यायाधिपति [को छोड़कर, 
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधान न्यायाधिपति की राय लेनी आवश्यक 
है। न्यायाधीशों की अवकाश अहण करने की *भायु ६५ वे रखी गई है। 
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने-के लिये किसी व्यक्ति को भारत का 
नागरिक होना चाहिये, तथा (१) कम से कम ५ वषे तक किसी उच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा (२) कम-से-कम १०. वषे तक किसी उच्चच 
न्यायालय में अथवा दो'या अधिक किसी ऐसे ही न्यायालयों में एडवोकेट रह चुका 
हो, अथवा (३) राष्ट्रपति की राय में कानूनशास्त्र या न्यायशास्त्र का श्रेष्ठ विद्वान हो । 
जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, वह फिर भारत में किसी 
न्यायालय अथवा अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा । अधान न्यायाधिपति 
का मासिक वेतन ५,००० रु० होगा, तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 
४,००० रु० होगा । संविधान में कह्ा गया है कि कुछ विशेष अवसरों पर विशेष 
कार्यों के लिये तदथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है । इसी अकार किसी 
विशेष अवसर तथा किसी विशेष काये के छिये उच्चतम न्यायालय तथा संघ 
न्यायालय के अवसर ग्राप्त अर्थाद्‌ पेशनयाफ्ता न्यायाधीशों को भी छुलाया जा 
सकता है । | 
उच्चतम न्यायालय दिल्ली में वेठेया । परन्तु राष्ट्रपति की सम्मति से प्रधान 
न्‍्यायाधिपति समय-समय पर अन्य स्थानों पर भी उसकी बंठके बुला सकता है। 
उन्चचतम न्यायालय अमिलेख न्यायालय ( (१0पा४ ० रि९८०० ) होगा । इस 
“सम्बन्ध में उसे सब अधिकार आप्त होंगे। न्यायालय का अपमान करनेवाले को 
:बह दंड दे सकता है। उसका क्षेत्राधिकार प्रारम्भिक ( ()एछ्ञग्वं ) तथा 
' अपील सम्बन्धी ( 0[7०9/९ ) दोनों तरह का होगा । 

उसका प्रारम्सिकःक्षेत्राधिकार निम्नलिखित सम्बन्ध में होगा तथा यह अन्य 
“किसी न्यायालय को प्राप्त न होगा--(१) -भारत-सरकार तथा एक या एक से 
. . “अधिक राज्यों कें बीच में ;-(३)) मारत-सरकार तथा एक .'या. एक से अधिक राज्य 


ल्‍्ध्ज 
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, चनाम अन्य राज्य & (३) दो अथवा अधिक राज्यों के वीच कानूनी अधिकार तथा 
अन्य किसी वात ( ८६ ) सम्बन्धी रूगड़ा। निम्नलिखित वातों में उच्चतम 
: न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है-- 

(१) प्रथम अनुसूची के साय (ख) के राज्य द्वारा की गई किसी सन्धि 
या ससमौता सम्बन्धी विवाद, यदि वह सन्धि या समझौता संविधान प्रारम्म होने 
के पहिले किया गया था । 

(२) यदि किसी राज्य ने कोई ऐसी सम्धि या समभौोता किया हे, जिसमें 
यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में उठनेवाला विवाद उच्चतम न्यायालय के 
श्षेत्राधिकार में न आयेगा । 

किसी भी उच्च न्यायालय के फेसले या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय 
में हो सकती है, यदि वह उच्च न्यायालय यह कह देता हैं कि इस मुकदमें में संविधान 
से सम्बन्ध रखनेवाले' किसी कानून या धारा की व्याख्या का प्रश्न है । यदि उदच्च- 

. न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण नहीं देता, परन्तु उच्चतम न्यायालय सोचता हे कि 
उस फेंसले में संविधान से सम्बन्ध रखनेवाले किसी कानून या धारा की व्याख्या 
का अथ निहित है, तो वह स्वयं अपील करने की भाज्ञा दे सकता है । 

इस विशेष शर्ते को छोड़कर उच्चत्तम न्‍्यायाऊय का अपील सम्बन्धी अधिकार- 
क्षेत्र दो भागों में बांटा जा सकता है--पहिला व्यवहार ( (आरा ) और दूसरा 
दंड ( (/पंगर09 )। व्यवहार के मुकदसों में किसी उच्च न्यायालय के फेंसलॉ 
की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, यदि वद्द उच्च न्यायालय इस बात का 
अमाण दे देता है कि (क) उस मुकदमे में २०,००० रु० से कम रकम, अथवा जो 
रकम संसद निर्धारित कर दे, उससे कम रकम निद्वित नहीं हैं । (ख) भथवा उस 
रकम में उतनी कीमत की जायदार का प्रइन है अथवा ; (ये) वह सुकदमा एसा 
है, जिसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होनी चाहिसे । लेकिन (ग) को छोड़कर 
यदि वह मुकदमा ऐसा है, जो उच्च न्यायालय में किसी अधीन न्यायालय के फंसले 

की अपील के रूप में आया हो और उदच्चःन्यायाल्य ने उस फेंसले को बहाल रखा 
. .हो, तो उच्चतम न्यायालय -में अपील होने के लिये उच्च न्यायालय को यह प्रमाण 
; देना चाहिये कि उसमें कानून को व्याख्या का प्रइन उठता है । 
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यदि उच्च न्यायालय का-फंसला या आदेश केवल एक न्यायाधीश द्वारा दिया 
गया है, तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में न होगी । 

दंड के मुकदमों में उच्च न्यायालयों के फसलों की अपील उच्चतम न्यायालय 
में तव हो सकती है, जब (१) उच्च न्यायालय ने अधीन न्यायालय का उन्सुक्ति 
का फंसला रद्द करके किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो ; (३) उच्च न्यायालय ने 
किसी अधीन न्यायालूय से कोई मुकदमा अपने हाथ में लेकर किसी अभियुक्त को 
झत्युदंड दिया हो ; अथवा (३) यह प्रमाण-पत्र देता है कि इस मुकदमे की अपील 
उच्चतम न्यायालय में हो सकंती है । दंड के मुकद्मों के सम्बन्ध में संसद को 
उच्चतम न्यायालय का अधिकार-स्षेत्र बढ़ाने का अधिकार हैं । 

अपनी अदालत में अपीकू करने की आज्ञा देने के उच्चतम न्यायालय को 
विस्तृत अधिकार प्राप्त है। संविधान में कहा गया है, कि उच्चतम न्यायोलय: 
सेना के सम्बन्ध में स्थापित नन्‍्यायाधिकरंणों ( ]:9ए7शरं$ ) को छोड़कर अन्य 
किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के फेंसले या आदेश कें विरुद्ध अपील 
करने की आज्ञा दे सकता है 

झंसद्‌ को उच्चतम न्यायालय कां अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों बंढ़ांने का 
अधिकार है । 

पीछे यह कहा जा चुका है, कि संविधान में उच्चतम न्योयालय को लेख या 
आदेश जारी करने के अधिकार दिये गयें हैं। इनमें मूल अधिकारों की रक्षां के 
लिये बन्दी प्रत्यक्षीकरण और परमांदेश सम्बन्धी लेख भी शामिल हैं। संविधान 
के अनुसार संसद्‌ को यद् अधिकार है, कि वह अन्य बातों के सम्बन्ध में भी 
उच्चतम न्यायालय को इसे ग्रकार के लेख जारी करने के अधिकार दे संकती है । 

उंच्चंतम न्यायालय के निर्णय या कानून भारंत के अन्य सब न्यायालयों के 
लियें मान्य होंगे। उच्चतर्म न्यायालय को अपने दिये हुए फेर्सेलों पर फिर से 
विचार करने का अधिकार होगा । 3740: 9". हक का 

राष्टपति को महत्त्वपूण्ण प्रइनों पर उच्चंतर्म न्यायालय की राय लेने का अंधिंकार 
है और संबिधान में यंह भी कहां गया है, कि उच्चतम न्यांयोर्लय के सबं॑ निर्णय 
और मत खुली अदालत ( 9 69शा (25ए८८ ) में घौषित॑ कियें जीयँगे। यह 
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स्पष्ट नहीं किया गया है, कि उच्चतम न्‍्यायाल्य का मत भी वाध्य' होगा अथवा 
नहीं । 

संविधान में यह कहा गया था, कि संविधान प्रारम्भ होते ही संघ-न्यायालय 
( ए#८०८४!ं (207६ ) के पदासीन न्यायाबीश, यदि वे अन्यथा न चाह, तो 
तुरन्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे । 

न्यायपालिका की स्वाधीनता ( [00९८79९०१९४०८९ ० घी९ [एतॉं- 
छंश्ा'ए )--जब तक न्यायाधीश कार्यपालिका के अधिकारियों के श्रमाव से पूर्णतया 
स्वतत्र न रहेंगे, तब तक अधिकार सुरक्षित न रहेंगे । ब्रिटेन और अमेरिका के 
संविधान के अनुसार कम-से-कम उच्च न्यायालयों के न्‍्यायाथीश शासन अधिकारियों 
के प्रभाव से स्वतन्त्र रहते हैं। भारत के संविधान ने भी शासंनाधिकारों के 
विभाजन ( 529व78707 ०एा 70७८७ ) के सिद्धान्त को स्वीकार करके 
उच्च न्यायालयों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। लेकिन यह 
ध्यान रखना चाहिये, कि देद्य की दृष्टि से पूरा शासन एक इकाई होता है.) इस- 
लिये शासनाधिकारों का पूरा-पूरा विभाजन कभी नद्वीं हो सकता। न्यायालय 
कार्यपालिका से पृणरूप से स्वतन्त्र कभी नहीं हो सकते, परन्तु उन्हें इतनी. 
स्वतन्त्रता भवश्य रहनी चाहिये, कि वे निष्पक्षरूप से न्याय कर सके । 

| संविधान में दो ऐसी बातें दो गई' हैँ, जिससे उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका 

से एक उचित हृद तक खतन्‍्त्र रह सके । एक तो उच्चतम न्यायालय का कोई 
न्यायाबीश राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना पद्च्युत नहीं किया जा सकता और र्ट्र- 
पति ऐसा भाज्ञा तभी ठे सकता है, जब संसद का प्रत्येक सदन उससे इस सम्बन्ध 
में प्राथना करे और इस प्राथना का आधार उस न्यायात्रीश की अयौग्यता या 
दुराचार वतलावे । संसद के इस प्रकार के ग्रार्थना-पत्र को न कि प्रत्येक सदन के 
कुछ सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिये, बल्कि प्रत्येक सदन में उपस्थित और 
मत देनेवाले सदस्यों को दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिये । ( अनुच्छेद 
१९४ )। दूसरे, संविधान में यह स्पट कहा गया हैं, कि नियुक्त होने के वाद 
किसी न्यायाधीश की उपलब्धियों, उन्मुक्तियों तथा भत्ताओं में मौर पेंशन, छुट्टी 
इत्यादि के अधिकारों सें एसा कोई परिवत्तेन नहीं किया जायसा, जो उसके लिये 
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हानिकर दो, अथवा असुविधाजनक हो ( अनुच्छेद १९० )। लेकिन जब आपात 
की उद्घोषणा जारी हो, तब राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायाल्य के न्यायाधीशों के 
वेतन और भत्ते कम करने का अधिकार होया (अनु० १६० )। संविधान में 
यह मी स्पष्ट किया गया है, कि उच्चतम न्यायाहूय के न्यायाधीशों के वेतन और-_ 
भत्ते भारव-की-संचित-निधि-से दिये जयगेंगे | अर्थात्‌ संसद उन पर मत नहीं: 
दे सकती । ठीक इसी प्रकार के उपबन्ध उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
सम्बन्ध में भी बनाये गये हैं। इन उपवन्धों का उद्देश्य यह है, कि उच्चतम: 
न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश आसानी से कार्यपालिकाः 
द्वारा इच्छानुसार पदच्युत नहीं किया जा सकता । इसी तरद्द इन न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते साधारण समय में कम -नहीं किये जा सकते ॥ 
केवल असाधारण समय में राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते कम करने का अधिकार । 
प्राप्त है । यह उपब॒न्ध मी उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि इन सब उपबन्धों 
पर विचार किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं. कि उपरोक्त दो ऊंची 
भदालतों के न्यायाथीशों पर कार्यपालिका के लिये द्वाव या प्रभाव डालना बहुत 
ही कठिन होगा । ब्रिटेन में भी ऊंची अभंदालतों के न्यायाधीश तभी पदच्युत 
किये जा सकते हैँ, जब संसद के दोनों सदन राजा से इस आशय की प्रार्थना करें।. 
उनके वेतन भी संसद के मतदान से प्राप्त न होकर संचित निधि से प्राप्त द्ोते 
हैं। अमेरिका के संविधान में भी इसी प्रकार के उपवन्ध हैं। उसमें लिखा 
है कि उच्चतम तथा अधीन न्यायालयों के न्यायाधीश* सदाचार वर्तते अपने पद्‌- 
पर रहेंगे और उनकी सेवाओं के लिये निर्धारित समय पर वेतन मिलेगा, जौ 
उनके सेवाकाल में कम नहीं किया जायगा ।” इस प्रकार अमेरिका की संघ प्रणाली 
में न्यायाधीश जीवनपर्नत. या सदाचार-पालन-पर्यत नियुक्त किये जाते हैं - 
वे केवल मद्दामियोग द्वारा पदच्युत किये जा सकते हैं। जब तक वे पद्‌ पर | 
रहते हैं, तब तक उनके वेतन कम नहीं किये जा सकते । | 
उच्चतम क्‍्यायालय का मंत्रणा क्ष त्राधिकार ( 6. 09807ए ]प्रा8- 
ठुल्तठफ रण (९ 5पुआशथा८ (:0पा८ )--जंसा कि कहा जा चुका है, 
संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को सलाह या मंत्रणा ढेनें का अधिकार भी दिया 


उच्चतम न्यायालय १६७ 


गया है। कानून सम्बन्धी अथवा अन्य कोई ' महत्वपूण प्रइन ( (2प९४प05 
० [,99 07 79८६ ) पर राष्ट्रपति उच्चतम न्‍्यायाठय की सम्मति मांग सकता 
है और अपनी सम्मति देने के लिये उच्चतम न्यायालय वाध्य है । ( अनु० १४३ ) 
इस श्रकार की राय खुली अदालत में दी जायगी । सन्‌ १९३५ के गवर्नेमेंट ऑफ 
इंडिया एक्ट द्वारा भी संघ-न्यायालय को इस प्रकार की मंत्रणा देने का अधिकार 
दिया गया था। ( धारा २१३ ) उस कानून के अलुसार गवनेर-जनरलू को 
यह अधिकार था कि वह कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रशनों पर संघ-न्यायालय की 
राय मांग सकता था । छेकिन ध्यान रहे गवनेर-जनरल संघ-न्यायालय की राय 
केवल कानूत सम्बन्धी प्रइनों पर पूछ सकता था और नये विधान के अनुसार 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय कानून ( [.8ए? ) तथा वस्तुस्थिति ( 7१४८८ ) 
दोनों पर पूछ सकता है। साथ दी यद्द भी ध्यान रखना चाहिये कि सन्‌ 
१९३५ के शासन-कानून के अनुसार संघ न्यायालय के सामने सम्मति देने के 
लिये जो प्रइन आते थे, उन पर सम्मत्ति देने के लिये न्यायाधीश बाध्य नहीं थे । 
लेकिन वास्तव में उन्होंने सम्मति देने से कमी इनकार नहीं किया । 

इस सम्बन्ध में यद् वात जानने योग्य है कि संयुक्तराप्ट्र अमेरिका के 
संविधान में उच्चतम न्यायालय को मंत्रणा देने का कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया 
यया है और न्यायालय ऐसी मंत्रणा देने से इनकार भी कर देता है। बह 
केवल उन्हीं बातों पर अपनी सम्मति देता है, जो मुकदमे के सिलसिले में उसके 
सामने भावी हैं। एक वार अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जाजे वाशिंगटन ने 
उन्च्चतम न्यायालय से एक प्रस्तावित संधि के सम्बन्ध में बहुत से प्रदनों पर.राय 
सांगी। लेकिन न्यायाधीशों ने राय देने से इनकार कर दिया। लेकिन अमेरिका 
के कई राज्यों के संविधानों में अपने उच्चतम न्यायालयों को मंत्रणा देने के 
अधिकार दिये गये हैँ, इन राज्यों में से किसी राज्य का गवर्तर अथवा विधान- 
मंडल कानून सम्बन्धी प्रश्नों पर अपने ( उस राज्य के ) उच्चतम न्यायालय की 
सम्मति मांग सकता है । लेकिन सम्मवतः कोलेरंडो राज्य को छोड़कर भय 
किसी राज्य में उच्चतम न्यायालयों के ऐसे प्रदनों पर राय वाध्य नहीं 
समेमी जाती । 
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कानूनशासत्र के बहुत से पंडितों की यह राय है कि न्यायालयों के सामने 
कानून के प्रन्‍न जब तक झुकदमे के रूप में न भावे, तब तक उन्हें ऐसे प्रदनों पर 
अपनी राय नहीं देनी चाहिये, इन पंडितों का विचार है. कि कानून के प्रइनों पर 
केवल सेद्धान्तिक राय देने से मविष्य में मुकदमा लड़नेवालों के हितों की हानि 
हो सकती है । प्रिवी काउ' सिल की न्यायसमिति ( ]एठांलं४ (.ण0ग्रामां:४८८ ) 
ने ओनटेरियो के एटॉरनी जनरल बनाम केनेडा के गवर्नेर-जनरल नामक मुकदमे 
में इसी प्रकार की राय दी थी । 

लेकिन राज्य के उच्चतम न्यायालय को मंत्रणा-अधिकार देने में कुछ छाम भी 
हैं। कसी-कभी ऐसा होता है कि एक कानून जो कई वर्षों से प्रचलित हे, 
किसी सुकदमे के फेसले या कई मुकदमों के फेसलों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा 
अवेध घोषित कर दिया जाता है, इससे .छाखों मनुष्यों के लिये: एकाएक कठिनाई 
उत्पन्न हो जाती है, उस फेसले के द्वारा वाध्य होकर उन्हें उलट-फेर करना पड़ता 
है। ऐसी परिस्थिति में यदि राज्य के उच्चतम न्यायालय को मंत्रणा देने का 
अधिकार ग्ाप्त है, तो कानून बनाते समय उसकी राय पूछी जा सकती है, जिससे 
सविष्य में ऊपर बतछाई हुई कठिनाई न होवे ।. 

यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रणा के रूप में मारत -का उच्चतम न्यायालय जो 
राय देया, वह कहां तक वाध्य होगी । 
.. उच्चतस न्यायारूयं का अपील करने की छुदटी देने का विशेष 
अधिकार ( [76 $प79एश॥ाढ (70णए५ रे०ए़छढ7 रण (मशाएंए९ 
5560ंथें 7,९४ए८ (० 507८४ )--जेंसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है; 
संविधान के अन्तर्गत कुछ वार्ता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में अपील 
करने का अधिकार रहता है। इसके सिवा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार 
दिया गया है कि वह अपने निर्णय के भाधार पर अर्थात्‌ अपनी इच्छालुसार अपनी 
अदालत, में अपील करने की छुट्टी या इजाजत दे सकता हैं। अलुच्छेद १३६ 
में कह्य गया है कि “इस अध्याय में ( संघ की न्यायपालिका सम्बन्धी अध्याय ) 
किसी वात के होते हुए भी .उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्यलक्षेत्र में 
के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी 
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निणय, आज्ञप्ति, निर्धारण दंडादेश या आदेश की अपील के लिये विज्येप इजाजत 
दे सकेगा ।/ यदपि इस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अपील करने 
की इजाजत देने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन स्र्य उक्त न्यायालय ने यह 
त्तय क्रिया हैं कि चह उन अधिकारों का उपयोग बहुत कम करेगा और केवल 
विशेष परिस्थितियों में करेगा । प्रीतमसिंद वनाम राज्य ( १९०० ) नासक * 
मुकदसे के फेसले में न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह बात कढी थी कि “अनुच्छेद 
१२६ ( ऊपर दिया गया है ) का पढ्िले के अन्य अलुच्छेदों के साथ भ्यानपृर्क 
अध्ययन करने से यह्द बात स्पष्ट हो जाती है कि इस न्यायालय को स्वेच्छा सम्बन्धी 
जो विस्तृत अधिकार दिये यये हैं, उनका प्रयोग बहुत सोच-विचार कर और बहुत 
क्रम करना चाहिये और अपील करने की इजाजत देने के सम्बन्ध में जहां 
तक सम्भव हो एक-सी नीति और सिद्धान्त श्ह्ृण करना चाहिये कि किन चातों के 
सम्बन्ध में अपील करने की इजाजत दी जायगी । इस अनुच्छेद के आधार पर 
हम व्यवद्वार, अपराध तथा भाय-कर सम्बन्धी सुकदमों में, तथा न्यायाधिकरणों 
के सामने आनेवाले बहुत से मुकदमों में अपील करने की इजाजत दे सकते हैं । 
'ऐसी परिस्थिति में हमारी राय भें सबसे अधिक एकनसी नीति यही होगी कि यह 
न्यायालय केव्रल उन्हीं मुकद्मों में अपील की विशेष इज़ाजत दे, जिनमें विशेष प्रकार 
'की परित्थितियाँ उपस्थित हों। सम्रय-समय पर प्रिवी काउन्सिक ने अपराध 
सम्बन्धी सुकद्मों में अपील की विशेष इजाजत देने के लिये कुछ सिद्धान्त अहण 
करने का प्रयत्व किया है और इन सिद्धान्तों पर संध-न्यायालय ने कपिलदेव- बनाम 
राज्य (१९०५०) नामक मुकदमे में विचार किया था। हम प्रिवी काडन्सिल की राय 
को अक्षरशः मानने के लिये वाध्य नहीं हैं, क्योंकि उसके सामने जो वेधानिक और 
शासन सम्बन्धी परिस्थितियां थीं, वे अब नहीं हैं, फिर भी भपील की विशेष इजाजत 
देने के लिये उनमें से कुछ सिद्धान्त इस न्यायालय के लिये अनुकरणोय हैं । 
साधारणतः यह कद्दा जा सकता है कि यह न्यायालय तव तक अपील करने की 
विशेष इजाजत न देया, जब तक यह प्रकट न हो जाय कि किसी मुकदमे के 
सम्बन्ध में कुछ विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, तथा उसमें विश्येप अन्याय हुआ 
है और उसमें दिये गये फैसले पर फिर से विचार होना ही चाहिये ।” 


झट 
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संविधान में न्यायपांठिका की स्थिति ( 9० ?0अंत्ंतत ० ४१९ 
फप्कॉंटंधए फार्वका फीड एगाश्धप्ध्रंठाा १--संविधान. में. न्याय- 
पालिका को विंस्तृत अधिकार दिये गये हैं । उसकी स्थिति बहुत. कुछ अमेरिका की 
न्यायपालिका जेसी हैं। अमेरिका के समान भारत में भी न्यायालय कानूनों को 
' अवेत्र और अमान्य इस आधार पंर घोषित कर सकते हैं कि वे संविधान की 
धाराओं का अतिक्रमण कर सकते हैं। संविधान की अन्तिम व्याख्या और टीकाः 
करने का अधिकार उच्च्चतमं न्यायालय को दिया गंधा है। उच्चतम न्यायालय 
जिस कानून या नियम को निर्धारित करेगा, वह अन्य सब न्यायालयों के लिये 
मांन्य और वाध्य होगा । लेकिन स्वयं उच्चतम न्यायालय के लिये वह बाध्य नः 
होगा, क्योंकि उसे अपने फेसलों पर फिर से विचार करने का अधिकार है। फिर 
उच्चतम न्यायालय तथां उच्च न्यायालयों को मूल भधिकारों को रक्षा करने. के 
लिये व्यक्तियों, संघों तथा सरकारों पर विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का 
अधिकार श्राप्त है। इस ग्रकार हंम देखते हैं कि कई बातों में भारत की न्याय- 
पालिका की स्थिति सर्वोच्च तथा सर्वोपरि है । इंग्लेंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि 
पाल्यिमेंट की स्थिति सर्वोच्च है और न्यायपालिका उसके बनाये हुए कानूनों को 
अवंध घोषित नहीं कर सकती । | 

लेकिन कुछ वातों में भारत की न्यायपालिका की स्थिति अमेरिका कीौ'न्याय- 
पालिका की अपेक्षा घटिया है । भारत के संविधान ने कुछ बातों को न्यायपालिका: 
के क्षेत्राधिकार के बाहर रख दिया है। इन वातों के सम्बन्ध में विधानमंडल जो 
कानून बनावेंगे, उन पर न्यायालय विचार नहीं कर सकते, तथा उन्हें अवैध घोषित 
नहीं कर सकते । इन बातों में निम्नलिखित तीन बाते महत्वपूण हैं--- 

(१) व्यक्तियों की गिरफ्तारी, नज़रंदी और उनके ग्राणदंड के सम्बन्ध में 
जो कार्यप्रणाल्ी कानून द्वारा स्थिर की जायगी, उस पर न्यायालय विचार नहीं कर 
सकेते (अनुच्छेद २१) । लेकिन यदि इन कानूनों में कोई धारा ऐसी है, जो संविधानः 
का अतिक्रमण करती है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं । 

(२) सरकार यदि किसी की सम्पत्ति श्राप्त करे, तो उसके लिये कानून द्वारा 
मुआवजा सम्बन्धी जो सिद्धान्त बनाये जायेंगे, उंन पर न्यायालय यह विचार.नहीं कर 
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सकते कि यह मुभावजा कम, अथवा अन्यायपूण अथ्वा अनुचित है। एक वार 
विधानमंडल मुभावजा सम्बन्धी जो सिद्धान्त निर्धारित कर देता है, वह अन्तिम 
हूप से मान्य हो जाता है। ( अनु० ३१ ) 

(३) निर्वाचन सम्बन्धी कुछ महत्वपृण बातें न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र 
के बाहर रख दी गई' हैं। निर्वाचन-क्षेत्रों की जो सीमा तथा उससे निर्वाचित द्वोने 
बाले प्रतिनिधियों की जो संख्या कानुन द्वारा निर्धारित की जायगी, उस कानून पर 
कोई भी न्यायालय विचार नहीं कर सकता । राज्यों अथवा केन्द्रीय निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र न्यायालयों के सामने आववेंगे, उनके लिये भी राज्यों 
अथवा केन्द्र के विधानमंडल न्यायालयों के अधिकार सीमित कर सकते हैँ । 





चोदहवां अध्याय 
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( ॥॥6 60ए९ला०ः कातं धार (०एणातदां ० वीं।5(९/५ ) 


प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में जिन राज्यों के नाम दिये गये हैं, उनमें से 
प्रत्यक्त में कार्यपालिका अर्थात्‌ शासन का प्रधान राज्यपाल होगा । ( प्रथम 
अनुसूची के भाग 'ख' के राज्यों में राज्यपाल के स्थान में राजप्रमुख होगा, 
उसके अधिकार और कर्तव्य राज्यपाल के समान ही होंगे । ) 

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और उसी की इच्छा पर उसका 
कार्यकाल निर्भर होगा । वबेंसे साधारणत: राज्यपाल का कार्यकाल ५ वर्ष का 
होगा । राज्यपाल के पद्‌ पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति को मारत का 
नागरिक होना चाहिये और उसकी आयु ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये । 
राज्यपाल को सरकारी निवासस्थान मिलेगा और उसके वेतन और भत्ते संसद कानून॑ 
द्वारा निर्धारित करेगी । जब तक संसद इन्हें निर्धारित न कर दे, तव तक प्रत्येक 
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'राज्य के राज्यपाल को अतिमास ५,५०० रु० वेतन मिलेगा और वे सच.भत्ते 
और सुविधाएं मिलेंगी, जो संविधान चाछ होने के पहिले श्रान्तों के गवनेरों को 
मिलते थे । राज्यपाल को संसद्‌ के किसी सदन का अथवा राज्यों के विधानमंडलों 
का सदस्य नहीं होना चाहिये। यदि इनका कोई सदस्य राज्यपाल के पद्‌ पर 
नियुक्त हो जाय, तो जिस दिन से चह राज्यपाल का पद्‌ ग्रहण करेगा, उस दिन से 
विधानमंडल में उसका स्थान खाली हो जायगा। राज्यपाल को किसी लाभ के 
पद पर नहीं रहना चाहिये । | ॥ 

: राज्यपाल की शक्तियां ( ए0ग्रल॑& 0 79९, (000एशए0 )-- 
संविधान सें कद्या गया हे कि “संविधान के अनुसार. राज्यपाल .जिन चातों में 
स्वेच्छापू्वक कार्य करेगा, उनको छोड़कर अन्य वाततों में उसके कार्यों में सलाह 
देने और सहायता करने के लिये” एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी। लेकिन आसाम को 
छोड़कर अन्य किसी राज्य में राज्यपाल को स्वेच्छापूवंक निणेय करने के अधिकार 
नहीं दिये गये हैं और आसाम में भी राज्यपाल कुछ सीमा-क्षेत्रों के शासन में 
ष्ह्ी स्वेच्छापूरण निणय करेगा । इसी प्रकार जनजाति-क्षेत्रों ( ॥779] ५7९४७ ) 
के शासन के सम्बन्ध में भी वह कुछ छोटी-मोटी वित्त सम्बन्धी वातों में राष्ट्रपति 
के एजेंट की तरह काम करेगा । हु ' 

इसलिये यह कद्दा जा सकता है. कि संविधान की मंशा यह है कि राज्यपाल 
अपना सब काम मंत्रियों की सछाह और सहायता से करेगा । परन्तु प्रइन यह है 
कि क्‍या राज्यपाल हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये बाध्य है ? यदि वह 
चाध्य है, तो वह केवल नाममात्र का प्रधान रहेगा । अन्यथा उसके हाथ में कुछ 
वास्तविक शक्ति रहेगी । संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि राज्यपाल 
नाममात्र का प्रधान रहेगा और इसी उद्देश्य से निर्वाचित राज्यपाल रखने का 
विचार त्याग दिया गया। लेकिन संविधान की मापा से यह स्पष्ट नहीं है कि 
राज्यपाल हमेशा मंत्रि-परिषद्‌ की राय लेने के लिये वाध्य है या नहीं। यदि इस 
सम्बन्ध में कनाडा तथा आस्ट्रेलिया जसे देशों की प्रधाएं पथ-प्रद्शन कर सकती हैं, 
तो यद्द कहा जा सकता है कि राज्यपाल केवल नाममात्र का प्रधान रहेगा । परन्तु 
यह कहना कठिन है कि ब्रिटेन की वेधानिक प्रधाएं तथा उनकी टीकाए' और 
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अर्थ हमारे संविधान में कहां तक लागू हो सरकेंगी। इसलिये राज्यपाल की 
शक्तियों और सीमाओं का स्पष्टोकरण भारत के न्यायालयों को करना पढ़ेगा । 
परन्तु जब हम पूरे संविधान पर विचार करते हैं, तो यह स्प्ट हो जाता है कि 
साधारणतः राज्यपाल एक वधानिक प्रधान की तरह कार्य करेगा और अपनी मंत्रि- 
परिपद्‌ की सलाह के अनुसार शासन करेगा। क्योंकि संविधान में स्पष्टहप से 
कह दिया गया है कि मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से विधानसंडल के प्रति जिम्मेदार 
होगी । इसका अर्थ यही द्ोता है कि राज्यों में जिम्मेदार सरकार की शासन- 
प्रणाली होगी । इसमें शासन मंत्रि-परिपंद्‌ की सलाह के अनुसार होगा और यह 
मंत्रि-परिपद्‌ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की विद्वासपात्र होगी । फिर यह 
भी स्पष्ट है कि राज्यपाल एक नामनिर्देशित व्यक्ति होगा । इसलिये वह निर्वाचित 
विधानमंडल के प्रतिनिधियों की सलाह की उपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी 
आवाज़ जनता की भावाज़ होगी । क्योंकि सम्मत है. कि उपेक्षा के फलस्वरूप 
मंत्रि-परिषद्‌ अपना स्तीफा दे दे । तब राज्यपाल को दूसरी मंत्रि-परिपद्‌ खोजनी 
पढ़ेगी और वह मिलना आसान न दोगा। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में 
राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निणेय के अनुसार काये कर सकता है । उदाहरण के 
लिये यह कटद्टा जा सकता है कि यदि मंत्रि-परिपद्‌ विधान-सभा को विघटित करने 
की सलाह देती है, तो राज्यपाल उसे मानने के लिये हमेशा वाध्य न होगा । 
संविधान के अन्तगत राज्यपाल की शक्तियों के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय: 
की एक विद्येप बेंच ने सुनीलकुमार बोस वर्गरह् बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान 
सेक्रे टरी नामक मुकदमे (१९००) में निम्नलिखित विचार प्रकट किये थे-- 
ध्वत्तमान संविधान के अनुसार राज्यपाल केचल अपने मंत्रियों की सलाह के 
अलुसार कार्य कर सकता है। सन्‌ १९३८ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के 
अन्तर्गत परिस्थिति मिन्न थी । कुछ काये राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार 
कर सकता था ; अर्थात्‌ उसे मंत्रियों की राय लेने की आवश्यकता नहीं थी। 
कुछ कार्य बढ व्यक्तिगत रूप में कर सकता था । अर्थात्‌ वह मंत्रियों की .राय 
लेता था; परन्तु काये करते सभ्य उसको मानना अनिवार्य न था। वर्तमान 
'संविधांन में अपनी इच्छोज्ु॒ुसार तथां व्येक्तिगंत रूप में. काम करने की शाक्ति 
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ख़तम हो गई है । इसलिये राज्यपाल केवल अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार 
काये कर सकता हैं। महाधिवक्ता ( 6 (०ए००८४४८ (उल्याध्टार्त ) की राय में 
चेधानिक स्थिति यही है और हम इसे स्वीकार करते हैं।... 
यद्यपि ये विचार तथ्यपूर्ण हैं, फिर भी हम इन्हें अन्तिम निणेय या टीका के 
रूप में स्व्रीकार नहीं कर सकते । 2५ ु 
राज्यपाल की सामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस वात पर विचार 
करना चाहिये, कि उसे कौन-कौन से विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं। उसके 
अधिकारों को हम चार वर्गों में बांट. सकते हँ--(१) कार्यपालिका सम्बन्धी; 
(२) विधि सम्बन्धी ; (३) वित्त सम्बन्धी और (४) न्याय सम्बन्धी । . अब हम 
इन पर एक-एक करके विचार करंगे--- 
का्यपालिका या शासन सम्बन्धी अधिकार ( £5%९८पपतए८ 
९०४८७ )--राज्य की शासन-शक्ति राज्यपाल के हाथ में रहेगी और बह उसका 
“अयोग स्वयं अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करेगा । ध्यान रहे कि राज्य 
'की शासन-शक्ति केवल उन्हीं वातों तक सीमित रहेगी, जिनके सम्बन्ध में राज्य 
-का विधानमंडल कानून वना सकते हैं । समवर्ती सूची_में दी हुई बातों के सम्बन्ध में 
राज्य की ऋगेपालिका शक्ति संघ की शक्ति के अधीन होतीहै । राज्यपाल मंत्रियों में 
कार्य का वितरण करेगा और झासन को सुविधापूर्वक चलाने के लिये नियम बनावेगा । 
विधायिनी शक्तियों ( [.62/४)80०९८ ?0ए८:४ )--राज्य के विधान- - 
मंडल के सदन या सदनों में जब कोई विधेयक पारित अर्थात्‌ पास हो जाता हे 
तब वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। राज्यपाल उसे स्वीकृति 
देता है, अथवा स्वीकृति देने से इनकार कर सकता हैं, अथवा उसे राष्ट्रपति विचार 
करने के लिये रोक सकता है। यदि वह धन-विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल उसे 
“विधानमंडल के पास फिर से विचार करने के लिये वापिस भेज सकता है। लेकिन 
| यदि विधानमंडल उसे संशोधित रूप में अथवा बिना संशोधन किये फिर से पास 
“कर द्वेता है, तो फिर राज्यपाल उसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। 
“कोई भी धन-विधेयक अथवा अन्य ,वित्त-विधेयक॒ राज्यपाल की पू्ण स्वीकृति के बिना 
. विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता । वित्त के सम्बन्ध में. संशोधन .सी 


राज्यपाल तथा उसकी मंत्रि-परिषद्‌ १७७: 


राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के विना पेश नहीं किये जा सकते। लेकिन यदि 
संशोधन किसी कर को कम करने अथवा हटाने के सम्बन्ध में है, तो राज्यपाल की 
“पूवे स्वीकृति या सिफारिश की आवश्यकता नहीं है । न्‍ 
जब विधानमंडल के सदनों या सदन की वंठक न होती हो, तब राज्यपाल 
अध्यादेश ( (0700०॥८९ ) जारी कर सकता है। लेकिन विधानमंडल की 
बंठक आरम्भ होने के ६ हफ्तों के अन्दर ऐसे सव अध्यादेश समाप्त हो जायँगे; 
अथवा यदि ६ हफ्तों के भीतर विधान समा उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने 
का प्रस्ताव पास करती है और विधान-परिपद्‌ उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं, 
तो वह अध्यादेश रह या समाप्त हो जायगा । राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना 
राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश जारी न करेगा--(१) यदि उसी प्रकार का विधेयक 
विधान सभा में पेश करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती, 
अथवा (२) यदि उसी प्रकार के विधेयक का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना 
आवश्यक समझता, अथवा (३) यदि विधानसंडल का उसी प्रकार का कानून 
राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिये रोका जाता और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने 
"पर वह अमान्य समझता जाता। शर्ते (१) के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना 
आवश्यक है, कि अनुच्छेद ३०४ के अनुसार जिन विधेयकों द्वारा दो राज्यों के बीच 
में अथवा एक दी राज्य के भीतर उद्योग, व्यवसाय अथवा भावागमन पर सावेजनिक 
हित में प्रतिवन्‍्ध लगाये जाते हैँ, उन विधेयकों को राज्य विधानमंडल में पेश होने 
-के लिये राष्ट्रपति की पूवे स्वीकृति आवश्यक होती है । झा नं० ३ के सम्बन्ध में 
- यह ध्यान रखना चाहिये, कि (क) सरकार द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने सम्बन्धी 
* कानून ; (ख) समवर्ती सूची के विप्रयों के सम्बन्ध में ऐसे कानून, जो संघ के 
“ कानूनों का विरोध करते हों और (ग) वे जो ऐसी वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर 
कर लगाते हों, जिन्हें संसद कानून द्वारा देश के जीवन के लिये आवस््यक घोषित 
कर चुकी हो, तव तक मान्य न होंगे जब तक कि राष्ट्रपति के विचाराधीन होने के 
' उपरान्त उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल चुकी हो | 
वित्तीय शक्तियां ( शिएकालंध 20४८5 )--प्रत्येक भाथिक चष के 
- सम्बन्ध में राज्यपाछ राज्य के विधानमंडल के सामने राज्य के आयनव्यय का 
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विचरण पेश करवाता है । राज्यपाल की सिफारिश के विना अनुदान की . मांग 
नहीं की जा सकती । इसी प्रकार विधानमंडल के सदन या सदनों के सामने 
राज्यपाल पूरक अथवा अतिरिक्त खर्च सम्बन्धी विचरण पेश कराता है तथा अधिक. 
अनुदान की मांग सी पेश कराता है। ु हे ९ 

न्याय सम्बन्धी शक्तियां ( [एकंलंश ?०छथा5 ) जिन बातों के 
सम्बन्ध में राज्य को कार्यपालिका के अधिकार प्राप्त हैं, उनके कानूनों के विरुद्ध 
अपराध करनेवाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर 
सकता है, बदल सकता है, तथा क्षमा कर सकता है । ह 

मंत्रि-परिषद्‌ ( [76 (720फाल! ०6 )॥7०7४८४:४ )--अनुच्छेद १६३ 
में कहा गया है, कि एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी--जिसका प्रधान सुख्य मंत्री (()9४ 
१(॥7506८7) होगा । संविधान के अनुसार राज्यपाल जिन कार्यों को स्वेच्छा- 
जुसार करेगा, उनको छोड़कर शेष कार्यों में मंत्रि-परिषद्‌ राज्यपाल के कार्यो में सलाह 
और सहायता देगी । मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा. तथा अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति राज्यंपाल मुख्य मंत्री की सलाह के अलुसार करेगा। मंत्रिपरिषद 
सामूहिक रूप से राज्य के विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होगी । लेकिन साथ ही 
यह भी कहा गया है, कि मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाक्त की इच्छा पर निर्भर 
होगा। लेकिन यंह स्पष्ट है, कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त के कारण कोई 
सी राज्यपाल किसी एक मंत्री को पद्च्युत नहीं -करेगा और जब तक मंत्रि-परिषद्‌ 
विधानमंडल की विश्वासपात्र बनी रहेगी, तव तक वह पूरी मंत्रि-परिषद्‌ को सी 
पद॒च्युत नहीं कर पायेगा । यदि लगातार ६ महीने तक कोई मंत्री विधानमंडल 
का सदस्य नहीं होता, तो उसे अपना पद्‌ छोड़ना पड़ेया। बिहार, मध्य-प्रदेश 
और उड़ीसा में जन-जातियों के कल्याण-कार्य के लिये एक मंत्री होगा । जब तक. 
संसद्‌ अन्यथा निर्धारित न॑ करे तव तक मंत्रियों को वही वेतन और मत्ते मिलेंगे,- 
जो संविधान प्रारंम्भ होने के पढिले विभिन्न आन्तों के मंत्रियों कोः मिलते थे-।- 

( जिम्मेदार सरकार, सामूहिक जिम्मेदारी -इत्यादि पर टिप्पणियों के “छिये 
ंत्रि-परिपद“सम्बेन्धी- अध्याय देखो । ) 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


प्रथम अनुस्तची के भाग 'क' के राज्यों के विधानमंडल 
( वा8 ।€ट्ठांडबाप्ा९ एण ६॥€ 5६8९५ ॥॥ ?ि६ ॥ ए धा€ - 
75६ $८7९०४ए६८ ) 


प्रथम 'अनुसूची के साय “क' के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल तथा 
एक या दो सदन होंगे । मद्रास, वम्बई, पश्चिम बंगाल, उत्तर-प्रदेश, विहार तथा 
पंजाब में विधानमंडल में दो-दो सदन होंगे तथा उड़ीसा, आसाम और मध्य-प्रदेश 
में केवछ एक सदन होगा । 

जिन राज्यों के विधानसंडलों में दो सदन होंगे, उनमें निम्न सदन को 
विधान-सभा ( 7,८829६ए८ 058277077ए ) तथा उंच सदन को विधान« 
परिषद्‌ ( [,८2987ए९८ (70फश्तल] ) कहेंगे । जहां केवछ एक सदन होगा. 
उसे विधान-सभा कहा जायगा । 

राज्य के सदन या सदनों की वेठक वर्ष में कम-से-क्म दो वार होगी और 
एक अधिवेशन की अन्तिम बेठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बेठक के बीच में 
६ महीने से अधिक का अन्तर नहीं होगा । राज्यपाक समय-समय पर किसी भी 
सदन की वेठक करा सकता है, सदन या सदनों को सत्तावसान या स्थगित 
( ?707०८८८ ) करा सकता है, विघान-समा को विघटित ( [)[550]9८ ) 
कर सकता है । 

विधान-सभा ( .6४27४४४ए८ /55श7॥9ए )--राज्य की विधान-सभा 
में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अतिनिधि होंगे । निर्वाचन वयस्क मताधिकार 
के आधार पर होगा । अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु २१ वे से कम 
नहीं है और जो निवास, स्थान, पागलपन, अपराध और अश्चार के कारण मतदान 
करने से वंचित नहीं कर दिया गया है, मताधिकार प्राप्त होगा। निर्वाचन- 
क्षेत्र क्षेत्रफक के आधार पर होंगे और ( आसाम के स्वायत्तपृण. जिलों को छोड़कर 

]2 
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तथा शिलांग के म्युनिसिपल्त बोड और केंद्रनमेंट के क्षेत्रों को छोड़कर ) प्रतिनिधित्व 
का आधार प्रति ७७,००० पीछे एक अतिनिधि होगा। किसी भी राज्य की 
विधान-ससभा में ५०० से अधिक और ६० से कमर अतिनिधि न होंगे। संविधान 
में विभिन्न राज्यों की विधान-समाओं में प्रतिनिधियों की संख्या नहीं दी गई है। 
इसका निर्धारण नागरिकों के प्रतिनिधित्व कानून, (१९००) . रिश्एा०घ्था- 
पंगा ० ?९००ॉ८४ ४0, 7950 ) द्वारा किया गया है। ( आगे देखो ) 
: जहाँ तक सम्मव हो, ग्रतिनिधित्त्त का अनुपात राज्य-सर में एक-सा दोना चाहिये । 
अत्येक. जनगणना. के वाद्‌ राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्त्त 
का अनुपात कानून द्वारा: दुरुस्त हो जाना चाहिये । ० “जे का! 
5. .इन साधारण उपवन्धों को छोड़कर राज्यों के: विधानसंडलों- में अल्पसंख्यक ' 
चर्यों के श्रतिनिधित्त्व के लिये कुछ विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं। अनुच्छेद ३३ 
मेँ, कहा गया है, कि प्रथम अलुसुची के भाग ( क और ख ) राज्यों. के _ विधान- 
संडलों .में---(१) अनुसूचित जातियों और (२) अनुसूचित जन-जातियों के. लिये. 
(आसाम. के जन-जातियों के क्षेत्रों को छोड़कर ) स्थान सुरक्षित रहेंगे। आसाम 
की विधान-समा में उस राज्य के स्वायत्तपूर्ण जिलों के लिये स्थान सुरक्षित रहेंगे, - 
(देखो; अध्याय, *८४८ और ९२७ )। यह संरक्षण अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जन-जातियों ,की जनसंख्या की आधार पर किया जायगा। अआसाम में, 
सायत्तंयूर्ण जिलों के लिये संरक्षण उन जिलों की जनसंख्या का पूरे राज्य की जन- 
संख्या.से जो अजुपात. है, उसके आधार पर दिया जाग्रगा ।, यह भी. कहा ग्रया हैं 
कि जो व्यक्ति आसाम, के. किसी स्वायत्तपूण जिले की अनुसूचित जाति का सदस्य 
नहीं है, वह उस जिले के किसी.मी निर्वाचन-क्षेत्र से ( शिल्लॉंग के केटनमेंट तथा 
ज्युनिप्तिपलत बोर्ड से, बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को. छोड़कर ) . राज्य की विधान-समा 
के, लिये चुनाव. नहीं छड़. सकता । . एंलो इंडियन जाति के लिये भी एक विशेष 
उपवन्ध बनाया ग़या है'।. यदि किसी राज्य के राज्यपाल का यह मत है, कि उस . 
राज्य, करी विधान-सम्ा, में एंग्छो, इंडियन जाति का- अतिनिधित्त्व. उपयुक्त रूप , में 
५. नहीं-हुगाहै, तो:वह उस.जाति के उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को विधान-समा के. 


हक लिये नामतिदेशित, कर :सकता:है.. ,अज्ञसूचित. ज़ातियों, अनुसूचित ज़न-जातियों. 
- । 
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० 


जतथा एंग्लो इंडियन जातियों के लिये जो ये विशेष उपवन्ध बनाये गये हैं, वे 
संविधान ग्रारम्भ होने के १० वर्ष वाद समाप्त दो जायेंगे । 
किसी राज्य की विधान-सभा का सदस्थ निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीद- 
वार को निम्नलिखित शत पूरी करनी चाहिये--(१) मारत का नागरिक हो; 
(२) उसकी आयु २० वर्ष से कम न हो ; (३) वह वे सव शर्त पूरी करता हो, 
/जिन्हें राज्य का विधानमंडल निर्धारित करे । यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित 
कारणों में से कोई एक कारण उपस्थित दो, तो वह राज्य क्री विधान-सभा ( या 
, विधान-परिपद्‌ ) का सदस्य निर्वाचित नहों हो सकतवा-- १) यदि वह भारत 
सरकार या किसी राज्य-सरकार के अन्तर्गत किसी ऐसे लाभ के पद पर दो, जिसका 
विवरण अथम अनुसूची में दिया गया है और जिस पद्‌ को कानून द्वारा राज्य के 
विधानमंडल ने उन्मुक्ति नहीं दी है ; (२) यदि उसका दिमाग ठीक नहीं है तथा 
किसी उपयुक्त न्यायालय ने इस बात की घोषणा कर दी हें; (३) यदि वह 
दिवालिया है ; (४) यदि वह भारत का नागरिक नहीं हे, अथवा स्वेच्छापूवंक किसी 
भन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हैं, अथवा यदि उसकी राज्यसक्ति किसी 
भन्य विदेशी राज्य के प्रति है ; (५) यदि वह राज्य के विधानमंडल के किसी 
कानून द्वारा इस अधिकार से वंचित हो गया है। शर्त नं० (१) के सम्बन्ध में 
यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति भास्त-सरकार का अथवा किसी 
अन्य राज्य का मंत्री है, तो उसका पद्‌ इस सम्बन्ध में छाभ का पद्‌ नहीं 
'समम्का जायगा । 
यदि कभी यह प्रहन उठे, कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के 
सदस्य पर इनमें से कोई शर्त लागू हाती है या नहीं, तो निर्वाचन आयोग 
( डाटलांठा0 (०ागजां5आंठ70 ) की राय के आधार पर राज्यपाल का निणय 
ड्स सम्बन्ध में अन्तिम निणेय होगा । 
संविधान में कुछ ऐसे उपवन्ध दिये यये हैँ, जिनके आधार पर राज्यों के 
-विधानमंडलों के लिये निर्वाचित सदस्यों के स्थान खाली या रिक्त सममे जादेंगे। 
, जेसे कि अनुच्छेद १९० में यह कहा गया है, कि कोई मी व्यक्ति राज्य के विधान- 
मंडल के दो सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता और यदि वह दोनों सदनों 
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के लिये चुन लिया जाता, है, वो राज्य के बनाये हुए कानून के अनुसार, उसे ..एक- 
अथवा दूसरे सदन में अपना स्थान खाली: कर देना .चाहिये। .उसी अनुच्छेद .सें. 
यह भी कद्वा गया है, कि कोई सी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के, विधानमंडल का 
सदस्य नहीं हो सकता ।.. यदि वह एक से अधिक . राज्यों के .विधानमंडलों का 
सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति: द्वारा बनाये हुए नियमों द्वारा . निर्धारित- 
समय के भीतर एक को. छोड़कर .अन्य सब राज्यों के विधानसंडलों की सदस्यता 
छोड़ देनी चाहिये। अन्यथा उसकी सब विधानसंडलों की सदस्यता छिन जायगी-। 
फिर यदि कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष (59९2:८४). 
अथवा सभापति ( (१9५7777श, ) के पास भेजता है, तो उसका स्थान रिक्त हो 
जायगा । यदि ऊपर दी हुईं अनहँता ( [)8प0थ7१८४४०४७ ) की , ५ शर्तों. 
में से कोई भी एक किसी सदस्य पर लागू होती है; तो उसका स्थान रिक्त -होः 
जायगा । फिर अन्त में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य 
सदन की आज्ञा के बिना लगातार ६० दिनों तक उसकी बंठकों से अनुपत्थित रहता: ' 
है, तो सदन उसका स्थान खाली घोषित-कर सकता है । 
प्रत्येक विधान-सभा अपने. सदस्यों में. से दो- सदस्यों को अध्यक्ष और . उपाध्यक्ष 
के पद के लिये चुनेगी ।. . 
ु यदि उसका विघटन पढहिले न हो,- तो विधान-सभा का कार्यकारू उसकी पहली 
बंठक की तारीख से ५-वर्ष का-होगा और ५ वर्ष समाप्त होने पर उसका विघटन 
काल समम्का जायगा । यदि आपात की उद्घोषणा जारी हो, तो संसद्‌ कानून द्वारा 
विधान-सभसा को अवधि एक बार में अधिक-से-अधिक एक वे के लिये बढ़ा सकतीः 
है और आपात की डद्घोषणा समाप्त होते ही यह अवधि. ६ मास से अधिक: 
नहों बढ़ सकती । ह 
विधान-परिषद्‌ ( #6 7,€हांश्रगधंए८ (४०एार्तों )--विधान-परिषद्‌ 
एक स्थायी संस्था होगी । _ उसका विघटन, नहीं. होगा.।॥. उसके ,एक-तिक्वाई सदस्य. . 
_ अति दूसरे वर्ष अपना स्थान खाली कर देंगे । - उसके सदस्यों की' संख्या राज्य: .के 
विघान-सभा के सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी-। लेकिन 
: कुल: संख्या ४० से कम -;भी. नहीं होगी।. .. जब तक संसद . कानून द्वारा 
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अन्यथा निर्धारित न :करे तव तक विधान-परिपद्‌ का संगठन निम्न- 
लिखित होगा-- 

(१) यथाशक्य एक-तिद्दाई संख्या उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला- 
मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय ग्राधिकारियों (.-८४! #4घछथी09828 ) 
फे, जेंसे कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक 
मंढलों द्वारा निर्वाचित करेगा ! 

(२) यथाशकय वारद॒वाँ साग उस राज्य में निवास करनेवाले ऐसे व्यक्तियों से 
मिलकर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा चुना जायगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी 
विज्वविद्या्य के कम-से-कम ३ वर्ष से स्नातक हैँ, अथवा जो कम-से-कम ३ वर्ष 
से ऐसी शतों की पूरा करते हैं, जो संसद-निरमित किसी कानून के द्वारा या अधीन 
बसे किसी विज्नविद्यालय के स्नातक की उपाधियों या अहताओं के बराबर झ्राई 
गई हों । 

(३) यथाशकक्‍य वारहवां साय ऐसे व्यक्तियों से मिलकर वने निर्वाचक-संडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा, जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठ्शझालाओं से अनिम्न स्तर की 
ऐसी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम-से-कम ३ वर्ष से लगे हुए हैं, जेसी 
'की संसद निर्मित कानून द्वारा या अधीन निर्धारित की जायें। े 

(४) यथाशक्‍य तृतीयांश राज्यड्रैंकी विधान-समा के सदस्यों द्वारा ऐसे 
व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा, जो समा के सदस्य नहीं हैं । 

(०) शेप सदस्य अर्थात्‌ छठवांःभाग राज्यपाल द्वारा उस रीति से नामनिर्देशित 
द्वोंगे, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में उपवन्धित हैँ । ये सदस्य ऐसे दंगे, 
जिन्हें साहित्य, विज्ञान, का, सरकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा के बारे में 
विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अजुमव हो । ;ल्‍ 

ऊपर जितने तरद् के निर्वाचक्त गण बतलाये गये हैं, वे सब आलनुपातिक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत ( आग्रष्टी८ पन्‍ल्‍न्‍श्चत४ढ9र| ९ 
५४०४८ ) द्वारा निर्वाचन करेंगे। पहले ३ वर्गों में अर्थात्‌ स्थानीय संस्याओं, 
शिक्षकों तथा स्नातकों निर्वाचन-क्षेत्र भूमिगत ( [677700र्था ) होंगे, जिन्हें 
संसद-निर्मित कानून के आधार पर बनाया जायगा । संविधान में विभिन्न राज्यों 
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की विधान-परिषदों के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई हैं। यह संख्या: 
नागरिकों के ग्रतिनिधितत कानून १5५० ( रिव्फा2घ्टाध्वएं0ा ् ९८९०फ्ञोंटड 
4230०, 950 ) के आधार पर निश्चित की गईं है, ( आगे दी हुई सूची देखो )। 

.. विधान-परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के लिये किसी व्यक्ति कौ-- 
(१) सारत का नागरिक होना चाहिये ; (२) उसकी आयु ३० वर्ष से कम नहीं 
होनी चाहिये और (३) उसे वे सब शर्ते पुरी करनी चाहिये, जो राज्य का. विधान- 
मंडल निर्धारित करे ), 

विधान-परिंषद्‌ अपने सदस्यों में से ९ व्यक्ति समापति और उप-समापति के: 
प॒द्‌ के लिये चुनेगी । 

संविधान में विधान-परिषद्‌ बनाने तथा समाप्त करने की ग्रक्रिया दी गई है। 
यदि किसी राज्य की विधान-समा अपने कुछ सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित 
मत देनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से विधान-परिषद्‌ स्थापित करने का 
(अथवा समाप्त करने का ) प्रस्ताव पास करती है, तो संसद्‌ उसके लिये कानून 
बना सकती है । विधान-परिषद्‌ स्थापित करने अथवा मिटाने के लिये ऐसा ,जो 
कानून संसद द्वारा बनाया जायगा, वह संविधान का संशोधन नद्दीं समक्ता जायगा ; 
अर्थात्‌ संविधान में संशौधन करने की जो प्रक्रिया दी गई है, वह आवश्यक नहीं" 
. समभी जायगी । ( संशोधन सम्बन्धी अध्याय देखो । ) 


सदस्यों के विशेषाधिकार ओर उच्समुक्तियां (जञोंट्ट्ू०४ थ्वाव_ं 
[क्राग्णार९४ 0 )/शगा९४७ )--कार्यप्रणाली के नियमों का पालन करते 
हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में भावण की स्वतन्त्रता रहेगी।. विधानमंडलू 
'में अथवा उसकी किसी कमेटी में कोई सदस्य जो कुछ कहेगा अथवा जंसा भी 
अपना मत दे, उसके लिये उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनों कार्यवाही नहीं 
-की जा सकती । इसी अकार विधानमंडल के अन्तगत जो कुछ भी प्रकाशन होगा, 
उसके छिये भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती । अन्य वातों 
$. के सम्बन्ध में जब तक राज्य का विधानमंडल निर्धारित न कर दे, तव तक सदस्यों के 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही रहेंगी, जो संविधान प्रारम्भ होने के समय ब्रिटिशिः 
यालियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात्‌ निम्न-सभा के सदस्यों, को श्राप्त थीं.व- - 
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प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को वे सब वेवन और भत्ते इज्यादि 
मिलेंगे, जो कानून द्वारा समय-समय पर विधानमंडल निर्धारित करे । 

कानून बनाने की प्रक्रिया ( 706 [.०छ80ए2 0८20९ )-- 
, घन-विधेयकों तथा अन्य अर्थ-विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के विधेयक 
विधानसंडल के किसी भी सदन में प्रथम पेश किये जा सकते हेँ। धन-विधेयकों 
के नियमों तथा विधान-परिपदू के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये. गये हैँ, ( भागे 
देखो अनु० १९७ ) उनका पालन करते हुए जिन राज्यों में विधान-परिपदें हैं, 
उनमें कोई विधेयक तव तक विधानमंडल द्वारा पास नहीं समम्का जायगा, जब वक 
दोनों सदन उसे स्वीकार न कर ले, या तो दोनों सदन उसे बिना किसी संशोधन 
के स्वीकार करे अथवा उसमें ऐसे संशोधन हों, जो दोनों सदनों को स्वीकृत हों । 

कानून बनाने में विधान-परिपद्‌ को अधीन दर्जा दिया गया है। धन- 
विधेयकों तथा अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में उसके अधिकार बहुत सीमित ,कर 
दिये गये हैं। धन-विभेयकों को छोड़कर अन्य प्रकार के विधेयकों के सम्बन्ध में 
विधान-परिपद्‌ के अधिकारों पर जो सीमाएं लगा दी गई हैँ, उनका वर्णन 
अनुच्छेद १९७ में किया गया है। जो विधेयक विधान-सभा में पास हो गया 
है और विधान-परिपद्‌ में विचार के लिये भेजा गया है, उसमें संशोधन करने की 
विधान-परिषद्‌ की शक्ति अनुच्छेद १९७ द्वारा बहुत ही सीमित कर दी यई है। 
उस अनुच्छेद में कहा गया है, कि जब ऐसा कोई विधेयक--(क) विधान-परिषद्‌ 
द्वारा अस्त्रीकार कर दिया जाता हैं, अथवा (ख) ऐसे संशोधनों सह्दित पास किया 
जाता है, जिन्हें विधान-सभा स्वीकार नहीं करती, अथवा (ग)) उस विधेयक को 
विधान-परिपद्‌ में पेश हुए ३ मास से अधिक हो गया है और परिषद्‌ ने उसे. पास 
नहीं किया है, तो विधान-समा उस विधेयक को अपने उसी अधिवेशन अथवा वाद 
के अधिवेशनों में परिषद्‌ द्वारा सुकाये गये संशोधनों सद्ित अथवा उनके- बिना. 
फिर से पास कर सकती है और उसे फिर से विधान-परिपद्‌ में भेजेंगी। अब 
यदि प्रिपद्‌ उसे स्वीकार नद्ीं करती, अथवा ऐसे संशोधरनों सहित पास करती है, 
जे विधान-समा को स्वीकार नहीं हैँ, अधवा परिषद्‌ के सामने विधेयक को ;पेश 
हुए १ मास से अधिक हो गया है और परिपद्‌ ने उसे स्वीकार नहीं किया हे, तो 
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वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पासे समझा 
जायया, जिस रूप में विधान-सभा ने उसे पास किया था, और उसमें केवल. पही 
संशोधन होंगे, जिन्हें विधान-सभा ने स्वीकार किया है । | 

घन-विधेयकों ( ॥(07८ए जि! ) के सम्बन्ध में विधान-परिषद्‌ के 
अधिकार वही हैं, जो संसद्‌ में उच्च सदन . अर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ ( (20एाला। 
ए 5:2(९8 ) के हैं। विंधान-परिषद्‌ में कोई भी धन-विधेयक . प्रथम - पेश 
नहीं हो सकता । जब विधान-ससा में कोई धन-विधेयक पास हो जाता है, तब 
पह्ट विधान-परिषद्‌ में उसकी सिफारिशों के लिये भेजा जाता है। परिषद्‌ में पेश 
होने के १४ दिन के भीतर यदि वह विधेयक परिषद्‌ की सिफारिशों सहित सभा 
सें वापिस नहीं भाता, तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास . हुआ माना जायगा । 
यदि इस समय. के भीतर परिषद्‌ उस विधेयक को अपनी सिफारिशों .सहदित सभा सें 
भेज देती है, तो उन सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का 
अंधिकार समा को होगा । तब वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में 
पास समम्का जायगा, जिस रूप में सभा उसे पास करे, चाहें उसमें वह परिषद्‌ की 
कोई सिफारिश सम्मिलित करे या नहीं ।. धन-विधेयक की परिसाषा -वही होगी, 
जो संसद के लिये दी गईं है । 

अनुच्छेद १९९ में कहा गया है, कि कोई भी विधेयक धन-विधेयक समम्का 
जायगा, .यदि्‌ उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से .सम्बन्ध 
रखनेवाले .उपवन्ध शामिल हों--- 

(१) किसी कर का लगाना, खतम करना, कम करना, बदलना या 
विनियमन ( रि€४णॉं४४०7 ) 5 

(२) राज्य द्वारा धन उधार छेने का, अथवा कोई गारंटी देने: का, अथवा 
राज्य द्वारा लिये गये, अथवा दिये जानेवाले किन्हीं वित्तीय आमारों से सम्बद्ध 
कानून के संशोधन करने का विनियमन ; 

) राज्य की संचित निधि अथवा आकत्मिकता निधि की रक्षा, ऐसी 

निधि में घन डालना अथवा उसमें से धन निकालना ; 

(४) राज्य की संचितं निधि में से धन प्प करंना 5 
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(५), किसी व्यय को राज्य की संचित निधि में से लेना, अथवा किसी व्यय 
की मात्रा को बढ़ाना ; 

(६) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखें मद्धे धन गआप्त 
करना, अथवा ऐसे धन की अमिरक्षा ( (१०७८०07 ) या निकासी करना ; अथवा 

(७) उपखंड (१) से (६) तक में उलिखित विपयों में से किसी विषय से 
सम्बन्धित कोई बात । 

यह वात स्पष्ट कर दी गई है, कि कोई विधेयक केवल इस कारण से घन- 
विधेयक न समझता जायगा, कि वह जुरमानों या अन्य अथंदंढों के आरोपण का; 
अथवा लाइसेंसों के लिये फीसों की, सेवा के बदले घन देने का उपबन्ध करता है; 
अथवा इस कारण से कि वह स्थानीय अधिकारी या संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिये फिसी कर का आरोपण, समाप्ति, घटाने, बदलने या विनियमन का उपवन्ध 
करता है। यदि कमी यद्द प्रइन उठता है, कि कोई विधेयक घन-विधेयक है 
अथवा नहीं, तो उस पर विधान-सभा के अध्यक्ष का निणेय अन्तिम होगा । 

जब कोई विधेयक विधानसंडल के एक या दोनों सदनों ( जिस राज्य में दो 
सदन द्वों या जहां जेसा हो ) द्वारा पास हो जायगा, तव बह राज्यपाल के सामने 
पेश किया जायगा, तब राज्यपाल या तो उसे अपनी स्वीकृति देगा या स्वीकृति 
नहीं देगा अथवा उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार कराने के लिये रोक लेगा। यदि वह 
विधेयक धन-विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल उसे अपनी सिफारिशों समेत विधान- 
मंडल में वापिस भेज सकता है । तब विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके, 
अथवा पहिले के रूप में फिर से पास कर सकता है गौर उसे फिर राज्यपाल के 
पास भेजेगा । अब इस बार राज्यपाठ उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से 
इनकार नहीं कर सकता । जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिये रोका 
जाता है तब, यदि वह धन-विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाऊ को सिफारिशों 
सहित उस विधेयक को विधानमसंडल में वापिस भेजने का आदेश दे सकता हैं। 
सब विधानमंडल को ६ महीने के सीतर उस पर विचार करना चाहिये और यदि 
वह विधेयक संशोधन सद्दित या बिना संशोधन के फिर से पास हो जाता है, तब 
वह फिर राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिये भेजा जायगा । 
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" वित्तीय विषयों में प्रक्रिया ( 706 एशशालं4।ं : ए70०६0एए7९ । गो 
संघ के समान राज्य में भी वित्तीय विषयों की ग्क्रिया के ४ अंग हैँ---(१)  वाषिकः 
वित्त-विवरण ; (२) अनुदान की मांगे ; (३) विनियोग विधेयक तथा (४) अन्य 
वित्त-विधेयक । मी हक 

प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के बारे में, राज्य के विधानमंडल के सदन ,अथवा -सदनों 
के सामने राज्यपाल उस वर्ष के लिये अनुसानित प्राप्तिओं और. व्ययों ( 230: 
7290९प २९८९ ७५६ 970 ए"502८००॥४ए०7७४ ) का विवरण रखवायेगा । ,- व्यय 
के अनुमान में ये दो बातें अलग-अलग दिखाई जावेगी--(१) जो व्यय राज्य, की 
संचित निधि पर मारित व्यय .के रूप में वणित है, उसके लिये. आवश्यक रक्रमें 
तथा (२) संचित निधि से अन्य जो खचे किये जायेंगे, :उनके : लिये + भावश्यक 
रकमें । अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में बतलाया गया है, कि निम्नलिखित: व्यय- 
प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा--(१). राज्यपाल,, की 
उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय । (२) विधान-समा 
के-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के तथा जहाँ विधान-परिषद्‌ है, वहां .विधान-परिष्द्‌ के 
समापति और उप-समापति के वेतन और भत्ते; (३) ऋण-भार और तत्सम्बन्धी 
खर्चे; (४) किसी उच्च न्यायालय, के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों , सम्बन्धी: 
ख्चे ; (५) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, भाज्षप्ति 
( [7८८:८४ ) या पंचाट ( 6 छथाते ) के भुगतान के लिये आवश्यक, कोई 
राशियां ;. (६) अन्य कोई खच्चे जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल 
के कानून, द्वारा इस प्रकार घोषित- किया जाय । अनुच्छेद २९५, २५१, तथा 
३२९२ में निम्नलिखित व्यय भी संचित . निधि पर भारित किये गय्मे हैं। 
(१) उच्च्च न्यायालयों के प्रबन्ध सम्बन्धी ख्चे; (२) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 
शासकों की निजी थेली ( ए7ए9. ?पा४९ ) के. छिये आवश्यक रकमें,; 
(2) राज्य के छोक-सेवा आयोग के प्रबन्ध, के: लिये आवश्यक खचे। - “ऊपर 
(१) से (६) उप्रखंडों में जो खचे दिखाये गये हैं, उन पर मतदान , नहीं, हो, 
सकता, लेकिन विधानमंडलं - में उन पर विवाद हो सकता. है! अन्य, खर्च 


ह ७. 
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समा उस मांग को स्वीकार कर सकती है, अथवा अस्ीकार, अथवा कमा 
कर सकती है । 

मांगे पेश होने के बाद एक विधेयक्र पेश किया जायगा, .जिसमें मांगें पूरी 
करने के लिये पंचित निधि से धन विनियोग किया जायगा, अर्थात्‌ लिया जायगा 
तथा संचित निधि से होनेवाला खचे दिखाया जायगा। इस स्थिति में मांयों 
अथवा उनकी रकमों को बदलने के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया जाः 
सकता । संचित निधि से केवल. विनियोग कानून ( 00.070079४0०ा ४0०८ ) 
की धाराओं के आधार पर रकम ली जा सकती है । 

राज्यपाल को यह अधिकार है, कि जब वह आवद्यक समझे, तव विधानमंडलः 
के सदनों या सदन के सामने वित्त सम्बन्धी एक पूरक विवरण पेश करवा सकता' 
है और पिधान-समा से अलुपुरक, अपर या भतिरितक्त अनुदान ( 5फए- 
गल्पाशाए 9 4 6ताध0ाश 07 0०९४५ (उध्वा६७ ) की मांग कर 
सकता है। :लेकिन :इस .सम्बन्ध मे सी बही प्रक्रिया लागू होगी, जो 
वार्षिक वित्तीय विचरण या अनुदान की साधारण माँगों के टसम्बन्ध में 
लागू होगी । 

राज्य की विधान-सभाओं को यह अधिकार दिया गया है, कि वे पेशसणीः 
अनुदान ( 0 06एश१९०७ (+४7/8 ) अथवा अपवादानुदान ( 2४८९७५०७७०४) 
(772779 ) दे सकती हैं । 

काय-संचालून ( (7076प5९८६ एाऑ उ309्जन०९७5४ )--जिन विषयों के 
सम्बन्ध में विधान सें अन्यथा निर्धारित कर दिया जाय, उनको छोड़कर सब वातों 


5. 


का निर्णय सदन में उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के साधारण मत- छारा 
दोगा । थट्ठी नियम दोनों सदनों की संयुक्त बेंठकों के सम्बन्ध में भी लागू होगा । 
सदन की कार्यवाह्दी के लिये गणपूर्ति ( (3००70एा॥ ) १० सदस्य अथवा संदन के 
समस्त सदस्यों की सम्पृण संख्या का दर्शांश, इनमें से जो भी अधिक दो, वही 
रहेगी । अध्यक्ष अथवा सभापति प्रथमतः मत नः देगा, परन्तु मतसाम्य की 
अवस्था में उसका निर्णयक मत ( (9४४7४ ५०६८ ) द्वोगा और बह उसका 
प्रयोग करेगा । 


१८८ सारत का संविधान 


इन तथा अन्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए राज्य के विधानमेंडल 
का कोई मी सदन अपने कार्य-स्नंचालन के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। 
राज्यपाल को यह अधिकार है, कि अध्यक्ष तथा सभापति की राय से वह संयुक्त 
बेठकों के सम्बन्ध में नियम वनायेगा तथा दोनों सदनों के बीच में कार्यवाही तथा 
परस्पर सम्बन्ध के बारे में सी नियम बनावेगा। जब दोनों सदनों की संयुक्त 
बेठके होंगी, तब विधान-सभा का अध्यक्ष सभापतित्व करेगा और उसकी ग्रे रहाजिरी 
में वह व्यक्ति समापति होगा, जो नियमानुसार निर्धारित हो | 

राज्य के विधानमंडल में उच्च न्यायालय तथा उन्च्चतम न्यायालय के 
किसी न्यायाशत्रीश के कार्य के सम्बन्ध में कोई विवाद न होगा तथा विधानमंडल की 
कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार को अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती । 

राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाही की भाषा के सम्बन्ध में अनुच्छेद २१० में 
कहा गया है, कि विधानमसंडलों की कार्यवाही उस राज्य की राज्यसाषा या राज्य- 
भाषाओं या हिन्दी या अंग्रेजी में होंगी। परन्तु यदि कोई सदस्य इनमें से कोई 
सी भाषा नहीं बोल सकता, तो अध्यक्ष उसे अपनी मातृसाषा में चोलने का अधिकार 
दे सकता है। संविधान प्रारम्म होने के १५ वर्ष बाद, जब तक राज्य का विधान- 
संडल अन्यथा निर्धारित न करे, अंग्रेजी साषा विधानमंडल की कार्यवाही के लिये 
अधिकृत भाषा न रहेगी । ( विधेयकों की भाषा के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४८ में . 
नियम दिये गये हैँ। राजकीय भाषा के सम्बन्ध में अध्याय देखो । ) 

राज्यों के विधानमंडलों की शक्तियों पर डपवन्धघ ( [+ए7(90078 
०7 एप ?0फ्रटा8 एणा 076 50४8७ .८४४०४४ए:८७ )--यद्यपि अपने 
अधिकार-क्षेत्र में राज्यों के विधानमंडल स्वोपरि अर्थात्‌ पूण प्रभ्ु॒त्वमय रहेंगे, फिर 
भी उनकी शक्तियों पर निम्नलिखित उपवन्ध ध्यान में रखने योग्य हैं--- 

(१) राज्यों के कुछ कानून तव तक मान्य न होंगे, जब तक एक वार राष्ट्रपति 
के विचाराधीन होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाय । इस श्रेणी 
में चार प्रकार के कानून होंगे--(क) वे कानून जिनका सम्बन्ध राज्य द्वारा सम्पत्ति 
प्राप्त करने से हो ( अचु० ३१ ); (ख) समवतती सूची के विषयों सम्बन्धी वे 
कानुन जो संसद्‌ द्वारा पहले वनाये हुए कानूनों के विरोधी हों ( अचु० २५४ )5 
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(ग) वे कानून जो ऐसी वस्तुओं की खरीद और विक्री पर कर ,छगरावें, जिन्हें संसद 
समाज के. लिये आवश्यक घोषित कर चुकी हो ( अन्ुु० २८६ )। 

, (२) छुछ विधेयकों को राज्य के विधानमंल में पेश द्ोने के पहले राष्ट्रपति की 
अनुमति आवश्यक होगी । इस श्रेणी में वे विधेयक आवेंगे, जो सावेजनिक दित 
में राज्य की सीमा के मीतर द्वोनेवाले व्यवसाय और आवागमन पर रोक-थाम या 
उपवन्ध लगावे ( भनु० ३९०४ ) । 

(३) यदि राज्यू-परिषद्‌ अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित 
कर दे, कि राज्य-सूची ( 50802 [/8: ) के किसी विषय पर संसद्‌ को कानून 
बनाना चाहिये, तो संसद्‌ उस विषय पर कानून वना सकती :है। लेकिन इसः 
अकार के कानूनों की अवधि निश्चित रहेगी (अलु० ९४५ । देखो अध्याय १५) । 

(४) जब आपात की उद्घोषणा जारी रहेगी, तो संसद को राज्य-सूची के 
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा । 

(५) राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता हैं, कि किसी राज्य में शासन-पविधान 
सफलतापूर्वक नद्वीं चल रहा है और वह राज्य के विधानसंडल के सब अधिकार 
छीनकर संसद के हाथ में दे सकता है । 

वित्त इद्यादि के ऊपर अनुशासन ( (07४7० (00ए८- िए्त॥0०९ 
८८८. )--जसा कि द्ोना चाहिये राज्यों के विधानमंडलों को राज्य के वित्त पर 
पूरा अधिकार दिया गया हैं । विधान-परिपद्‌ का अधिकार ऐसी बातों में प्राय३ 
नदीं के वरावर है। अन्य कानूतों के सम्बन्ध में मी परिषद्‌ को बहुत कम दर्जा 
और अधिकार दिये गये हँ। उसको स्थिति एक अधीन सदन की है। यदि 
सभा चाहे तो परिषद्‌ की कोई परवाह न करके अकेले ही कानून वना सकती हे। 
फिर ससा को यह अधिकार भी दिया गया है, कि वह आवश्यक वहुमत ( ऊपर 
देखो ) द्वारा प्रस्ताव पास करके परिपद्‌ का अस्तित् हरी मिटा सकती है। इन 
सब धाराओं भौर उपवन्धों पर विचार करके बहुत लोगों? का विचार है, कि 
विधान-परिपदों की रचना व्यर्थ ही की गई हे। उनके अधिकार और 
उपयोगिता बहुत कम होगी..परन्तु राज्य को उनके कारण बहुत अधिक ख़र्च 
करना पढ़ेया । ह 
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ड्च्च सदनों की समस्या (]7९ ए?76969 'एा पीट एफएशः 
47008€ )--द्वितीय सदनों की उपयोगिता या उपादेयता पर काफी विवाद हो 
चुका है। कुछ भालोचकों का कहना है, कि द्वितीय सदनों की. कोई उपयोगिता 
“नहीं है। एक आलोचक ने कहा है, कि या तो द्वितीय सदन प्रथम सदन से 
"सहमत होता है, तब उसका अस्तित्व बेकार होता है 3 अथवा वह प्रथम सदन से 
- सहमत नहीं होता, तव भी उसका कोई मूल्य नहीं होता । 
लेकिन वास्तव में यह समस्या इतनी सरल नहीं है। यह कहा जा सकता 
'है, कि प्रथम सदन के साथ सहमत या असहसत होने के सिवा द्वितीय सदन और 
कुछ काम सी कर सकता है । ह्विंतीय सदन यह काम कर सकता है, कि कोई 
कानून जल्द्‌वाज़ी में न बनने देंगा । ट्वितीय सदन के कार्यों में निम्नलिखित 
- काये शामिल हैं । अ्रथम सदन से जो विधेयक आवे, उन पर विचार करना और 
उनमें संशोधन करना $ ऐसे विधेयक आरम्म करना, जो- विवादगस्त न हों, तथा 
किसी विधेयक के पास होने में इतनी देर छगा देना कि जनता उस पर अपने विचार 
- अकट कर सके । 
जिन राज्यों में दो सदनों के विधानमंडल बनाये गये हैं, उनमें द्वितीय सदनीं 
- से ये कार्य करने की आशा की जायगी । यह भाशा की जा सकती है, कि उच्च 
-सदनों में कई विषयों के विदेषज्ञ रहेंगे, इसलिये उनमें ऊर्चे दर्जे का और लाभदायक 
- विवाद होगा । 
दूसरी तरफ इस तक में मी काफी जोर है, कि ह्वितोय सदनों के कारण किसी 
विधेयक के पास होने में काफी और अनावश्यक देर छयः सकती है और उनके 
- कारण राज्य के कोष को काफी खचे करना पड़ेगा । ह 
'यह बात स्पष्ट है, कि देश का बहुत बड़ा जनमत दितीय सदनों को बुरा नहीं 
तो बेकार समझता है । उड़ीसा; मध्य-प्रदेश और आसाम. जंसे राज्यों ने द्वितीय 
- सदन न रखने का निश्चय किया, इससे इन देशों में इस अइन पर जनमत की 
- अ्रद्नत्ति मालूम होती है और विधान-समा भी इनकी उपयोगिता के वारे में निश्चित 
नहीं थी, तभी तो उनके मिटाने के सम्बन्ध में भी -कुछ घाराएं रख दी ' 
-गइ हैं । 
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लेकिन उनकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी, कि 


:सँविधान के अन्तर्गत वे किस प्रकार काय करते हैं। यदि हम सन्‌ १९३० 
शासन-कानून के अनुभव को ओर ध्याने देव, तो उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध 


डूमें निराशा दी होगी । 


पे 


+। 


ब्धंर 


विधान-सभाओं में कुल स्थानों की संख्या 


( ये स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे ) 


भाग (क) के राज्य 
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रह 


आसाम 
विहार 

बम्बई 
मध्य-प्रंदेश 
मद्रास 

उड़ीसा 

पंजाब 
उत्त्र-प्रदेश 
पश्चिम वंगाल . 


“भाग (ख) के राज्य 
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हेद्रावाद 

मध्य-सारत 

मैसूर 

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ 
राजस्थान 

सौराष्ट्र 

ट्रावनकोर-कोचीन 


कुछ स्थानों की संख्या 
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विधान-परिषदों के निर्वाचनों के लिये स्थानीय संस्थाएं 


ओर प्राधिकारी 
( लोक ग्रतिनिधित्व कानून १९५० के कानून द्वारा निर्धारित ) 
बिहार 
नगरपालिकाए' 
जिलावबोर्ड 
'केन्द्नमेंट बोर्ड 
नोटिफाइड एरिया कमेटियां 
पटने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी 
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चस्वई 
नगरपालिकाए ह 
जिला बोढ 
केन्द्रनमेंट बोर्ड 


सद्रास 


नगरपालिकाए' 

जिला स्थानीय बोडे 

केन्द्रनमेंट बोर 

बड़ी पंचायतें, अर्थात्‌ वे पंचाय्ते जिनकी विज्ञप्ति सरकारी गृजठ में की 
गई है और जिनके अधिकार-क्षेत्र में कम-सेकम ५००० जनता है और 
विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पहले जिनकी वापिक भाय १०,००० रुपये से 
कम नहीं थी । 


पंजाब 
नगरपालिकाए 
जिला बोर 
केन्द्रनमेंट बोर्ड 
कत्वा कमेटियां ( शी [09070 ()00ग्रा7/:02९७ ) 


नोटीफॉइड एरिया कमेटियां 


उत्तर-प्रदेश 
नगरपालिकाए 
जिला बोड 
केन्द्नमेंट वोढ 
कसवा कमेटियां ( [0एछ7 ८४४९० ()णाशा८६2९७ ) 
नोटीफॉइड एरिया कमेटियां 
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पश्चिम बंगाल 
(१) नगरपालिकाए | 
(२) जिला बोर 
(३) केन्द्रनमेंट बोर 
(४) स्थानीय बोडे 
। मैसूर 


(१) नगरपालिकाए 
(२) जिला बोर्ड - 


सोलहवाँ अध्याय 
प्रथम अनुस्ची के भाग 'ख' के राज्य 
( ॥॥6 $६80९5 का रिक/६ (8? ० 6 #75६ $0९तंपा6 ) 


स्व॒तन्त्र भारत में एक बड़ा सारी काम यह हुआ है, कि पहिले जो देशी 
रियासतें थीं, उनको एक सूत्र में बांधकर उनमें प्रजातन्त्र स्थापित किया गया हे। 
स्वतन्त्रता के पहिले सकड़ों देशी रियासरततें थीं, जिनमें राजाओं का सामन्तशाही 
राज्य था। उनको या तो पढिले के प्रान्तों में मिछा दिया गया या कई रियासत 
मिलाकर बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये यये । झासन-शक्ति राजाओं से छीनकर 
जनता को सौंप दी गईं। हिमाचल-प्रदेश तथा ३ अन्य बड़ी रियासतों को 
छोड़कर इन सब रियासतों के संघों को संविधान की प्रथम भनुसूची के माग ख 
के अन्तर्गत रखा गया है । ( बाद में विन्ध्य-प्रदेश को चीफ कमिश्नर का राज्य" 
बना दिया गया। अर्थात्‌ वह केन्द्र द्वारा शासित कर दिया गया ) प्रथम 


3 


अजुसूची के इस भाग में ९ राज्य हैं; वे इस प्रकार हँ--(१) हैदराबाद, - 


प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' के राज्य . १5५ 


(२) जम्मू और काइमीर, (३) मध्यमारत, (४) मेसूर, (७) पटियाल्ता और पूर्वी 
पंजाब का राज्य-संघ, (६) राजस्थान, (७) सौराष्ट्र, (८) ट्रावनकोर-कोचीन और 
(९) विन्ध्य-प्रदेश | इनमें से मैसूर, हैदराबाद और जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर 
शेप सब राज्य पढिले की रियासतों के संघ हैं । 

राज्यों का शासन ( [7० (90070. ० $58065 )--संविधान में प्रथम 
अनुसूची के भाग 'ख' के राज्यों को भाग 'क' के राज्यों के वाद ह्वी स्थिति दी गई 
है। भाग 'ख' के राज्यों के लिये कायपालिका, विधानमंडल तथा न्यायपालिका 
सम्बन्धी धाराए' वही हैं, जो भाग 'क' के राज्यों के लिये रखी गई हैं । दोनों में 
केवल थोड़ा-सा अन्तर है । 

कार्यपालिका ( [४6 ४%०८पधए८ )--अथम अनुसूची के भाग “'ख 
के राज्यों के अधिकार लगभग वही रहेंगे, जो भाग 'क” राज्यों के हैँ। प्रत्येक 
राज्य में राज्यपाल की जगह राजप्रमुख होंगे। हेद्राबाद राज्य में राष्ट्रपति द्वारा 
स्वीकृत निजाम ही राजप्रमुख होंगे । इसी प्रकार मेसूर तथा जम्मू-काश्मीर के 
राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत उन राज्यों के राजा ही राजप्रमुख होंगे।. अन्य 
राज्यों में वद्दी व्यक्ति राजप्रमुख होगा, जिसे राष्ट्रपति स्वीकार करे। राजप्रमुख 
को राज्य की संचित निधि से मत्ते मिलेंगे । 

विधानमंडरू ( #6 .८28)४(प7९ )--इनमें से प्रत्येक राज्य में एक 
विधानमंडल होगा, जिसमें (१) राजप्रमुख, (९२) मेसर और हैद्राबाद के राज्य 
में दो सदन तथा (३) अन्य राज्यों में एक सदन होगा। छोक-प्रतिनिधित्व 
कानून (१९५०) में यह निर्धारित किया गया है, कि विधानमंडल के सदन अथवा 
सदनों में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ( पिछले अध्याय में सूची देखो ) 
चूंकि संविधान में जम्पू-कास्मीर राज्य की स्थिति अमी भनिश्चित है, इसलिये वहां 
के विधानमंडल के सदस्यों की संख्या छोक-प्रतिनिधित्त कानून (१९००) के 
अनुसार निर्धारित नहीं की गई है । 

अन्य वातों में माय 'क' के विधानमंडलों के सम्बन्ध में जो धाराएं और 
उपवन्ध छात्र होते हैँ, वही भाग 'ख' के विधानमंडलों के सम्बन्ध में भी छागू 
हाग। ड 
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१९६ भारत का संविधान 


ल्यायपालिका (796 ु एवांलंगाए )--इन राज्यों की न्यायपालिका 
भी भाग “ख' के राज्यों की न्यायपालिका के समान होगी तथा उसमें वही धाराए' 
लागू होंगी । ( उच्च न्यायालय इत्यादि सम्बन्धी अध्याय देखो )। केवल उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में कुछ अन्तर रहेगा। 
इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन राष्ट्रपति राजग्रमुख की 
सलाह से निर्धारित करेगा । लेकिन भाग “क' के राज्यों के न्यायाधीशों के वेतनः 
संविधान द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं। भाग 'ख' के राज्यों के न्यायाधीशों. 
के भत्ते तथा पेंशन, छुट्टी इत्यादि सम्बन्धी अधिकार संसद कानून द्वारा निश्चित 
करेगी और जब तक संसद्‌ ऐसा न करे, तब तक राष्ट्रपति राजप्रमुख की सलाह से 
इन्हें निर्धारित करेगा । 

केन्द्र के साथ सम्बन्ध ( २९[४४०॥७  ए।एक धा८ (०पत० )-- 
साग “ख' के राज्यों के केन्द्र के साथ छयमग वही सम्बन्ध रहेंगें, जो कि प्रथमः 
अनुसूची के भाग “क' के राज्यों के हैं। इनके विधानमंडल भी राज्य-्सूचीः 
( विधायिनी शक्तियों के वितरण के सम्बन्ध में अध्याय देखो ) के सब विषयों पर 


कानून बना सकते हैं और समव॑र्ती सूची के विषयों पर संघ के- समान ही कानून 


बना सकते हैं और जैसा कि साग “क' के राज्यों में होगा । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय 
कानूनों को प्रथम मान्यता प्राप्त होगी । इन वातों का स्पष्टीकरण अध्याय १८ मैं: 
किया गया है। छेकिन जम्मू-काइमीर के सम्बन्ध में इस साधारण नियम का एक: 
अपवाद्‌ रखा गया है। इस राज्य के सम्बन्ध में संसद्‌ केवल उन विषयों के 
सम्बन्ध में कानून बना सकेगी, जो--(१) संघ-सूची और समवर्ती-सूचौ में हैं, 
और जो लिखित अंवेश-पत्र ( ॥7050फप्पाथा( छा 0 ०९8४अं०7 ) द्वारा 
राज्य ने संघ को प्रदान कर दिये थे तथा (१) अन्य बाते, जो राष्ट्रपति राज्य- 
सरकार की राय से निर्धारित कर दे । 

शासन के सम्बन्ध में ये राज्य, संविधान आरम्भ होने से १० वर्ष तक संघ 
के साधारण अनुशासन में रहेंगे और समय-समय पर राष्ट्रपति जो आदेश दे, इन 
सरकारों को उनका पालन करना पढ़ेगा ! ध्यान रहे, कि यह शर्तें भाय “का के 
राज्यों के सम्बन्ध में नहीं रखी गई है । संसद को यह अधिकार है, कि १० वर्ष 


प्रथम अनुसूची के माग 'ख” के राज्य १९७ 


की इस अवधि को वह किसी राज्य विशेष के सम्बन्ध में घटा या बडा सकती है 
और राष्ट्रपति किसी राज्य को केन्द्र के इस अमुशासन से मुक्त कर सकता है । 

वित्त के सम्बन्ध में यह उपवन्ध रखा गया है, कि इनमें से किसी राज्य की 
सरकार केन्द्र के साथ वित्त सम्बन्धी समझौते कर सकती है, लेकिन ये सममोते 
संविधान ग्रारम्म होने से १० वर्ष से अधिक नहीं चलेंगे। ( वित्तीय उपवन्धों 
सम्बन्धी अध्याय देखो । ) 

नया प्रज्ुत्व' ( [06 १९ए रिक्रधाआ०ए70८77 )--संविधान के कुछ 
विशेषज्ञों का मत है, कि इस संविधान ने भाग “ख' के राज्यों के सम्बन्ध में एक 
“नया प्रभु” स्थापित किया है । उनका मत है, कि ये राज्य केन्द्र के अनुशासन 
में रेंगे। इसका अर्थ यद्द है, कि उन पर केन्द्र का असोमित अनुशासन या 
नियंत्रण रहेगा। किसी भी राज्य के सम्बन्ध में संसद यह अवधि वढ़ा सकती 
है; अर्थात्‌ वह सभी राज्यों के सम्बन्ध में यद्व अवधि बढ़ा सकती है । इसलिये 
उनका मत है, कि जहां तक इन राज्यों का सम्बन्ध है, ये धाराए' संघ को एकात्मक 
शासन ( []7/४7ए (90ए८८०77९7६ ) वना देती हैं। यह भी कह्दा गया है, 
कि केन्द्र में जिस दछ की सरकार होगी, वह भाग 'ख' के राज्यों की स्थिति से 
लाम उठाकर अपनी स्थिति दृढ़ वना सकती है और इस प्रकार प्रगतिशील 
परिस्थितियों की प्रगति मेंःवाथा पढ़ेगी । 

यह तो मानना ही पड़ेगा, कि इस तक में काफी तथ्य है; लेकिन यह छर 
चेकार है, कि इन राज्यों की वेधानिक स्थिति का छाम उठाकर प्रतिक्रियागामी 
शक्तियों को प्रोत्साइन मिल सकता है । भारत में जनमत अब काफी जाग्त है 
भौर वह इस प्रकार की य्रत्तियों को उठने नहीं देगा । माग 'ख' के राज्य अमी 
तक पिछड़े हुए थे। उनमें सामन्तशाही का राज्य था। इन राज्यों में यह 
परिवत्तंन का युग है । उनमें अजातन्त्र स्थापित करना है। इस उद्देश्य से उनमें 
केन्द्र का अनुशासन रखा यया है । संविधान निर्माताओं का बिचार था, कि इस 
परिवरत्त न काल को पूरा होने में १० वर्ष लगेंगे। इसीलिये केन्द्रीय अनुशासन की 
अवधि १० वर्ष रखी गई है । इस अनुशासन के १० वर्ष से अधिक रहने की 
आशा नहीं है । 


सतरहवाँ अध्याय 


केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र 
( (शा/गॉए हैदावं॥5६९४९० ॥/९३५ ) 


प्रथम अनुसूची के भाग 'ग! के राज्य ( [7० 908(९४ 7 एश्वा 
"7 ० ५४४८ फ775६ 5८0८०ंणा८ )--प्रथम अनुसूची के भाग 'ग! में निम्न- 
लिखित राज्य झामिल हैँ--अजमेर, भोपाल, विलासपुर, कूचबिहार, कुर्ग, विल्ली,- 
हिमाचल-पदेश, कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा । इन राज्यों का शासन केन्द्र द्वारा 
होता है । (अब कूचबिहार पश्चिम वयाल में मिला दिया गया है, तथा विन्ध्य- 
प्रदेश भाग “ग' का राज्य हो गया है । ) हु 

संविधान में कहा गया है, कि इन राज्यों का शासन राष्ट्रपति करेगा। इन 
राज्यों का शासन राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर अथवा लेफ्टिनेंट-गवनेर द्वारा कर सकता 
है, जिनकी नियुक्ति वही करेगा ; अथवा इन राज्यों का शासन वह किसी पास के 
राज्य के द्वारा कर सकता है। इसके लिये पहिले तो, उसे उस सरकार की राय 
जाननी चाहिये, फिर उपयुक्त उपायों द्वारा भाग 'ग' के उस राज्य के लोगों की 
राय जाननी चाहिये । 

जिन राज्यों का शासन चीफ कमिइनर अथवा लेफ्टिनेंट-गवर्नेर द्वारा होगा, 
उनके लिये संसद को विधानमंड््ुं बनाने का अधिकार दिया गया है । संसद्‌ इन 
विधानमंडलों के अधिकार और ककत्तंव्य निश्चित करेगी । ये विधानमंडल या तो 
नामनिर्देशित किये जा सकते हैं, या निर्वाचित अथवा अंशरूप में निर्वाचित और 
अंशरूप में नामनिर्देशित । इनमें से प्रत्येक राज्य के लिये संसद एक मंत्रि-परिषद्‌ 
या सलाहकार-समिति भी स्थापित कर सकती है । 

भाग “गण के राज्यों में जनता ने प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित करने को मांग की थी । 
इसलिये संसद ने इन राज्यों में विधानसंडल स्थापित करने के लिये कानून बनाया । 

भाग “ग' के राज्यों में विधानमंडडल ओर मंत्रि-परिषद्‌ू--भाग 'गाँ 
का शासन कानून (१९०१) में कह्टा गया है, कि बिलासपुर को छोड़कर भाग 


गँ 


ग 
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के सब राज्यों में विधानमंडल और मंत्रि-परिपर्दे स्थापित द्वॉगी। कच्छ, मनीपुर 
तथा त्रिपुरा में ये घाराएं तब तक कार्यान्वित न होंगी, जब॒ तक केन्द्रीय सरकार 
एक विज्ञप्ति द्वारा इनके लिये तारीख निश्चित न करे । 

इसलिये फिलद्वाल इनमें से केवछ ६ राज्यों में, अर्थात्‌ अजमेर, भोपाल, कुगे, 
दिल्‍ली, ह्विमाचल-प्रंदेश तथा विन्ध्य-प्रदेश में विधानमंडल और मंत्रि-परिषर्दे स्थापित 
होंगी । इन राज्यों के विधानमंडलों में स्थानों की संख्या आगे सूची में दी हुई 
है। विधानमंडलों के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इन 
राज्यों के विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती-सूची के विषयों पर कानून बना 
सकेंगे, ( देखो अध्याय १८ ) लेकिन निम्नलिखित बातों पर दिल्ली राज्य का 
विधानमंडल निम्नलिखित में से किसी भी विपय पर कानून नहों वना सकेगा। 
सावेजनिक शान्ति और सुरक्षा ; पुलिस तथा रेलवे पुलिस, नगरपालिकाओंँ का 
संगठन तथा उनके अधिकार, दिल्‍ली और नई दिल्‍ली से सम्बन्ध रखनेवाली 
इम्प्र्मेंट ट्रस्ट, पानी की पूति, सफाई और नालियां, बिजली तथा सार्वजनिक 
उपयोगिता की अन्य वातें, दिल्‍ली में स्थित संघ की इमारतें तथा जमीनें ; उन 
जमीनों पर कर वसूली तथा उनको खरीद और विक्की के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का कर ; ऊपर दी हुई वातों के सम्बन्ध में बने हुए कानूनों के विरुद्ध किये गये 
अपराधों के सम्बन्ध में कार्यवाही $ इन वातों से सम्बन्धित न्यायालयों के अधिकार- 
क्षेत्र के सम्बन्ध में ; इन विपयों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों पर फीस ( इनमें 
न्यायालयों में छमनेवाली फीस शामिल नहीं है।) यदि इन विधानमंडलों के 
तथा संसद के बनाये हुए कानूनों में कोई विपमता या विरोध हो, तो संसद के 
कानूनों को ही मान्यता मिलेगी। यदि विधानमंडल्ां का विघटन पहिले न हो 
जाय, तो उनका कार्यकाल ५ वर्ष का रहेगा। यदि आपात की उद्घोपणा जारी 
हो, तो राष्ट्रपति एक वार में उसकी अवधि अधिक-से-अधिक १ वर्ष के लिये बढ़ा 
सकता है और उद्घोषणा समाप्त होने पर ६ मास से अधिक उसकी अवधि नहीं 
बढ़ा सकता । लूग़मय अन्य सव वातों में इन राज्यों की विधान-सभाओझों के 
अधिकार, कत्तंव्य और कार्यप्रणाही माय क! के राज्यों की विधान-समाओं के 
समान होंगे । 
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प्रत्येक राज्य में एक मंत्रि-परिषद्‌ -होगी, जो चीफ कमिइनर को सलाह 
और सहायता देगी। चीफ .कमिइनर के काये उन वातों से सम्बन्धित होंगे, 
जिन पर राज्य की विधान-सभा कानून वनावेगी। लेकिन कानून के अनुसार 
न्याय सम्बन्धी काये वह स्वेच्छाचुसार करेगा। सुख्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य मंत्री की सलाह के अनुसार 
करेगा। मंत्रि-परिषद्‌ विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहेगी । 
यदि साथ को और “ख' के राज्यों की परिषदों के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे 
कि साग “ग के राज्यों की म त्रि-परिषदों के हाथ में वास्तविक अधिकार बहुत 
कम रहेंगे। यदि चीफ कमिश्नर और मंत्रियों में मतभेद हो, - तो -उस अ्इन को 
चीफ कमिश्नर राष्ट्रपति के सामने रखेगा तथा राष्ट्रपति के निणय के अनुसार 
कार्य करेगा। यदि आवश्यक परिस्थिति आ पड़े, तो चीफ कमिश्नर अपने 
निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा । यदि 
चीफ कमिइ्नर उपस्थित हो, तो वह मंत्रि-परिषद्‌ की वेठकों में समापति का आसन 
अहृण करेगा । उसकी -गेरहाणिरी में राष्ट्रपति के बनाये हुए नियसों के अनुसार 
कोई मंत्री सुमापति होगा 

मुख्य-आयुक्त ( (#7र्श (०्ग्रागांधभं००67 )--झुख्य-आयुक्त अर्थात्‌ 
चीफ कमिइ्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेया और वह राज्य की कार्यपालिका का 
प्रधान होगा । वह जो कुछ भी काये मंत्रियों की सलाह से अथवाःउनकी सलाह के 
विना करेगा, वे सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। समय-समय पर चीफ कमिश्नर 
विधान-सभा की वेठके करावेगा, लेकिन एक अधिवेशन की अन्तिम वेठक की 
सन्तिम तिथि और अगली बेठक की प्रथम दिन की तिथि में ६ महीने से 
अधिक का अन्तर नहीं -होगा। चीफ कमिस्नर समय-समय पर विधान-समा 
को स्थग्रित या विघटितं कर सकता है। वह विघान-सभा में अपना भाषण दे 
सकता है और उसके लिये सदस्यों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। 
वह विधान-सभा में अपना संदेश भेज सकता है और सभा. उस पर विचार 
करेगी। राष्ट्रपति की सम्मति से चीफ कमिइनर प्रत्येक आथिक वर्ष के सम्बन्ध. 
में विधान-ससा में एक विवरण पेश करावेगा, जिसमें ठस वे में अलुमानित-आय 
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और व्यय का विवरण रहेगा । उसकी सिफारिश के बिना विधान-सभा में कोई 
घन विधेयक पेश नहीं हो सकता । 

जित वातों पर विधान समा कानून बना सकती है, उन पर चीफ कमिइनर 
को सलाह और सद्दायता देने के लिये एक मंत्रि-परिपद्‌ होगी। लेकिन 
उसके न्यायपालिका सम्बन्धी कार्यों में सलाह देने का अधिकार मंत्रि-परिषद्‌ को 
नहीं है । कानून के अनुसार कोई काये वह न्यायपालिका या उसके समान 
रूप में कर रहा है अथवा नहीं, इस बात पर अन्तिम निर्णय उसी का रहेगा । 

जब चीफ कमिइनर उपस्थित रहेगा, तव वह मंत्रि-परिपद्‌ की वेठकों का 
समापतित्व करेगा । यदि उसके और उसके मंत्रियों के बीच में कोई मतभेद हो, 
तो बह इसकी रिपोट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार काम 
करेगा। यदि किसी ऐसी वात पर मतभेद होता है, जिसमें तुरन्त कार्य करने 
की आवश्यकता है, तो वह राष्ट्रपति के निणेय की प्रतीक्षा करते हुए तुरन्त अपने 
निर्णय के अनुसार काये कर सकता है । दिल्ली राज्य में नई दिल्ली के सम्बन्ध में 
कोई मंत्री या मंत्रि-परिषद्‌ जो निर्णय लेगी, उसमें चीफ कमिइनर की सहमति 
आवश्यक है। और कोई बात नई दिल्ली के सम्बन्ध में हे अथवा नहीं, इस पर 
चीफ कमिश्नर का निणेय अन्तिम रहेगा । 

केन्द्र का पूण अनुशासन (76 १८८०५ (209ए0०६७ (207/70) 
--यद्यपि भाग ग राज्यों के शासन-कानून ( (30एशफाशशा छत 7०४४४ (7 
509028$ 0८८ ) के अनुसार इन राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं होंगी, फिर भी 
केन्द्र का उन पर पूण अनुशासन होगा। इन राज्यों के सम्बन्ध में संसद को 
कानून बनाने का पूण प्रभुत्व प्राप्त हे । इन राज्यों के बनाये हुए कानूनों को संसद 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बदल सकती है, अथवा समाप्त कर सकती है तथा 
आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कानून भी उनके लिये वना सकती है । फिर 
कानून में स्पष्टछप से यह कह दिया गया है. कि चीफ कमिदनर तथा मंत्रि-परिपद्‌ 
दोनों राष्ट्रपति के नियंत्रण या अनुशासन में रहेंगे और समय-समय पर चह जो 
आदेश देया, उनका पालन करेंगे। यदि चीफ कमिइनर की रिपोर्ट पर अथवा 
अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति की यह धारणा- है 2 परिस्थिति उत्पन्न हो 

९ ६ 
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गई है कि राज्य का शासन साग ग! राज्य कानून! के अनुसार नहीं चल सकता, 
तो वह अपने आदेश द्वारा उस कानून की कोई सी धारा अथवा सब धाराएं स्थगित 
कर सकता है। इसका अथ यह होया कि विधान-सभा तथा मंत्रि-परिषद्‌ दोनों 
की सत्ता स्थगित हो जायगी । 


भाग ग' राज्यों की विधान-सभाओों में स्थानों का विवरण 


( ॥996 ० 5688 77 ६76 .€ए४/४ए९ 43४४८४०!९४ 0 
एशा( "(7 8६8/€५ ) 


अनुसुचित जातियाँ । भनुसूचित आदिम 








राज्य धछ कह के लिये सुरक्षिव जातियों के लिये सुर- 
। संख्या. स्थानों की संख्या रत स्थानों की संख्या 
शव | जा | हू. कु 
(१) अजमेर ३० द्‌ 
(२) भोपाल. | ३० ह गा 
(३) कस... र्ड, रे े 
(४) दिल्‍ली * ४८ दट्‌ 
(५'हिमाचल-प्रदेश; ३६ 
(६) विस्यदेश |. ६० ६ ६ 





प्रथम अनुसूची के भाग 'घ' के क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र (॥ ६7006 
0 77 0' 0 ४96 साझा 5९0९०एॉाँ७ ग्णते 0गीशा परशा।प07658 
700: 95९ट2ंगीटत # ४३७ 5८४०० ८ )--प्रथम अचुसूची के भाग चघि 
में अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह हैं। इन क्षेत्रों का तथा अन्य क्षेत्रों का 
जिनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में नहीं हे, शासन राष्ट्रपति चीफ कमिइनर अथवा 
अन्य किसी अधिकारी द्वारा करेया। उस अधिकारी की नियुक्ति भी वही करेंगा । 
इन क्षेत्रों के सुशासन और शान्ति के लिये राष्ट्रपति नियम बनावेगो ; तथा इन 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में पहले के बनेःहुए तथा संसद के बनाये हुए कोई भी कानून वह 
बदल सकता है, अथवा समाप्त कर सकता है ! 


अठारहवाँ अध्याय 


विधायिनी शक्तियों का वितरण 
( 95६४9प्रधंणा ० [6१वं5980५४९ ?209९/५ ) 


प्रत्येक संघ-श्ासन में केन्द्र तथा राज्यों की इकाइयों के अधिकार-क्षेत्र भलग- * 
अलग स्पप्टहूप से निर्धारित कर दिये जाते हँ। दूसरे शब्दों में यह कह्दा जाता 
है, कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच में विधायिनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया 
जाता है । रे 

साधारणतः संघ-शासन तथा राज्यों के बीच में शक्तियों या अधिकारों का 
वंटवारा करने के दो तरीके होते है। एक तो संघ सरकार के अधिकारों का 
उल्लेख स्पष्टरूप से कर दिया जाय तथा शेप सव अधिकार राज्यों के हाथ में छोड़ 
दिये जायँ। अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा ही किया गया है। 
दूसरा यद्द कि राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय तथा शेप अधिकार 
केन्द्र के द्वाथ में छोड़ दिये जाये । कनाडा के संविधान भें इस तरीके पर अमल 
किया गया है । 

_ भारत में विधायिनी शक्तियों का विभाजन लगभग कनाडा के तरीके पर किया 
गया है। लेकिन हमारे संविधान में इस सम्बन्ध में कुछ नई बातें हैं । हमारे 
संविधान में तीन विधायिनी सूचियां हैं । अर्थात्‌ संघ-सूची ( (7707 49: ), 
राज्य-सूची ( 5088 [.9: ) और समवर्ती-सूची ( (१07८ए०77८०८ [48: ), 
( ये सूचियां अध्याय के अन्त में दी हुई हे) जंसा कि अनुच्छेद ९४६ में कह्ठा गया 
है, संध-सूची के विपयों पर केवल संसद ही कानून वना सकती है। राज्य-सूची 
में जिन विपयों का उल्लेख है, उन पर फिलहाल -प्रथम अनुसूची के केवल 
साग का भौर ख! राज्य ही अपने सम्पूर्ण अथवा कुछ क्षेत्रों के लिये कानून 
वना सकते हैं। समवर्ती सूची के विपयों पर दोनों अर्थात्‌ संसद और 
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प्रथम अनुसूची के भाग 'क' और “ख' के राज्य कानून वना सकते हैँ। जो क्षेत्र 
प्रथम अनुसूची के भाग 'क' और “ख' में नहीं आते, उनके सम्बन्ध में संसद किसी 
भी विषय पर कानून बना सकती है। कानून बनाने के अवशिष्ट अधिकार 
₹ रि८शंतंपशें 0ए67/७ ) केन्द्र अर्थात्‌ संसद्‌ के हाथ में रहेंगे। यदि संसद 
और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाये हुए कानूनों में कोई विषमता या विरोध 
होवे तो संसद के कानूनों को ही मान्यता मिलेगी और जिस हद तक विषमता होगी, 
उस हृद तक राज्यों के कानून अमान्य होंगे। समवर्ती-सूची के किसी विषय पर 
यदि प्रथम अलुसूची के भाग 'क' और 'ख' के किसी राज्य के विधानमंडल ने कोई 
कानून बनाया है और यदि वह कानून संसद के बनाये हुए पहिले के किसी कानून का 
विरोध करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल के बनाये हुए कानून को ह्वी मान्यता 
प्राप्त होगी । लेकिन इसमें शर्ते यह है, कि वह कानून ऐसा हो, जो राष्ट्रपति के 
विचाराधीन किया गया था और राष्ट्रपति ने उसे अपनी अनुमति दे दी थी । - साथ 
ही संसद्‌ को यह अधिकार भी दिया गया है, कि वह ऐसे किसी भी कानून को 
एक नये कानून द्वारा संशोधित या समाप्त कर सकती है। इन उपबन्धों के सिवा 
संविधान ने संसद्‌ को यह अधिकार दिया है, कि यदि वह सोचती है, कि राज्य-सूची 
का कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का है, अर्थात्‌ उसका महत्व सारे राष्ट्र के लिये है, तो 
चह उस पर कानून बना सकती है। साथ ही एक अथवा अधिक राज्य अपने 
अधिकार-क्षेत्र का कोई भी विषय स्वेच्छापूवंक केन्द्र को कानून बनाने के लिये 
दे सकते हैं । 
अनुच्छेद २४९ में कहा गया है कि यदि राज्य-परिषद्‌ में उपस्थित और 
मतदान करनेवाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से ऐसा श्रस्ताव पास हो कि राष्ट्रीय 
हित में यूह भावश्यक है कि राज्य-सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनावे, 
तो जब तक वह अत्ताव वेघ रहेगा, तब तक संसद्‌ को उस विषय .पर कानून बनाने 
का अधिकार रहेगा । गस्ताव की यह अवधि बाद में अस्तावों:द्वारा एक बार में एक 
वर्ष के लिये बढ़ाई जा सक़ती है और जब अ्रस्ताव की मान्यता समाप्त हो । 
जायगी, तब इस अनुच्छेद के अनुसार संसद्‌ द्वारा बनाये हुए कानून की अवधि 
भी उसके ६ महीने बाद समाप्त हो जायगग। इस बात को ध्यान में रखना 
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' चाहिये कि यदि संसद्‌ को राज्य-सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का 
अधिकार मिल जाता है, तो उससे उस विपय पर कानून बनाने की किसी राज्य 
की शक्ति खत्तम नहीं हो जाती । लेकिन यद्‌ इस सम्बन्ध में संसद के कानून 
या राज्य के कानून में कोई विपमता उत्पन्न हो, तो संसद्‌ के कानून को द्वी मान्यता 
प्राप्त होगी । 

अनुच्छेद २५२ के अनुसार यदि दो अथवा अधिक राज्यों के विधानमंडल 
इस आशय के प्रस्ताव पास करें कि उनके अधिकार-क्षेत्र में आनेवाले किसी विषय 
पर संसद कानून वनाकर उस विपय का विनियमन करे तो संसद ऐसा कर सकती 
है। इस कानून को अन्य राज्य भी ग्रहण कर सकते हैं, यदि उनके विधान- 
मंडल के सदन भी इस प्रकार के प्रस्ताव पास कर ले। ऐसा कानून केवल संसद्‌ 
द्वारा संशोधित या समाप्त हो सकता है । 

अध्याय १० में कह जा चुका है कि जब आपा।त की उद्घोषणा जारी हो, 
तो संसद सारे देश के लिये अथवा उसके किसी भाग के लिये राज्य-सूची के किसी 
भी विपय पर कानून वना सकती है। उडद्घोषणा समाप्त होने के ६ माह्द बाद 
इस प्रकार के कानून भी समाप्त हो जायेंगे। लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिये 
कि संसद की इस शक्ति से रांज्यों के अपने अधिकार-क्षेत्र में कानून बनाने 
की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। हां, यदि संघ-कानून तथा राज्य-कानून में 
किसी प्रकार का विरोध हो, तो संघ-कानून को ही मान्यता प्राप्त होगी । 

अपने क्षेत्र में प्रत्येक का प्रझ्जुत्व ( :4८॥ $0एछाशंएए 40 08 
50८४ )--यद्द बात स्पष्ट है कि संविधान की धाराओं का पालन करते हुए 
संघ तथा ( प्रथम अनुसची के भाग 'क' और “ख” के ) राज्यों को अपने-अपने 
क्षेत्र में सम्पूण प्रभुल प्राप्त है । संसद राज्यों के विधायक क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं 
कर सकती और राज्य संसद्‌ के विधायक क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते । 
यदि एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, तो न्यायपालिका उन्हें ऐसा 
करने से रोकेगी। यदि संविधान के निपरीत संघ का कोई कानून किसी ऐसी 
वात का :विनियमन करने का प्रयन्न करता है, जो राज्यों के लिये सुरक्षित हे, तो 
न्यायपालिका उस कानून को अवेधघ और अमान्य घोषित कर सकती है। इसी 
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प्रकार न्यायपालिका राज्यों को भी उनकी अधिकार-सीमा के भीतर रखेगी 
वे सी संघ की अधिकार-सीमा का अतिक्रमण नहीं करने पावेंगे। इस अकार 
संविधान के अन्तर्गत घ तथा राज्य अपने-अपने अधिकार-प्रदेश में अपना काम 
करेगे। लेकिन इस वात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिये कि यह 
सम्बन्ध केवछ संघ तथा अथम अनुसूची के भाग 'क और “'ख' के राज्यों के 
बीच में ही रहेगा। अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में संसद्‌ को किसी भी 
विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा, चाहे वह विषय भले ही राज्य-सूची में 
शामिल हो । 

अन्य संघ संविधानों के साथ तुलना ( (१07 एशा500 छः 
(2९7 #&वशाओं (2005४70ए7707 )--शक्तियों के विभाजन की दृष्टि 
से हमारे विधान में तथा संसार के अन्य संघ विधानों में तीन बातों में अन्तर 
दिखाई पड़ता है । 

(क) संसार के अन्य संविधानों की अपेक्षा हमारे संविधान में शक्तियों का 
केन्द्रीयकरण कहीं अधिक है। संघ इतना अधिक शक्तिशाढ्ली बना दिया गया है 
कि कई जगह इस वात की शिकायत की गई है कि राज्य केवल “शानदार संस्थाएं? 
( (07760 (70790०:०४४०75 ) रह गईं हैं। यद्यपि इस कथन में कुछ 
अतिशयोक्ति है, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि संघ बहुत अधिक 
शक्तिशाली बना दिया गया है। संघ-सूची में ९७ विषय रखे गये हैं; जिन 
पर केवल संसद ही कानून वना सकती है ; फिर समवर्ती-सूची में मी संघ 
को सर्वोपरि अधिकार दिये गये हैं और अवशिष्ट अधिकार मी संघ को ही दिये 
गये हैं। फिर आपात सम्बन्धी अधिकार सी संघ ही को दिये गये हैं। ऐसी 
परिस्थिति में यदि राज्यों की जनता अपने शासन अधिकारों:का बहुत सावधानी 
के साथ उपयोग न करे तो यह डर है कि रांज्य निवेछ और शक्तिहीन हो जायंगे 
और देह में एक तानाशाही शासन-प्रणाली जड़ पकड़ लेगी । हमारे संविधान में 
भापात सम्बन्धी जो अधिकार हैं, वे संसार के अन्य विधानों में नहीं पाये जाते ।. 

(ख) भापात सम्बन्धी अधिकार ( देखो अध्याय १० ) हमारे संविधान की 

बड़ी महत्वपृण विशेषता है। ऐसे उपबन्ध- संसार के अन्य किसी संविधान में नहीं 
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हँ। उनकी सहायता से संकटकाल में संघ-शासन को एकात्मक शासन वनाया जा 
सकता है । माछम होता है कि विधान निर्माताओं का यह पिचार था कि संकट 
या आपात के काल में संघ-प्रणाी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती । लेकिन 
इन उपवन्धों के कारण हमारे संविधान में तथा अमेरिका और आस्ट्रेलिया के 
संविधानों में कुछ मौलिक अन्तर आ जाते हैं । 

(ग) तीसरे हमारे संविधान में विधायिनी शक्तियों की जेसी सूचियां दी 
गयी हैं, उतनी बड़ी शक्तियां संसार के अन्‍य किसी स'विधान में नहीं दी गई हैं । 
ड्सका एक सुफल यह होगा कि संघ तथा राज्याँ के बीच में अधिकार्रां के 
सम्बन्ध में संघप नहीं होगा । 

संसार की अन्य संघ-प्रणालियों में शक्तियों का जो वितरण किया गया है, 
डन पर स क्षेप में विचार करना यहां अनुपयुक्त न होगा । 


पढ़िले संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के संविधान पर विचार करना चाहिये। 
अमेरिका में कुछ राज्यों ने मिलकर संघ बनाया था और अपने कुछ अधिकार 
संघ के विधानमंडर अर्थात्‌ कांग्रेस को दे दिये थे। इन अधिकारों का उल्लेख 
नसविधान में कर दिया यया था भौर शोप अधिकार राज्यों के द्वाथ में छोड़ 
दिये गये थ। अपने-अपने अधिकार-द्षेत्र:में कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडल 
पूर्ण प्रभुख रखते हैँ । एक दूसरे के अधिकार-क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करते। 
हमारे संविधान में संसद को जितने अधिकार दिये गये हैं, अमेरिका में कांग्रेस 
“को उससे कहीं कम और सीमित अधिकार प्राप्त हैं। फिर भारत में भवशिष्ट 
अधिकार स सद को प्राप्त हैं, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्राप्त 
हैं। भमेरिका में काँग्रेस के सबसे अधिक महत्वपुण अधिकारों का उल्लेख 
संविधान के अनुच्छेद १ खंड ८ में है । इस खंड में १८ विपयों की सूची दी 
हुई है। इसके सिवा कांग्रेस के अन्य अधिकारों का उल्लेख सविधान में 
अन्यन्न भी किया गया है । कर इत्यादि कुछ बातों में कांग्रेस तथा राज्यों के विधान- 
मंडलों को समवर्ती अर्थात्‌ समान अधिकार प्राप्त हैं । लेकिन यदि स'घ तथा राज्यों 
के कानूनों में विपमता हो तो संघ के कानूनों को द्वी मान्यता प्राप्त होगी । अमेरिका 
में एक वात्त यह भी हुई हैं कि समय-समय पर न्यायालयों ने संविधान की धाराओं 
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का जो अर्थ लगाया है, उसके कारण कांग्रेस को बहुत अधिक अधिकार मिल गये 
है; इतने अधिक कि जितने संविधान निर्माताओं की मंशा उसे देने की 
नहीं थी । 

आस्ट्रेलिया का संविधान भी संघात्मक है। वहां केन्द्रीय विधानमंडलू 
अर्थात्‌ पालियामेन्ट को बहुत कम अधिकार हमारी स॑ंघ-सूची की तरह दिये गये 
हैं, जिन पर केवल पालियामेंट ही कानून बना सके। इसका कारण यह था कि 
जिन राज्यों ने मिछकर संघ बनाया था, वे केन्द्र को कम से कम अधिकार देना 
चाहते थे। आज आप्ट्रेलिया की पालियामेंट केवछ निम्नलिखित विषय ही ऐसे हैं, 
जिन पर केवल वह हो कानून बना सकती है। ( १) स'घ-शासन की राजधानी, 
(२) देश या कामनवेल्थ की देश सेवाएं ( प/०॥0 567ए८९४ » (३) आयात- 
निर्यात कर, आबकारी तथा निर्यात सहायता ( [)प्रध४४ रण (0४:08 
बाणते॑ रंडलंडछ ४०० रड0075 30प070०७ )) (४) सेना और नौसेना, 
(०) झुद्रा तथा करेंसी, (६) स'विधान संशोधन सम्बन्धी कुछ अधिकार । समवर्ती 
क्षेत्र में राज्यों के साथ-साथ पालियामेंट को इससे कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं। 
और साथ में यह भी है, कि यदि राज्यों और संघ के कानून में विरोध होता है, 
तो संघ के कानून को ही मान्यता प्राप्त होगी। इस प्रकार सारत के विपरीत 
आस्ट्रेलिया में कमजोर केन्द्र है और अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं। फिर 
स'घ में रहते हुए आस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्य अपने-अपने विधान में संशोधन 
कर सकते हैं, लेकिन भारत में राज्यों को ऐसे कोई वेधानिक अधिकार श्राप्त नहीं 
हैं। आस्ट्रेलिया में पाल्यामेंट तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपने-अपने 

. अधिकार-्षेत्रों में पूर्ण प्रभु प्राप्त है । 

कनाडा में राज्यों की विंधायिनी शक्तियां निर्धारित कर दी गई हैं और शेष 
सब विधायिनी शक्तियां केन्द्र के हाथ में छोड़ दी गई हँ। इस प्रकार शक्तियों 
का वितरण कनाडा में अमेरिका और आस्ट्रेलिया से भिन्न है तथा बहुत कुछ भारत 
के समान है। लेकिन कनाडा में समवर्ती-सूची पर कृषि और भावास ( 7-: 
एशं7४४07 ) केवल दो विषय हैं और भारत में समवर्ती-सूची में. ४७ विषय 
हैं। कनाडा में केन्द्र शक्तिशाली है और अवशिष्ट अधिकार उसी को प्राप्त हैं। 





विधायिनी शक्ति का वितरण २०९ 


फिर राज्य के विधानमंडलों द्वारा राज्य-सूची के विपयों पर बनाये हुए कानूनों को 
कौंसिल सद्दित गवर्नर-जनरल रद्द कर सकता है। अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में 
केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय क्षेत्रों में इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं 
है। यद्यपि भारत में केन्द्र राज्यों के क्षेत्र में इस प्रकार प्रत्मक्कप से द्खलू 
नहीं दे सकता, परन्तु विधान में यह उपवन्ध रखे गये हैं, कि राज्यों के बनाये हुए 
कुछ कानून यदि राष्ट्रपति के विचाराधीन किये जाय, तो जब तक उन्हें राष्ट्रपति की 
: अनुमति नहीं मिल जायगी, तव तक वे मान्य न होंगें। इसी प्रकार राज्य के 
विधानमंडल में पेश द्वोने के पहिले कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक है । ५ 
कभी-कभी छोगों में यह गुलतफहमी हो जाती है, कि दक्षिण-अफ्रिका संघ का 
विधान संघात्मक है। पर वास्तव में वह एकात्मक है। दक्षिण अफ्रिका में 
वास्तव में शक्तियों का विभाजन नहीं है । वास्तव में केन्र द्वारा कुछ अधिकार 
राज्यों को दिये गये हैं । यदि केन्द्र ने राज्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार दे दिये 
हैं, परन्तु केन्द्र के हाथ में सब विपयों पर कानून वनाने के अधिकार हैं। केन्द्रीय 
संसद राज्यों के जारी किये हुए किसी भी अध्यादेश को प्रत्यक्ष भथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से रह कर सकती है । दक्षिण अफ़िका में केन्द्र और राज्यों के बीच में विधायिनी 
शक्तियों के सम्बन्ध में संघर्ष नहीं हो सकता । कानून बनाने के सम्बन्ध में स'घ- 
संसद की स्थिति सर्वोच्च है । 
कहा जाता है कि “संघ शासन का मूल तल यद्द है. कि संघ और राज्यों के 
बीच में विधायिनी शक्तियों का बंटवारा हो जाता है और केन्द्र इस बंटवारे में 
कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।” इस दृष्टि से अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा 
कनाडा के विधान संघात्मक हैं, तथा मारत का संविधान भी संघात्मक है । क्योंकि 
संकटकाल में संसद राज्य-सूची के विपयों पर कानून तो बना सकती है, और यदि 
राज्य-परिपद्‌ एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सूची के' किसी विपय को राष्ट्रीय महत्व का 
घोषित कर दे, तो उस पर सी संसद्‌ कानून “वना सकती है, लेकिन संविधान "ते 
विधायिनी शक्तियों का जो विभाजन किया है तथा प्रथम अनुसूची के भाग 'क! 
और “ख' के राज्यों को जो अधिकार दिये हैं, उनमें संसद्‌ कोई परिवत्तेन नहीं: 
चूत *॥ 
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कर सकती । जब तक इन राज्यों के विधानमंडलों में से कम से कम आधे 
विधानमंडलों की स्वीकृति न मिल जाय, तब तक संसद इन विधायिनी सूचियों में 
परिवत्तेन नहीं कर सकती । ह 

लेकिन जहां तक प्रथम अनुसूची के भाग “ग! के राज्यों का सम्बन्ध है, यह 
वात ध्यान में रखनी चाहिये कि इन राज्यों के विधानमंडलों तथा . संसद के बीच 
में विधायिनी शक्तियों का कोई वँटवारा नहीं है । कानून बनाने के क्षेत्र में संसद्‌ 
सर्वोपरि है । -साग “घ' के राज्यों या क्षेत्रों में तो कोई विधानमंडल ही न 
होंगे। लेकिन हमारे देश में केन्द्र द्वारा शासित इस श्रकार के क्षेत्र बहुत 
कम हैं । 


बा विधायिनी छचियां 

( ॥७ 7,९2४5४7ए८ 775£ ) 
पे .. सूची १-संघ्सूची _ 
- ( 748: 7--एफ्रांठ्छ0 7/8६ ) 


(१ ह ) भारत की और मसारत के इर भाग की सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा की 
ठेय्ारी और सब काम शामिल हैं, जिनसे युद्ध के समय में युद्ध चछाने और 
समाप्ति के बाद सफलतापूर्वक सेना घटाने में सहायक हाँ । 

(२). : नौ, स्थल, और हवाई सेना; तथा संघ की कोई अन्य सझस्त्र सेना । 

(३) . छावनी क्षेत्रों की हृदवन्दी, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, उन 
क्षेत्रों में छावनी अधिकारियों का संगठन और शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास- 
स्थानों की कायदावन्दी या विनियमन ( जिसके अन्तगत किराये का नियन्त्रण 
भीहे)। | हे 
(४) . नौ, स्थल और हवाई-सेना की इमारतें । ; 
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(५) हृथियार, आग-हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक । 

(६ ) अणुशक्ति और उसे पेदा करने के लिये आवश्यक खनिज साधन | ' 

(७) वे उद्योग जिन्हें संसद कानून द्वारा सुरक्षा के लिये अथवा युद्ध के लिये 
आवश्यक घोषित कर दे । 

(८ ) केन्द्रीय गुप्त वार्ता और अनुसंधान:विभाग । 

९) भारत की सुरक्षा, विदेशीय 'कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से 

निवारक निरोध या नज़रवन्दी तथा इस तरद्द से नज़रबन्द किये हुए छोग । 

(१० ) विदेशीय कार्य; वे सब विषय जिनकेःद्वारा संघ का किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता है। 

( ११ ) राजनेतिक, वाणिज्य दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 

(१९ ) संयुक्तराप्ट्रसंगठन । 

(१३) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य सभाओं में भाग लेना 
और उनमें जो फेसले या प्रस्ताव स्वीकृत हों, उन्हें पूरा कराना । | 

(१४ ) विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों के साथ जो संधि- 
नामे, समझौते और माने हुए रिवाज़ हों, उन पर अमल करना । 

( १५) युद्ध और शान्ति 

( १६ ) विदेशीय क्षेत्राधिकार ( ][प788९०४07 ) 

( १७) नागरिकता, देशीयकरण (९४८ए:०।६०४४०४०) और विदेशी छोग | 

( १८ ) प्रत्यपण ( +ऋधक्षताध00 ) 

( १९ ) भारत में प्रवेश, भारत से बाहर जा बसना ( स्रिभह्/॥४०) )- 
भौर भारत से निकाला जाना ( 55पणो&07 ) ; पासपोर्ट और वीसा । 

(२० ) भारत के बाहर की तीर्थ-यात्राएं । 

(९१ ) समुद्री डकंतियां और जुर्म जो बीच समुद्र या हवा में किये जायें, 
स्थल या महासमुद्र या वायु में अन्य देशों के कानूनों के विरुद्ध अपराध । 

(२२ ) रेछ। 

(९२३) राज-पथ ( री8॥9४95 ) जिन्हें संसद्‌ निर्मित कानून द्वारा या 
उसके अधीन बने हुए कानून द्वारा राप्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है। 
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(२४ ) यंत्र-चालित जल्यानों के विषय में अन्तर्देशीय ऐसे जल-पर्था 
में जहाजवानी ( 597एण7ष४्ट ) और जहाज़रानी (7र४प्ंप्ट०४०7 ) जो 
संसद्‌ निर्मित कानून द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये गये हैँ, तथा ऐसे जल-पर्थों 
के पथ-नियम । | 

(२५ ) समुद्री जहाजवानी और जहाजरानी जिसमें ज्वारजल की जह्वाजवानी 
और जहाजरानी मी शामिल है ; व्यापारी बेढ़े के लिये शिक्षा और टेनिंग का 
प्रबन्ध तथा राज्यों और दूसरी एजेंसियों द्वारा ऐसी शिक्षा और ट्रेनिंग का जो 
प्रबन्ध हो, उसकी कायदावन्दी या विनियमन । 

२६ ) प्रकाश-स्तम्भ जिसमें दीप-जहाज, नागे संकेत और जह्वाजों तथा 
इवाईजहाजों की सुरक्षा के लिये दूसरे प्रवन्ध शामिल हैं । ४ 

( ९७ ) वह वन्द्रगाह जो संसद-निर्मित किसी कानून द्वारा या किसी मौजूदा 
कानून द्वारा या उसके अधीन “बढ़े बन्द्रंगाह' ठहरा दिये गये हैं। और जिनमें 
उनकी हृदवन्दी और उन बन्द्रगाहों के अधिकारियों का संगठन और उनकी 
शक्तियां शामिल हैं । 

( २८ ) वन्द्रगाह चालीसिया ( 7070 (2एश/श)0०९ ) जिसमें उस 
सम्बन्ध के अस्पताल शामिल हैं । मछाही और समुद्रीय अस्पताल । 

( २९ ) वायु-पथ 5 वायुयान और वायु जहाजरानी ; हवाई अड्डों का 

ग्रवन्ध $ हवाई यातायात और हवाई अड्डों का विनियमन और संगठन ; वमानिक 
शिक्षा और ट्रेनिंग का प्रवन्ध ; तथा इस तरह की शिक्षा और ट्रेनिंग का राज्य 
और दूसरी एजेंसियां जो प्रंवन्‍्ध करें उसका विनयमन । 

( ३० ) सवारियों और माल का रेल मागे, समुद्र और हवा के रास्ते, मशीनों 
से चननेवाले जह्ाजों में राष्ट्रीय जलू-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का 
बहन । हे 

( ३१ ) डाक और तार, टेलोफोन, वेतार, रेडियो त्रॉडकास्टिंग और आवाजाई 
के ऐसे दूसरे रूप । 

(३९ ) सकी सम्पत्ति और उससे प्राप्त राजस्व ; किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) और (ख) में उंलिखित किसी राज्य में स्थित सम्पत्ति के विषय में, 
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जहां तक स'सद कानून अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के अधीन 
रहत हुए । 

( ३३) संघ के मतलवों के लिये सम्पत्ति प्राप्त करना या अधिग्रहण 
(८पण॑भंप॑णा ) करना । 

( ३४ ) देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक भधिकरण 
( ()0ए४४ एण ए/०05 ): ; 

(३० ) संघ का लछोक-ऋण । 

( ३६ ) सिक्का-चलन, सिक्का-गढ़न और कानूती-सिक्का ; विदेशी विनिमय । 

( ३७ ) विदेशी-ऋण। 

( ३८ ) भारत का रिजर्व बैंक |. 

( ३९ ) डाकघर बचत वेंक । 

( ४० ) भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार द्वारा चलाई लाटरी १ 

(४१) विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य $ शुल्क सीमान्तों 
((7०४८०708 +0गधंटाः ) को पार करनेवाले आयात और निर्यात $ झलक 
सीमान्तों की परिभाषा । 

(४२ ) देव में विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापार और वाणिज्य । 

( ४३ ) व्यापारिक कम्पनियों या निगरमों का जिनके अन्तर्गत महाजनी 
( उिभाधिए४ 9» वीमाई ( [75प/470९९ ) और वित्तीय ( #िमगालंधो ) 
कम्पनियां भी हैँ, किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैँ, निगमन, विनियमन तथा समापन 
( ॥7९09020079, रि०2पॉ४४070 गाते एफ्मंणड पए )।. - 

( ४४ ) विज्ञविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे नियमों का, चाहे वे व्यापारिक हों 
या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निसमन, विनियमन और 
समापन । - ह 

(४५ ) बंकदारी या महाजनी (3क्रातंग९) । ह 

( ४६ ) विभनिमय-हु डिया, चेक, प्रामिसरी-नोट या वचन-पत्र तथा इसी तरह 
के दूसरे पट्टे । 

- (४७ ) वीसा। 


२१४ सारत का संविधान 


रू 


(४८ ) शेयर-बाजार और वादा-बाजार । ह 

(:४९ ) पेटेट, आविष्कार और डिज़ाइन, कापीराइट, व्यापार-चिह्न - 
( [7806९-797८४ ) और सौदागरी माल-चिह्न । 

(५० ) वाटों और मापों का साप-स्थापन । 

(.०१ ) भारत के बाहर निर्यात की जानेवाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य 
को भेजी जानेवाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन ( 5६शातेब्ाती३४४०0) | 

(५२ ) वे उद्योग जिनके लिये संसद ने कानून [द्वारा घोषणा की है कि छोक- 
हित के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण भावश्यक है । 

(५३ ) तेछ-क्षेत्रों और खनिज तेल साधनों का विनियमन और विकास 
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन ; : संसद से कानून द्वारा भयानक खझूप से 
ज्वालाग्रही घोषित अन्य तरल और द्रव्य । 

( ५४ ) उस हृदतक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक 
संघ के-नियंत्रण में वेसे विनियमन और विकासहको संसद कानून द्वारा लोक-हिंत 
के लिये आवश्यक घोषित करे । ५ 

(५५ ) श्रम का विनियमन तथा खानों और तेल-क्षेत्रों में सुरक्षितता । 

(६५६ ) उस हृदतक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन 
और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को 
स'सद्‌ के कानून द्वारा लोक-ह्वित के लिये समयोचित घोषित करे-। 

(५७ ) भूभागी समुद्र से परे मछली पकड़ना और मछली-द्षेत्र । 

(५८ ) संघको एजेंसियों द्वारा नमक का निर्माण, सम्मरण और वितरण, 
अन्य एजेंसियों द्वारा नमक के निर्माण, सम्भरण ( 5प9979 ) और वितरण का 
विनियमन और नियंत्रण । ह 

(५९ ) अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय । 

( ६० ) सिनेमा फिल्मों: को:दिखाने की मंजूरी । 

(६१ ) संघ के कर्मचारियों सम्बन्धी औद्योगिक विवाद । 

। ( ६२) इस संविधान के प्रारम्म पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय 
| साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, झारतीय युद्ध स्मारक नामों से 
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ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूणतः या अंशतः वित्त पौषित तथा संसद , 
से कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्त की घोषित ऐसी कोई अन्य संस्था । न 
( ६३) इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विज्वविद्यालय, अलौगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से कानून द्वारा राष्ट्रीय 
मदत्त्त की घोषित कोई अन्य संस्था | 
( ६४ ) भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित तथा संसद से 
कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित वज्ञानिक या शित्पिक शिक्धा 
संस्थाएं । 
( ६५) संघ एजेंसिया और संस्थाएं जो-- 
(क) पेशाई, रोजगारी था टेकनिकल ट्रेनिंग जिनके अन्तगंत पुलिस 
अफसरों की टेनिंग शामिल है ; अथवा 
(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा के लिये हँ ; अथवा 
(ग) अपराध के अनुसन्धान या पता छगाने में वज्ञानिक शिल्पिक 
सहायता के लिये हैं । 

. (६६) उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वेज्ञानिक और 
शिल्पिक संस्थाओं में एकसूत्रता ( (20-0700787070 ) छाना और मान 
( 5£१7ते9ार्त ) का निर्धारण । 

(६७) संसद से कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और 
ऐतिहासिक स्मारक लेख और पूरातत्त्वी स्थान और खंडहर | 

(६८) भारत को सरवे ( 5पाए6ए ), भारत की भूविद्या, वनस्पति-विद्या, ' 
जन्तु-विद्या और नर-विद्या ( 07777०7००४ए ) सम्बन्धी अलग-अछूग सरवे, 
खग्ोल-विद्या ( १(९८४८०:००7/८०४ ) सम्बन्धी संस्थाएं । 

(६९) जन-यणना | न्‍ 

(७०) संघ-लोक सेवाएं ; अखिल भारतीय सेवाएं या नौकरियां ; संघ-लोक 
सेवा-आयोय । पु 

(७१) संघ निवृत्ति वेतन ( एपछाए0 छल्मआं०75 ) अर्थात्‌ भारत- 
सरकार द्वारा या सारत की संचित निधि में से दिये जानेवाले निवृत्ति वेतन । 
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(७२) संसद और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन $ निर्वाचन आयोग । - 

(७३) संसद के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के समापति- और उपसभापति तथा 
लछोक-ससा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । . 

(७४) संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और 
समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; संसद्‌ की समितियों अथवा 
संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने गवाही देने या दृत्तावेज पेश करने के लिये 
व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना । 

(७५) राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, सत्ते, विशेषाधिकार तथा 
छुट्टी के वारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियन्त्रक- 
सहालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और छुट्टी-के बारे में अधिकार तथा अन्य 
सेवा-शर्तें । 

(७६) संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा ( 5परता४ रण 
3०८८०प्रं7६$ ) 

(७७). . उच्चतम न्यायालय 'का गठन, संगठन, दरोच्राधिकार तथा शक्तियां 
( जिसके अन्तर्गत इस न्यायालय का अवमान सी है )नतथा उसमें ली जानेवाली 
फीसे ; उच्चतम न्यायालय के सामने वकालत करने का हक रखनेवाले व्यक्ति | . 

(७८) उच्च न्यायालयों के. पदाधिकारी और नौकरों सम्बन्धी उपबन्धों को 
छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन ; उच्च न्यायालयों के सामने 
वकालत करनेवाले व्यक्ति 

(७९) किसी राज्य में/ मुख्यस्थान रखनेवाले किसी उच्च न्यायालय - के 
क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्न “में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्च- 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अछंग कर देना । 

८ .(«०) . किसी राज्य के पुलिंस. बछ की दाक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस 
राज्य में न होनेवाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, पर इस . तरह नहीं कि .एक राज्य की 
_झुक्षिस उस, राज्य के बाहर के किसी क्षेत्र में, उस राज्य की सरकार की अनुमति 
जत्रित्ा जिसके अन्दर वह क्षेत्र है, अपनी: शक्तियों और ' अमलदारी. से काम ले सके । 
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किसी राज्य के पुलिस वल के मेम्बरों की- शक्तियों और द्षोत्राधिकार अर्थात्‌ 
अमलदारी को उस राज्य से बाहर के रेल-मागे क्षेत्रों तक बढ़ा देना। 

(८१) - एक- राज्य से दूसरे राज्य में जा वसना, अन्तर्राज्य निरोध या 
चालीसिया ( (2प्रशाभ70076 ). 

(८२) कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 

(८३) सीमा झुल्क जिसके अन्तगंत निर्यात झ॒ल्क भी है । 

(«४) तम्बाखू पर और भारत में बने या पेदा हुए नीचे छिखे मालों के 
सिवा, दूसरे माल पर उत्पादन-छुल्क ( [9प५९४ 0 >टं5९ )-- 

(क) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों, 
(ख्) अफीम, गांजा और दूसरी पीनकवाली जड़ी वृंटियां और पीनक- 
वाली चीजें, 

पर दवा और सिंगार की वह तयार की हुईं वस्तुएं इसमें शामिल हैं, जिनमें 
अलकोहल अथवा इस नम्बर की उपखंडिका (ख) में आई हुईं कोई चीज है । 

(८०) नियम-कर ( (707007४४07 7४5 ) 

(८६) कृपि की जमीन को छोड़कर अलूग-अछंग व्यक्तियों और कम्पनियों 
के मृलथन-मूल्य पर कर, कम्पनियों की पंजी पर कर । 

(८७) हृपि-भूमि :को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-छुल्क 
( 2846 7)979 ) 

(८८) कृपि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क । 

(८९) रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जानेवाली वस्तुओं या यात्रियों पर 
सीमा कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर । 

(९०) शोयर वाजारों और पेश बाजारों के सौंदों पर स्टाम्प महसूल को 
छोड़कर दूसरे टंकक्‍्स । 2 

(९५१) विनिमय हुंडियों, चेकों, प्रामिसरी नोटों, वहन-पत्रों ( जि रण 
78008 ) साख-पत्रों, बीमा परालिसियों, शेयरो' के तवादकों, ऋण-पत्नों" 
( [22067८पा९७ )» एबजियो' ( [705८७ ) और रसीदो' के बारे में स्टाम्प 
सहसूल की द्रे । 


तर 


॥ 
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(९२) समाचार-पत्रो के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होनेवाले 
विज्ञापनों पर कर । 

(९३) इस सूची के विषयो में से किसी के बारे में बने हुए कानूनों क 
विरुद्ध जुस । 

(९४) इस सूची के विषयो' में से किसी के मतलब के लिये पूछ-ताछ, सरवे 
और आंकड़े । 

(९५) उच्चतस न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के 
विषयो' में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार :और :शक्तियां, समुद्री.( /0- 
ग्रां।£ए ) था नावाधिकरण क्षेत्राधिकार । 

(९६) किसी न्यायालय में ली जानेवाली फीसो' को छोड़कर इस सूची में 
के विषयो' से किसी के बारे में फीस । | 

(९७) कोई दूसरा विषय जो सूची २ या ३ में नहीं गिनाया गया, जिसमें 
ऐसा कर शासिल है, जिसका वर्णन उन सूचियो' में से किसी में नहीं आया । 





सची २--राज्य-सची 
( (5६ ॥---$640(6€ ४5५६ ) 
(१) साव्वेजनिक व्यवस्था (किन्तु असनिक शक्ति की सहायता के लिये संघ के 


90 | 


नौ, स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य वलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते 
हुए )। ह 

(२) पुलिस जिसके अन्तर्गत रेलवे और ग्राम पुलिस भी है । 

(३) न्याय-प्रशासन ; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर. 
सब न्यायालयों का गठन और संगठन, उच्च न्यायालय के पदाधिकारी और सेवक, 
लगान और मालगशुजारी की अदालतों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर 


०० 


सब न्यायालयों में ली जानेवाली फीस । 
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(४) जेंडखाने, सुधार-घर, वोर॒स्टल संस्थाएं और- इसी प्रकार की दूसरी 
संस्थाएं, और वह लोग जो उनमें रोक कर रखे जायें; जेलखानों और दूसरी 
सं स्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रवन्ध । 

(५) स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, नगर-सुधार-ट्रस्ट, जिला संडलों, 
खदान-आबादी के अधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम-शासन के मतलूब 
के छिये अन्य स्थानीय अधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां । 

(६) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ; चिकित्सालय और औपघालय । 

(७) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ-यात्राओ को छोड़ कर भन्य तीर्थ 
यात्राएं । 

(८) नशीले तरल, यानी नशीले तरलो' का पेंदा करना, वनाना, रखना, 
लाना, ले जाना, खरीदना और बेचना । 

(९५) अंग्रद्दीनी' और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तिओ' की सहायता । 

(१०) शव गाड़ना और कव्रस्थान ; शव-दाह और इ्मशान । 

(११) सूचों १ के नं० ६३, ६४, ६०५ और ६६ तथा सूची ३के नं० २० के 
उपबन्धो' के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अन्तर्गत विज्लविद्यालय भी हैं । 

(१२) राज्य से नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य 
ऐसी संस्थाएं ; संसद से कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से मिन्‍न प्राचीन 
और ऐतिहासिक स्मारक और लेख । 

(१३) आवागमन के साधन अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौका घाट तथा आवागमन 
के दूसरे साधन जो सूची में दर्ज नहीं हैं; नगर, ट्राम-माग ; रस्सा साग; देश 
की अन्द्र के जल-माग और उन पर यातायात, वेसे .जल-मार्गों के विपय में सूची 
१ और सूची ३ में के उपवन्धों के अधीन रहते हुए; मशीनों से चलनेवाली 
गाड़ियों को छोड़ कर अन्य गाड़ियां । 

(१४) क्रषि, जिसमें कृषि की शिक्षा और गवेषणा, महामारी से रक्षा और 
पौदो' की बीमारियों से रोक-थाम शामिल है । 

(१५) पशुओ की रक्षा और उसकी नस्ल में सुधार; जानवरो' की 
वीर्मारियो की रोक-थाम ; पश्ु इलाज की शिक्षा और उनका पेशा | 
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(१६) कॉजीहौस और सवेशियो' के हंद्‌ लांघने की रोफक-थाम । 

(१७) सूची १ के नं० ७६ के उपबन्धों के अंधीन रहते हुए जल. अर्थात्‌ 
पानी पहुंचाना, सिंचाई और नहरे', पानी का निकास और बाँध, पानी इकट्ठा करना 
और जल-शक्ति। : 

. (१५) भूमि अर्थात्‌ भूमि में या भूमि पर अधिकार, भूमिदारी, जिसमें भूस्वामी 
और किसानों का सम्बन्ध सी है, और रूगान वसूल करना, क्ृषि-भूमि का दारिल- 
खारिज और दूसरों को दे डालना ; जमीन को सुधारना और खेती-बारी के लिये 
उधारियां ; वस्तिरया बसाना ( (:0[0789907 ) 

(१९) जंगलात | 5 

(२०) जंगली जानवरों और पक्षियाँ की रक्षा । 

(२१) _सछली-क्षेत्र । 

(२२) सूची १ के न॑० ३४ के उपवम्धों के अधीन रहते हुए कोरट कचहरियां 
( (0०7५७ ए[ फरार ) कर्ज से दवी और कुके सम्पत्तियां । 

(२३) संघ के निय त्रण में विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची १ 
के उपवन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों का विकास । 

(२४) सूची १ के नं० ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग 
( [ए6प४७0768 ) | - 

(२५) गेस और गेस के कारखाने-। 

(२६) सूची ३ के नं० ३३ के उप्बन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के 
जन्द्र व्यवसाय और वाणिज्य । 

(३७) ” सूची नं० ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन 
संम्भरण ( 50079 ) और वितरण । 

(९८) बाजार और मेले । 

(९५) मान स्थापन को छोड़ कर, बाट और साप । 

(३०) साहूकारी और साहूकार $ किसानों की कज दारी को हृत्का करना । 

(३१) सराय और सराय रखनेवाले । न्‍ ४ 

(३५) सूची १ में उल्लिखित नियमों से मिन्न निंगमों का और विस्- 
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विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन, व्यापारिक, साहित्यिक, वेज्ञानिक; 
धार्मिक और अन्य अनिगमित समाज और संस्थाएं और सहकारी समाज । 

(३३) नाव्यशाला, नाटक असिनय, प्रथम अनुसूची १ नं० ६० के उपंबन्धों 
के अधीन रहते हुए सिनेमा, खेल, मनोरंजन और तमाशे | 

(२४) शर्तें बदना और जुआ । ३, 

(२०) कारखाने, जमीने' और इमारतें जो राज्य क्षो प्राप्त हैं, या जो राज्य 
के कब्जे में हैं । फल 2 . ; 

(१६) सूची ३ के नं० ४९ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए स'घ प्रयोजनों 
के अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त कर लेना या अधिग्रदण ( २८६णंभंध07) । 


(३७) संसद के वनाये हुए किसी कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
राज्य के विधानमंडल के लिये निर्वाचन । - ु 


(३८) राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के विधान-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषदू है, तो उसके सभापंति और उपसभापति के 
वेतन और भत्ते। हा 

(२५) विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि 
विधान-परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्य के विधानमंडल की समितियों के सामने 
गवाही देने या दस्तावेज ( [)0८07४९४८४ ) पेश करने के लिये व्यक्तियों 

उपस्थिति वाध्य करना । 

(४०) राज्यों के मंत्रियों के वेतन और भत्ते । 

(४१) राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोक-सेवा-आयोग .। 

(४९) राज्य की पेंडनें अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में 
से दी जानेवाली पंशनें । 

(४३) राज्य का छोक-ऋण अर्थात्‌ सरकारी कर्ज । 

(४४) गड़े हुए और लावारिसी खजाने । 

(४५) भूराजस्व अर्थात्‌ जमीन की साल्गुजारी; 
करना और जमा करना, जमीन के लेखे रखना, 


जिसमें. मोलगुजारी / का तय 
मालगुजारी के मतलबों + फिर 
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सरवे और अधिकारों के लेखे और मालगुजारी दूसरों के नाम करना, सब 
शामिल है । 

(४६) कृषि-आय पर कर । 

(४७) हृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क । 

(४८) कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क । 

(४९) भूमि और सवनों पर कर । 

(५०) संसद से विधि द्वारा खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई 
सीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर । 

(०१) राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन 
शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित उसी तरह की वस्तुओं पर उसी 
या कम दर से ग्रति शुल्क ( ()0प्राषएशंताए प7659 )। 

(क) मानव उपसोग के छिये मद्यसारिकःपान या अलकोइली तरल ; 
(ख) अफीम, भांगः और अन्य पिनक लानेवाली औषधियां और पिनक- 
वाली चीजे । 

(०२) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपसोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं 
के प्रयोग पर कर । 

(५३) विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर । 

(५४) समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर । 

(००) समाचार-पत्रों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनॉंको छोड़कर अन्य 


विज्ञापनों पर कर । 
(५६) सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जानेवाले वस्तुओं और 


यात्रियों पर-कर । 
(५७) सड़कों पर उपयोग के योग्य गाड़ियों पर, चाहे वे मशीन से चलती 
हाँ या अन्यथा, तथा जिनमें सूची ३ के नं० ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामयाड़ियां 
हे सी शासिल हैं, कर । 
| (५८) पशुओं और नौकाओं पर कर । 
(०५) पथ-कर ( 708 ) . 
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(६०) पेशों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर । 

(६१) प्रति व्यक्ति या आदमीवार कर ( (>बए(४797 7 2४९8 ॥ 

(६२) विलास-बस्तुओं पर कर, जिनमें मनोरंजनों, तमाशों, शर्ते बदने 
और जूए पर टेक्स शामिल है।... ह के या - अटल 

(६५) स्टाम्प-महसूल की द्रों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपवन्धों में 
उलिखित दस्तावेज़ों को छोड़कर अन्य दसतावेज़ों के बारे में महसुल्ू की द्रे । 
(६४) इस सूची में के विपयों में से किसी से सम्बद्ध कानूनों के विरुद्ध 
अपराध | - पा 

(६५) इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को 
छोड़कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शर््तियां । ह 

(६६) किसी न्यायालय में ली जानेवाली फीस या शुल्कों को छोड़कर इस 
सूची में के विषयों में से किसी के बारे में झ॒त्क । का 


सूची ३--समवर्ती सची 
(5 ॥॥--(णा८/शा६ [5६ ). 


(१) दंड विधि अर्थात्‌ फौजदारी कानून जिसमें वह मामले शामिल हैं, जो 
इस विधान के आरंभ .के समय दंड-संहिता ( ताजीरात हिंद ) में शामिल हों, 
सूची १ और सूची २ में उछिखित विपयो' में से किसी के बारे में कानूनों के 
खिलाफ जुर्म इसमें शामिल नहीं हैं और न असेनिक शक्ति की. सहायता के लिये 
नौ, स्थरू और हवाई सेनाओं का प्रयोग इसमें शामिल हैं । , ' 

(२) दंढ-प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं, जो इस संविधान के 

आरम्भ पर दंड-प्रक्रिया-संद्िता ( जाव्ता फौजुदारी ) के अन्तर्गत हैं । 


नल + हे 
(३) राज्य की सुरक्षा से, सावेजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समाज. 
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के लिये जहरी रसद और नौकरियों को बनाये रखने से संवंन्ध रखनेवाले कारणों 
के लिये निवारक निरोध , वह लोय जो इस तरह नजरवंद रखे जायें । 

(४) -कंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची के नं० ३ में उलिखित 
कारणों से निवारक निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को 
हटाया जाना । 

(५) विवाह और विवाह-विच्छेद, शिक्ष और अवयर्क, दत्तक ग्रहण, इन्छा- 
पत्र, इच्छापत्रह्दीनल और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन, वे सब विषय 
जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारम्स से ठीक 
पहले अपने निजी कानून ( 2८5०7 ,ए ) के अधीन थे । 

(६) कृषि की जमीन छोड़कर अन्य जायदाद का हइस्तान्तरण या तबादला, 
विलेखों ( 02८05 ) और दस्तावेजो' की रजिस्ट्री । 

(७) ठेके, जिनमें सामेंदारी एजेंसी, माल ढोने के ठेके और ठेकों के दूसरे खास 
रूप शामिल हैं, पर जिनमें खती-वारी की जमीन के वारे में ठेके शामिल नहीं हैं । 

(८) कानूनी कारवाईं के काबिल गलत काम । 

(९) दिवाला और नादार हो जाना । 

(१०) ट्रस्ट और ट्रस्टी । 

(११) महाप्रशासक या सरग्रवन्धक ( 3 /तीग7079078/078 (7९7९शे ) 


और सरकारी ट्र॒स्टी । 
(१९) गवाही और इलफ़ या शपथें, कानूनों, सरकारी कामो' और सरकारी 


लेखो', और अदालती कारवाइयो का माना जाना । 

(१३) -दीवानी या व्यवहार भ्रक्रिया, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं, जो 
इस विधान के भारंभ के समय जांब्ता दिवानी या व्यवहार-प्क्रिया संहिता में शामिल 
हो, मियादवंदी और पंचनामा । 

(१४) न्यायाल्य-अवमान, किन्तु. जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायाल्य का 
अवमान शामिल नहीं हैं । कर 

(१५) आवारायदी ( ७४६:४7८ए ) खानाबदोश और मौसिसी कबीले 


अर्थात्‌ आदिमजातियां-। 


विधायिनी शक्ति का वितरण गज 


(१६) पागलपन और दिमागी कमी, जिसमें वह जगहें शामिल हैं, जहां 
पाग़लो और दिमागी कमौवालो' को लिया. जाय या उनका इलाज किया जाय । 

(१७) पशुओ' के प्रति निर्देयता का निवारण । 

(१८) खाद्य-पदार्थों और अंन्य वस्तुओ' में अपमिश्रण । | 

(१९) अफीम के सम्बन्ध -में सूची १ नं० ५५ सें के उपबन्धों के 
_ अधीन रहते हुए औषधि और व्रिष. 

(२०) आध्थिक और सामाजिक योजना । 

(९१) वाणिज्यिक और जौद्योगिक एक्ाधिपत्य, गृह ( (४0765 ) 
और न्यास ( [६70०४ .), 

(२२) ट्रेडन्यूनियन, उद्योगी और मजदूरी भागढ़े । 

(२३) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक वीमा, नौकरी और बेकारी.।. 

(२४) मजदूरों की भलाई, जिससें इकाम की झर्तें, श्रविडेन्ट फंड, 
मालिको' की देनदारी ( /77[0ए८४ ॥४970ए ) मजदूरों की नुकसान 
भरपाई, निवल और बुढ़ापा सम्बन्धी पेंशन और असूति-सुविधाएं शामिल हैं । 

(२५) मजदूरों को व्यवसायी और शिल्पी-शिक्षा । 

(२६) कानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे । | ; 

(२७) भारत और .पाकिस्तान के. डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 
अपने मूक निवास-सथान से. स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की. सद्दायता और 
पुनर्वास । 

(९८) , खेंरात और खराती संस्थाएं, खराती और धामिक देन और धार्मिक 
संस्थाएं । वि 

(२५) उड़नी बीमारियों या छूत को वीमारियो' या गादमियों, जानवरों" 
या पौदो' पर असर करनेवाली महामारियो' के एक राज्य से दूसरे राज्य में फेल्ले. 
ही रोक-थाम ॥ | ्््<ऱ 

(२०) जीवन-आंकड़े, जिसमें जन्म और रुत्यु की रजिस्टी शामिल है । 

(३१) - बन्द्रगाह, उन बन्द्रगाहो' को छोड़कर जिनको संसद निर्मित फानून 
द्वारा या मौजूदा कानूत में या उसके अधीन घड़े यन्द्रगाद ठइरा दिया गया हो । 

5 
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(३२) देश के अन्द्र के जल-सागों पर, जहां तक मशीन से चलनेवाले जहाजों 
का सम्बन्ध है, जहाजबानी और . जहाजरानी और उन पर तथा जल-मार्यों पर 
कानून और राष्ट्रीय जल-मार्गों के बारे में सूची १ के उपबन्धों का ध्यान रखते हुए 
देश के अन्द्र के जल-मार्गों पर सवारियों' और माल का लाना और लछे जाना । . 

(२३) जहां संसद से कानून द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 


 लोक-द्वित में आवश्यक घोषित किया गया है, उन उद्योगो' में व्यापार और वाणिज्य 


तथा उनका उत्पादन, पूर्ति और वितरण । 

(३४) मसूल्य-नियंत्रण । 

(३५) मशीनों से चलनेवाली गाड़ियां, जिसमें वह सिद्धान्त शामिल हैं, 
जिनके अनुसार ऐसी गाड़ियों पर 2क्स लगाये जायेंगे । 

(३६) कारखाने । 

(३७) वाष्पयन्त्र का बाॉयलर । - 

(३८) बिजलो। 

(३९) समाचार-पत्र, पुस्तकें और छापाखाने । 

(४०) संसद से कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित भिन्न पुरातत्त्व सम्बन्धी 
स्थान और अवशेष । 

(४१) उस जायदाद की रखवाली, प्रबन्ध और निवटारा ( जिसमें कृषि 
की जमीन शामिल हैँ ). जिसे कानून द्वारा निष्क्राम्य (27ए8८ए०९८ ) सम्पत्ति 
घोषित किया गया है । ह 

(४२) वह सिद्धान्त जिन पर संघ के या किसी राज्य के मतलबों के लिये 
या किसी दूसरे मतलब के लिये जो सम्पत्ति श्राप्त की जाय या मंगनी ले ली जाय 
उसकी नुकसान भरपाई तय की जानी है, और जिस रूप में तथा जिस ढंग से वह 


भरपाई दी जानी है । 
(४३) किसी राज्य में टक्सों और दूसरी सरकारी सांगो' के बारे में, 


* जिनसें जमीन की मालगुजारी की बकाया और ऐसी वकाया के रूप में जो रकमें 


चसूछ करनी हैं, वह. शामिल हैं, उन दावों (()|७79) की वसूली, जो उस राज्य के 
बाहर पेदा हुए हो । 


संघ और राज्यों के वीच में शासन-प्रवन्ध २२७ 


(४४) अदालती स्टाम्पों से जो महसूछ या फीस जमा की जाय, उनको 
छोड़कर दसरे स्टाम्प महसल, पर इसमें स्टाम्प महसूल की द्रे' शामिल नहीं है । 

(४५) सूची. २ या सूची ३ में उल्लिखित विपयों में से किसी के प्रयोजनों 
के लिये जांच और आंकड़े । ; 

(४६) उच्च्चतम न्यायाछय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के 
विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां । 

(४७) इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसे, किन्तु इनके 
अन्तगत किसी न्यायालय में छी जानेबाली फीर्से नहीं हैं । - 





उन्नीसवां अध्याय 


संघ और राज्यों के:बीच में शासन-प्रवन्ध 
( #िवागां05९780४2४ रिशै०ध0०5 8९(स९९॥ (46 
एागांणा आतं॑ ४९ $(3(९५ ) 


संविधान में यह कहा गया हे कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग 
इस भ्रकार करेंगे, जिससे कि संसद के बनाये हुए कानूनों का पालन हो सके. और 


संघ की कार्यपालिका शक्ति से विरोध या संघ न हो । इस सम्बन्ध में संघ राज्यों. 


को उपयुक्त आदेश दे सकता है। राष्ट्रीय नहत््व के आवागमन के जो साधन हों, 
उनके बनाने और उनकी रक्षा करने का अदिश भी संघ राज्यों को दे सकता है। 
इसी तरह राज्यों की सीमा के. भीतर जो रेलवे लाइन हों, उनकी रक्षा करने का 
आदेश भी संघ राज्यों को दे सकता है । इन आदेशों का पालन करने में राज्यों 
को जो अतिरिक्त खच करना होगा, वह संघ राज्यों को देगा। 

जो विषय स'घ की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत आते हैं, उनसें से किसी 
का भी प्रबन्ध राष्ट्रति किसी राज्य सरकार की अनुमति से उस राज्य के 
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अधिकारियों को सौंप सकतो है । ससद्‌ द्वारा बनाया - हुआ कोई कानून किसी 
राज्य के अधिकारियों को शक्तियां और कत्तेव्य दे सकता है, चाहे वह कानून 
राज्य के विधानमंडल के क्षेत्राधिकार के वाहर सले ही हो | - इस सम्बन्ध - में यह 
याद रखना चाहिये, कि इस ग्रकार के कानूनों के कारण राज्य को जो अतिरिक्त खचे 
सहनां पढ़ेया, उसे संघ सरकार ही देगी । का 
॥ अनुच्छेद २०५९ में कहा गया है, कि प्रथम अनुस ची के साग (खं) के राज्यों 
सें जो संनिक बल स विधान प्रोरम्म होने के समय थे, उन्हें राज्य तब तक बनाये 
रखेंगे, जब तक स'सद्‌ इस सम्बन्ध में अन्य कोई निर्णय न करे: और ये सेनिक बछ 
संघ के सेनिक वल के अंग होंगे । ह | 
अनुच्छेद ९६० के अनुसार संघ का क्षेत्राधिकार भारत की सीमा के बाहर के 
क्षेत्रों पर उनकी सरकारों के साथ समम्नौता के द्वारा बढ़ाया जा सकता है । 
अनुच्छेद २६१ में कहा गया है, कि भारत के क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के 
बनाये हुए कानूनों, लेखों तथा न्यायिक ग्रक्रियाओं को पूर्ण मान्यता मिलनी चाहिये । 
जो नदियां या नदियों की घाटियां दो या दो से अधिक राज्यों की सीमाओं 
में हैं, यदि उनके सम्बन्ध में कभी उन राज्यों के बीच मगढ़े हों, तो उन्हें तय .. 
करने के लिये संसद्‌ अनुच्छेद २६२ के अन्तर्गत कानून बना .सकती है। इस 
. अकार के रूगड़ों को संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों 
के क्षेत्राधिकार के बाहर कर सकती है । 
अनुच्छेद ९६३ के भजुसार राष्ट्रपति अन्तर्राज्य समिति ( [70-9080९ 
»(०प०णली.) स्थापित कर सकता है, जो ऐसे मूगड़ों था-विवादो' में जांच करेगी 
और सिफारिश करेगी, जिसमें कुछ अथवा सब राज्यों के अथवा संघ: और- एक 
अथवा एक से अधिक राज्यो' के खार्थ निहित हो । आर 
अनुच्छेद ३६५ में यह कद्दा गया है, कि यदि कोई राज्य कानून के अन्तर्गत 
दिये गये: संघ के कार्यपालिका सम्बन्धी आदेशों का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति 
इसे उस राज्य में संविधान द्वारा निर्धारित शासन-प्रणाली की असफलता -मानः 
सकता हैं और वह राज्य के अधिकारियों की शासन-शक्तियां: इस. आधार पर 
: छौनः सकता है । | 


 बीसवां अध्याय 


आर्थिक उपबन्ध 
( विधा टाव। ?7०शं॥ंणा5 ) 


इस अध्याय में प्रथम अनुसूची के माय (क) और (ख) के राज्य - खायत्त्वपृण 
राज्य कहे जायेंगे और अन्य राज्य केन्द्रीयन्शासित राज्य कहे जायेंगे । 

संविधान द्वारा भारत की संच्ति निधि! तथा “राज्य की संचित निधि' 
स्थापित की गई हैँ । अनुच्छेद २६६ में कद्ा गया है, कि भारत-सरकार की णो 
भाय होगी, वह जो ऋण लेगी और ऋण चुकाने के सम्बन्ध में उसे जो आय होगी, 
उन सबसे मिलकर "भारत की संचित निधि! बनेगी। इसी प्रकार खायत्त्वपूर्ण 
राज्यो' में मी भाय, ऋणों तथा ऋणों की चुकीती द्वारा भाय होगी, उससे 'राज्य 
की संचित निधि” बनेगी । हे ह 


'इनके सिवा संघ सरकार को जो आय होगी, वह सावेजनिक या सरकारी: 


खाते में रखी जायगी । इसी प्रकार खायत्त्वपूर् राज्यों में ऊपर कहे. हुए मर्दों को 


००५ 


छोड़कर अन्य मदों से जो धन प्राप्त द्वोगा, वह राज्य के सरकारी खाते में ' 


जमा होगा । | 
. इन निधियों में से केवछ कानूत के अनुसार नियमित रूप से धन .लिया 
जा सकता है । 

संसद्‌ अथवा किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा 'भाकस्मिकता निधि' 
( 0.०7्रधंपष्ट७०८ए पएप्ात॑ ) स्थापित कर सकते हैं। उसे क्रमदाः भारत -झी 
भाकस्मिकता निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि कहा जायगा। इन 
निधियों पर .राष्ट्रपति और राज्यपाल अथवा राज-प्रमुख के अधिकार रहेंगे । 
यदि एकाएक किसी ख्चे की आवश्यकता पड़ जाय, - तो वे इस आशा पर इन 


निधियों में से धन दे सकते हैं, कि बाद में विधानमंडल इसे अपनी मंजूरी 
द्वे देंगे । 


नननअकलननक 


._ _ आाबमबइतगाकमकपी डसगडम+ब्कातकुष्क १ 
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संघ ओर राज्यों के बीच आय का वितरण 
( [॥8770प007 ए रि०एशाए2ट8 36(ज़6८ा (76 (एजां०णा 
2्णत॑ ६7९ 9508025 ) े 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ( [%6 स्रा॥ण7८०) उ4८ॉप्ट्टाएपएव )-यदि 
हमें इस बात का थोड़ा-सा ज्ञान हो जाय, कि सारत-सरकार और प्रान्तों के बीच 
वित्त के बारे में क्‍या सम्बन्ध रहे हैं, तो संविधान में आय के वितरण के सम्बन्ध 
में जो उपबन्ध दिये गये हैं, वे आसानी से समर्त में आ जायेंगे। 

भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भाथिक विकास की घारा एकात्मक अणाली 
से संघात्मक प्रणाली की ओर रही है । आरम्भ में पूरे आथिक ढांचे पर भारत- 
सरकार का नियंत्रण था। प्रान्तीय सरकारों की आय का एकमात्र साधन केन्द्रीय- 
सरकार से प्राप्त होनेवाले अनुदान थे । बाद में प्रान्तीय सरकारों को आय के कुछ 
साधन पूण अथवा अंशरूप में दिये गये थे, इनमें से निम्नलिखित साधन 
प्रधान थे---जंगल, आवकारी, लाइसेंस, फीस, र्टाम्प, रजिस्ट्री, कानून और न्याय, 
सावेजनिक निर्माण, शिक्षा इत्यादि । लेकिन इन साधनों से प्राप्त होनेवाली आय 
बहुत कम थी और उससे प्रान्तीय सरकारों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं। 
इंसलिये केन्द्रीय-सरकार अपनी प्रधान आय अर्थात्‌ भूमि-कर में से कुछ अंश प्रान्तों 
की देती थी और इसके सिवा कुछ नकद रकमें भी देती थी । 

सन्‌ १९०४ में केन्द्रों और प्रान्तों के बीच इस प्रकार के आशिक प्रबन्ध स्थायो 
कर दिये गये और तय हो गया, कि जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो जाय, तब 
तक उनमें कोई परिवत्तेन न होगा । 

सन्‌ १९१९ के शासन कानून में वित्त के सम्बन्ध में केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों के क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित कर दिये गये। आय के कुछ साधन 
पूर्णहूप से केन्द्र को दे दिये गये और कुछ पूर्णहप से प्रान्तों को। आय का कोई 
साधन ऐसा नहीं रखा गया, जिसमें केन्द्र और ग्रान्त दोनों का साय हो। यह 
प्रवन्ध इसलिये किया गया था, कि सन्‌ १९१७ के शासन कानून में श्रान्तों को 
एक इृद तक खायत्त-शासन दिया था और ऐसा सोचा जाता था, कि अथ के लिये 
प्रान्तों को केन्द्र पर निर्भर नहों रहना चाहिये। केन्ध को आय के निम्नलिखित 
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साधन दिये गये थे---आयात-निर्यात कर, आयकर, अफीम, नमक, रेलें, डाक और 
तार, तथा सेना के सम्बन्ध में प्राप्त द्रव्य । प्रान्तोीं' को आय के निम्नलिखित 
साथन प्राप्त थे--भू मि-कर या लगान, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, आवकारी और जंगल । 
आय के इस वितरण से केन्द्रीय सरकार की आय में काफी कमी हो गई। हस- 
लिये इस कमी को पूरा करने के छिये प्रान्ती' की सरकार कई वर्षों तक अपनी 
आय में से कुछ अंश केन्द्रीय -सरकार को देती रही। प्रान्तो' द्वारा केन्रीय- 
सरकार को दी जानेवाली रकमों' का निर्वारण 'मेस्टन योजना” के आधार पर हुआ 
था ; लेकिन इस प्रवन्ध या समभौते से प्रान्त वहुत असन्तुष्ट थे। वे समभते थे, 
कि उनके ऊपर वह एक सारी वोक था। सन्‌ १९२० से प्रान्तों की रकमों में 
कुछ कमी की जाने लगी और सन्‌ १९२९ में वे इससे मुक्त कर दिये गये । 

केन्द्र और प्रान्तो' के बीच में जो आर्थिक निर्धारण किया गया था, उसमें 
सन्‌ १९३५० के शासन कानून ने कोई परिवत्तेन नहीं किया । उसमें केवल इतना 
ही कहा गया, कि आय-कर में से एक निश्चित मांग प्राम्तों को दिया जायगा और 
जूट निर्यात कर में से एक निश्चित अंश जूट उत्पादक प्रान्तों' को मिलेगा। 
इस केन्द्र की आय के दो साधनो' का बंटवारा हो गया। फिर उस कानून ने 
केन्द्रीय विधानमंडल को यह अधिकार सी दिया, कि वह संघ में शामिल द्वोनेवाले 
प्रान्तों और राज्यो' को संघ द्वारा लगाये हुए और प्राप्त आबकारी और निर्यात 
करो' में से कुछ भंश दे सकता था । फिर उस कानून में यह भी कहा गया, कि 
छोटे-छोटे राज्यो' को सह्ायता के रूप में केन्द्र कुछ निर्धारित रकम दे सकता था । 
ये सव उपबन्ध प्रान्तो' की आथिक स्थिति दृढ़ करने के लिये बनाये गये थे। 
ययपि प्रान्तो' को शिक्षा, खास्थ्य, दवा इत्यादि राष्ट्रीय मद्त्त के विभागो' का भार 
संभालना पड़ता था ; परन्तु सन्‌ १९१९ के शासन-कानून के अन्तर्गत उन्हें 
आय के लोचदार साधन नहीं दिये गये थे ; अर्थात्‌ उनके पास ऐसे साधन नहीं 
थे, जिनसे होनेवालो आय बढ़ाई जा सके । सन्‌ १९३५ के कानून में इस त्रुटि 
को दूर करने का प्रयत्न किया गया और प्रान्तों' को आय-कर और निर्यात कर 
में से कुछ अंश दिये गये तथा ऊपर लिखे अन्य उपवन्ध बनाये गये। इस 
सम्बन्ध में सर ओटो नीमियर ने एक रिपोर्ट तेयार की और उसके आधार पर एक 
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गदेश ( ()76&०-न7-(१००ए०तों ) द्वारा ग्रान्तों' को आय-कर तथा जूट-निर्यात 
कर और अनुदान की व्यवस्था की गई। नीमियर फेसले के आधार पर आन्तों 
'के लिये जो उपबन्ध बनाये गये, उनसें. युद्धकाल में कुछ परिवर्तन किया गया: 
परन्तु देश के स्व॒तन्त्र होने तक उनमें कोई वास्तविक परिवर्त्तन नहीं हुआ । 
नीमियर फंसले के अनुसार आन्तों के लिये निम्नलिखित सहायता निर्धारित 
-की गई--5त्तर-प्रदेश, पांच वर्ष तक २७ लाख रुपया । आसाम ३० लाख रुपया | - 
उड़ीसा १ वर्ष के लिये ४७ लाख रुपया, १ वर्ष और उसके बाद्‌ ४ च्षों तक ४३ 
लाख रुपया और उसके बाद्‌ ४० लाख रुपया वाषिक । पश्चिमोत्तर सीसमाग्रान्त 
१०० लाख रुपया और सिन्ध १०७ लाख रुपया | । 
आय केर के सम्बन्ध में नीमियर-समम्कौता में यह कहा गया कि केन्द्र को आय- 
केर के रूप में जो रकम ग्राप्त होगी, उसमें से आधी प्रान्तों को दी जायगी । लेकिन 
यह काये तुरन्त नहीं किया जा सकता था। इसके छिये १० वर्ष का समय दिया 
गया था। इस बीच में श्रान्तों से होनेवाली तथा रेलॉं से होनेवाली सब आय 
'केन्द्र के हाथ में रहेगी, जिससे केन्द्र के हाथ में १३ रुपये की एक निधि रह सके 
और उसका विभाजन हो सके । इससें से प्रान्तों का हिस्सा इस प्रकार निर्धारित 
किया था--बम्बई और बंगाल में से प्रत्येक को २० प्रतिशत, मद्रास और उत्तर-प्रंदेश 
“में से प्रत्येक्षको १५ प्रतिशत, पंजाब ८ अतिशत, बिहार १० गतिशत, सी० पी० 
और वरार ५ प्रतिशत, आसाम, उड़ीसा और सिन्ध में से प्रत्येक को २ अतिशत 
:* और सीमाप्रान्त को १ अ्रतिशत । 
:... जू-निर्यात कर के सम्बन्ध में नीमियर-फंसलछा में यह कहा गया कि जूट 
“2निरयति. कर में से ६२$ अतिशत जूट-उत्पादक आन्तों को मिलना चाहिये । 
संविधान लपबन्ध ( [४९ ए70णंजभंणा& णी॑ ४708 'रे८ज़- 
- +(.07४४८ए४०078 )--संविधान में दिये गये उपवन्ध रूगसग वही हैं, जो सन्‌ 
१५,३५७ के शासन कानून में थे। आय के साधन केन्द्र और स्वायत्तपूर्ण राज्यों 
में बांठे दिये गये हैं । इन राज्यों के क्षेत्राधिकार में जो साधन भाते हैं, उनकी 
“पूरी आय इन्हीं के हाथ में रहेगी। लेकिन केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आय के जो 
: साधन रखे यये हैं, उन्हें अंशरूप में या पूर्णरूप में राज्यों को दिया जा सकता है । 
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केद्र की आय के प्रधान सावन निम्नलिखित हँ--आय-कर, सीमान्त कर 
((2०४६०779) तम्बाखू तथा भारत में उत्पादित होनेवाले सब सामानों पर उत्पादन- 
कर ; इनमें शराब, गांजा, अफीम इत्यादि नशीली वस्तुए' शामिल नहीं हैं । नियम- 
कर, कम्पनियों की पूंजी पर कर; रेल और डाक विभाग से आय; सुद्रा और शासन 
से आय । कुछ ऐसे मी कर हैं, जिन्हें केन्द्र लगावेगा, परन्तु उनसे प्राप्त आय स्वायत्त- 
पूण राज्यों को मिलेगी । स्वायत्तपृरण राज्यों के आय के प्रधान साधन निम्नलिखित 
हैं---भूमि से प्राप्त छयान ; कृषि आय पर कर; कृपि-सूमि के उत्तराधिकार-पर कर ; 
भूमि और इमारतों पर कर ; खनिज अधिकारों पर कर ; अफीम, गांजा, शराब तथा 
अन्य नशीली वस्तुओं पर कर ; वस्तुओं पर स्थानीय कर या चुंगी ; बिजली की 
विक्की और उपयोग पर कर ; समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर बिक्री 
कर ; समाचार-पत्रों में अकराशित विज्ञापनों की छोड़कर अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर 
कर; स्थल और जरू-पथों द्वारा आने-जानेवाले माल और यात्रियों पर कर ; सवारियों 
पर कर ; पेशों और रोजगारों पर कर, आमोद-प्रमोद, सट्टा, जुआ इत्यादि पर कर, 
स्‍्टाम्प महसूल, केन्द्र से प्राप्त आय-कर के अंश तथा अन्य अ्कार की सहायता । 

गाय के कुछ मद, जो केन्द्र की विधायिनी सीमा के अन्द्र भाते हैं, अंदरूप में 
या पूर्णझूप में स्वायत्तपृण राज्यों को दिये जा सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं--- | 

(१) निम्नलिखित कर संघ द्वारा छगाये जायँगे, लेकिन उन्हें स्वायत्तपृण 
राज्य इकट्ठा करेंगे और वही उनका उपयोग सी करेगे । 

(क) विनिमय हुंडियों, चेकों, प्राभिसरी नोटों, बहन-पत्रों, साख-पत्नो', 
वीमा पालिसियों, शेयरो' के तबादलो', ऋण-पत्नो, एवजियों' 
रसीदो' के बारे में स्टाम्प महसूल । 

(ख) औपधि और विलास की उन वस्तुओं पर उत्पादन कर, जिनमें 
किसी भी अ्रकार की नशीली वस्तु का प्रयोग किया जाता है । 

(९) निम्नलिखित कर संघ द्वारा लगाये जायेंगे, और संघ द्वारा वसूछ डिये 
जायेंगे, परन्तु जिन प्रान्तो' मे! वे वसूल किये जायेगे, उन्हीं को संसद्‌ के कानून 
के अनुसार दे भी दिये जायेंगे-.. 
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(क) हृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर ; 

(ख) हृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर कर ; | 

(ग) रेल, समुद्र तथा हवा द्वारा आाने-जानेवाले माल और यात्रियो' पर 
कर ; 

(घ) रेलवे किराया और महसूल पर कर ; 

(छ) शेयर और वादा बाजार में लगनेवाले स्टाम्प कर को छोड़कर 
अन्य कर ; 

(च) समाचार-पत्नो' की खरीद और विक्री पर तथा समाचार-पत्रों मे 
प्रकाशित विज्ञापनो' पर कर । 

(३२) निम्नलिखित कर संघ द्वारा लगाये जायेंगे तथा संघ द्वारा वसूल किये 
जायेगे, पर राष्ट्रपति के बनाये हुए नियमो' के अनुसार संघ और स्वायत्तपूण राज्यों 
में बांटे जायंगे--कृषि-आय को छोड़कर अन्य भाय पर कर । ह 

यह ध्यान रखना चाहिये कि आय-कर से जो रकम प्राप्त होगी, तथा जिसका 
भाग स्वायत्तयूण राज्यों को प्राप्त होगा, उसमें केन्द्रीय शासित क्षेत्रो' का भाग 
तथा संघ द्वारा वितरित वेतनो' पर कर शामिल नहीं होंगे। 

जब वित्त आयोग की स्थापना हो जायगी, तव आय-कर के वितरण के सिद्धान्त 
निर्धारित करने में राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशो' का भी ध्यान रखेगा । 

(४) निम्नलिखित कर संघ द्वारा लगाये जायँगे तथा वसूछ भी किये जायेगे; .. 
और यदि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर दे तो जिन स्वायत्तपूण राज्यों में वे 
वंसूल -किये जायेंगे, उनको उस कानून के अलुसार पुणे या अंशरूप में वे मिल 
सकते हँ---औषधि और विलास की वस्तुओं पर लछगनेवाले जिन करो की ऊपर 
: चर्चा कर चुके हैं, उनको छोड़कर संघ द्वारा लगाये हुए अन्य उत्पादन कर । ऊपर 
नं० १ सें औषधियो' और विलास की वस्तुओं पर जिन उत्पादन करो' का वर्णन 
क्रिया जा चुका है, वे सब स्वायत्तयूण राज्यो' द्वारा छगाये जावेंगे और उन्हीं के द्वारा 
वसूल भी किये जावेंगे । 

कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान ((ज0008 ०७ ६6 एंफांता 
(० (८४० 908729)--अनुच्छेद २७८ द्वारा संसद्‌ को यह अधिकांर दिया 
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गया है कि कानून द्वारा वह केन्द्र की आय में से उन स्वायत्तयृण राज्यो' को सहायक 
भजुदान ( (77870:5-7-/ंत ) दे सकती है, जिन्हें उसकी राय में ऐसी सद्बायता 
की आवश्यकता है । 

इस अनुच्छेद में यह भी कद्दा गया है कि यद्‌ किसी स्वायत्तपृण राज्य में कोई 
ऐसी योजना आरम्म की जाय, जिसका उद्देश्य अनुघृचित आदिमिजातियों का 
कल्याण करना है अथवा जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रो' का शासन झोप क्षेत्रों की 
सतह के बरावर उठाना है और यदि उस योजना को केन्द्रीय सरकार ने भपनी 
अनुमति दे दी है, तो उस योजना का खर्च केन्द्रीय सरकार ही देगी। अर्थात्‌ 
इस सम्बन्ध में केन्द्र राज्यो' को आवश्यक आर्थिक सहायता देगा । 

आसाम को भी इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिससे वहां के 
स्वायत्तपूण जिलों के शासन की सतद्द राज्य के शेप क्षेत्रों की सतद् के बराबर 
लाईं जा सके ( देखो अध्याय २७ ) आसाम के सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध 
बनाया गया है । संविधान प्रारम्भ होने के पहिले दो वर्षों में उस राज्य में 
स्वायत्तपुण जिलो' के शासन में आय से अधिक जो व्यय होता था, उसके बराबर 
रकम केन्द्र आसाम को सद्दायक अनुदान के रूप मे' आथिक सहायता देगा । 

जूट पर निर्यात कर के बदले में अनुदान ( (57878 40 [6ए रण 
एड0070 [2प07 ०7 ]ए०४८ )--भनुच्छेद ९२७३ के अनुसार पश्चिम बंगाल, विद्वार, 
भासाम और उड़ीसा को जूट निर्यात कर मे से वे निर्धारित रकमे मिलेंगी; ये 
रकमे' राष्ट्रपति निर्धारित करेगा । 

इन राज्यों को ये रकमें तब तक मिलती रहेंगी, जब तक जूट 
निर्यात कर लगता रहेगा। लेकिन संविधान आरम्म होने के १० वर्ष से 
अधिक ये रकमें नहीं मिलेंगी । इन दोनों शर्तों में से जो पहले पूरी हो, वही 
सान्‍्य होगी । 

वित्त आयोग स्थापित होने के वाद ये रकमें निर्धारित करने में राष्ट्रपति 
भायोग की सलाह लेगा । 

पेशों ओर घन्धों पर कर ( [8४९०४ 698 श0[26४॥078, 79065 
धाते (:8785 )--भनुच्छेद २७६ में कहा गया है कि यदि कोई राज्य अपने 
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लाभ के लिये कानून द्वारा, अथवा यदि कोई नगरपालिका अथवा कोई अन्य 
स्थानीय आधिकारी पेशों और व्यवसायों पर कर लगावे, तो वह इस कारण 'अमान्य 
नहीं :समस्ता जायगा कि वह आय पर कर है । किसी व्यक्ति को ऐसे कर. के रूप में 
राज्य को अथंवा किसी स्थानीय आधिकारी को जो रकम देनी होगी, चढह अति वर्ष 
२७० रुपये से अधिक नहीं होगी । 

' वित्त के सम्बन्ध से' प्रथम अनुसूची के भाग ( ख ) के राज्यों के 
साथ सममोते (3 07९९४०९८०४७ ए/॥0४॥ 5६८४ ॥7 ?िशा: 9? 5+ (४८ 
जि: 3कल्वंपीर 90659९९ 0० 5076 फ्रगश्ातं॥.).४६(९:५)--- 
वित्त के सम्बन्ध में ऊपर जो उपबन्ध दिये गये हैँ। उनके सिवा भारत 
सरकार प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों के साथ निम्नलिखित बातों पर 
वित्त सम्बन्धी समझौते कर सकती है-- गा 

(१) ऐसे राज्य में भारत-सरकार द्वारा लगाया हुआ कोई कर या महसुल । 
उसकी वसूली और वितरण । * 

(२) यदि आय का कोई मद पहले ऐसे किसी राज्य के. सीमाधिकार में था 
और अब वह केन्द्र के क्षेत्राधिकार . में आा गया है और इस कारण राज्य की माय 
में कमी हुई है, तो केन्द्र उस राज्य को वित्तीय सहायता दे सकता है । 

(३) राजाओं को जो बृत्ति ( ?7एए ?प75० ) मिलेगी, उसके सम्बन्ध 
में ऐसा कोई राज्य केन्द्र को जो रकम देगा । 

केन्द्र और किसी राज्य के बीच में यदि ऐसा कोई समझौता होया, तो चह 
संविधान प्रारम्म होने के १० वषे से अधिक नहीं चलेगा। लेकिन. वित्त-आयोग 
की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो वह ऐसे किसी सममौते 
को बदल सकता सकता है अथवा समाप्त कर सकता है । 
वित्त आयोग (77४6 फ|उन्चााए०८ (207४०! )--भनुच्छेद्‌ 
. २८० में कद्ा गया है कि एक वित्त आयोग .की स्थापना होगी। संविधान 

हैनारस होने के २ वर्ष के अन्द्र एक वित्त आयोग की स्थापना होगी और उसके 

बाद प्रति पांचवे' वर्ष अथवा इस अवधि के पहले "एक नया आयोग बनेगा । 
भायोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 


॥] 
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द्वारा होगी, लेकिन संसद्‌ कानून द्वारा यह निर्धारित करेगी कि कौन व्यक्ति इस 
आयोग के सदस्य नियुक्त होंगे और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी। 
वित्त आयोग निम्नलिखित बातों के - सम्बन्ध में राष्ट्रपति के पास सिफारिशों 
भेजेगा ।--(१) जिन करों - का केन्द्र और स्वायत्तपूण राज्यों के बीच 
में बंखारा होगा, उस बंटवारे की रकमों के सम्बन्ध में ; (२) केन्द्र द्वारा राज्यों 
को सहायक अजुदान के सिद्धान्तों और नियमों के सम्बन्ध में ; (३) प्रथम 
अनुसूची . के भाग (ख) के साथ वित्तीय समझौते कायम-रखना अथवा उनमें 
परिवतेन करना $ (४) अन्य कोई बात जो संसद्‌ आयोग के पास भेजे । | 
आयोग को सिफारिशों तथा उसके कार्यों पर एक स्म्ृतिपत्न संसद में पेश 
किया जायगा । हे 
विविध वित्तीय उपवन्ध ( )॥४८८[०९०प३५ मित्तशालंगे शिठएंन 
8008 )--विधान में कुछ महत्वपृण उपबन्ध वनाये गये हैं, जिनके अनुसार 
संघ तथा राज्यों की सम्पत्तियां .करों से मुक्त होंगी, कुछ उपबन्धों का सम्बन्ध 
राजाओं की थेलियों ( ?7एए 079८5 ) तथा. माल के: क्रय और विकय पर 
करों से होगा । 
अनुच्छेद २८५ के अनुसार, संसद्‌. के. त्ियमों का पालन करते हुए अथवा 
संसद्‌ यदि अन्य कोई शक्ति न रखे तो संघ की सम्पत्ति पर कोई स्वायत्तपूण राज्य 
द्वारा अथवा किसी ऐसे राज्य के प्राधिकारी द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 
इसी प्रकार किसी स्वायत्तपू्ण राज्य की सम्पत्ति और आमदनी पर संघ कोई 
कर लगा नहीं सकता । 
लेकिन संघ किसी स्वायत्तपूर्ण राज्य में होनेवाले व्यवसाय या रोजगार पर कर 
लगा सकता है ; इससे केवल वही रोजगार और व्यवसाय उम्मुक्त रहेंगे, जिन्हें 
संसद कानून द्वारा शासन के लिये आवश्यक घोषित करे 
अनुच्छेद २८६ में कहा गया है, कि कोई भी स्वायत्तपूण राज्य माल की खरीद 
या विक्री पर कर नहीं लगावेगा, यदि सौद--[क) राज्य की सीमा के वाहर होता 
है, अथवा (ख) जो माल भारत में आयात और भारत की सीमा के याहर निर्यात 
किया जातों है । 


२३८ भारत का संविधान 


इसी अलुच्छेद में कहा गया है, कि संसद्‌ के बनाये हुए कानूनों का पालन 
करते हुए, उस माल की खरीद और विक्री पर कोई राज्य कर नहीं लगावेगा, 
जिसके द्वारा राज्यों के-बीच में व्यवसाय होता है । ह 

इस अनुच्छेद के खंड (३) में कहा *गया है, कि जिस माल को संसद्‌ कानून 
द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दे, ,उस पर किसी राज्य के 
कानून द्वारा लगाया हुआ क्रय-विक्रय कर तव तक मान्य न होगा, जब तक कि वह 
कानून राष्ट्रपति के विचाराघीन न जावे और राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति न 
दे देवे । ह ु 

राजाओ' की वृत्तियाँ या थेलियां (शांरप एपा8९७ ० ऐेपॉटा)-- 
यदि सारत की किसी रियासत के राजा का भारत सरकार से यह समझौता हो गया 
है, कि उसकी थेली या-भत्ता पर कर नहीं लगेगा, तो उसे करमुक्त रकम भारत की 
संचित निधि से मिलेगी । यदि ऐसी किसी रियासत की स्थिति किसी स्वायत्तपूण 
राज्य में है, तो वह राज्य उस थेली की रकम देगा और उतने समय तक देगा, 
जितने समय के लिये राष्ट्रपति निर्धारित कर दे । 


॥ 


इक्कीसवां अध्याय 


संविधान का संशोधन 
( फिशापराशशा( ए धी€ एणाउऑ पा ) 


श श 


संविधान में उसके संशोधन के -लिये जो प्रक्रिया निर्धारित हो गई हैं, वह 
झलेंड की तरह बहुत सरल नहीं है और अमेरिका की -तरद्द बहुत कठिन नहीं हैं । 
इंग्लैंड में पारलियामेंट का एक साधारण कानून संविधान में संशोधन कर सकता 
है। अमेरिका में प्रत्येक संशोधन क्रा प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक सदन के दो- 
तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा द्वोना चाहिये अथवा दो-तिहाई राज्यों के विधान- 
मंडलों की मांग पर कांग्रेस को एक विशेष अधिवेशन करना चाहिये । 

भारत के संविधान में एक ऐसा तरीका ग्रहण किया गया है, जो न अधिक 
लचीला है न अधिक कड़ा । संशोधन के लिये साधारण उपवन्ध यह है कि 
संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 
यदि यह प्रस्ताव प्रत्येक सदन में कुछ सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा तथा 
उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के दो-तिद्दाई बहुमत द्वारा पास हो जाता है। 
और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो संविधान उस प्रस्ताव के अनुसार _ 
संशोधित समम्का जायेगा ( अनु० ३६८ )। 

लेकिन यदि प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी वात अथवा वातों में संक्ोधन 
करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिये जाने के पहिले उसे प्रथम 
अलुसूची_के भाग 'क' और “ख” राज्यों के कम-से-कम आधे विधानमंठल्में का 
समथ्थ॑न प्राप्त होना चाहिये-- | 

(१) राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्ध रखनेवाला अनुच्छेद ५४ । 

(९) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखनेवाला अनुच्छेद ५५। 


रछ० भारत का संविधान 


(३) अनुच्छेद ७३ जिसमें संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वर्णन 
है।... ह 

(४) अनुच्छेद १६२ जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग (क) के राज्यों की 
कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है । 

(५) अनुच्छेद २४१ जिसमें प्रथम अल्लुसूची के भाग (ग) के राज्यों के 
उच्च्च न्यायालयों का वर्णन है । ह 

(६) संविधान के साग ५ का अध्याय ४ जिसमें संघ की न्यायपालिका का 
बणन है । 

(७) संविधान के भाग ६ का अध्याय. ५ जिसमें साग (क) के राज्यों के 
उच्च्च न्यायालयों का वर्णन है । 
(८) संविधान के भाग ११ का अध्याय १ जिसमें वेधानिक सम्बन्धों का 
बर्णन. है । ॥ ॥ 

(५), ,विधायिनी सूचियां ([]76 ,८82980ए७ 4808) - ह 

(१०) ख़यं अनुच्छेद ३६८ जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है । 

इस . प्रकार हम देखते हैं, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संघ शासन के 
सिद्धान्तों के अनुकूल है । संविधान में विधायिनी शक्तियों का जो वितरण किया 
गया है, उसे बदलने का अधिकार केन्द्रीय विधानमंडल को नहीं- द्या गया है । 
यदि वेधानिक और कार्यपालिका सम्बन्धी क्षेत्राधिकारों की सीमाओं में केन्द्रीय 
विधानमंडल परिवतेन करना चाहे, तो :भी उसे स्वायत्तपूर्ण राज्यों के कम-से-कम 


' आधे विधानसंडलों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। .संविधान में . विधायिनी शक्तियों 


का जो वितरण किया गया है, उसमें परिवतेन करने का अधिकार यदि केन्द्र को दें 
दिया गया होता तो -मारत कां संविधान संघीय-न होता । तब सँघ को राज्यों 
की स्वतन्त्रता. नष्ट करने की शक्ति मिल गईं होती । नः 
लेकिन यह भी ध्यान में रखना. चाहिये कि राज्यों के विधानसमंडलों को भी 
अपना विधान बदलने काःअधिकार नहीं है । कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संघों 
में प्रान्त तथा राज्य क्रेमशः संघ प्रंणाली का पालन. करते. हुए अपना विधान बद्कछ 
सकते हैं । इस अन्तर का कारण विभिन्न देशों की राजनेतिक प्रगति है। . 


बाईसवां अध्यांय ... -:- 


उच्च न्यायालय और अधीन न्यायालय 
(॥॥6 म्ांड्ठी। (०७६७ भाव (6 $प907व॥808 (०0४/६५ ) 





संविधान के अनुसार प्रथम अलुसूची के भाग (क) और (ख) के राज्यों में 
से प्रत्येक राज्य में एक- उच्च न्यायालय होगा। संविधान प्रारम्म होने के ठीक 
पहले जिस राज्य में जो उच्च न्यायालय रहा हो, वह उस राज्य छा न्यायालय समम्का 
जायगा। दोनों. भागों के राज्यों में उच्च न्यायालयों के अधिकार और कार्य 
लगसग समान ही होंगे। इनका वर्णन नीचे दिया -गया है ।' प्रथम अनुसूची 
के भाग (ग) के राज्यों में से प्रत्येक राज्य में- उच्च. न्यायालय स्थापित करने का. 
संसद्‌ को अधिकार दिया गया है। खायत्तपूण राज्यों के उच्च न्यायालयों. में 
जो उपवन्ध छागू हों,. वे केन्द्र द्वारा शासित राज्यों में भी लागू होंगे, लेकिन उन्नमें: 
इन राज्यों के लिये संसद कानून द्वारा कुछ परिवतेन कर सकती है।... 

प्रत्येक उच्च न्यायालय अमिलेख का न्यायालय (0 00ण र्णा ८८०००) 
होगा, और तदनुसार उसके अधिकार होंगे। उनमें उसे अपने अवमान ((20॥- 
(९77£ ) के लिये दंड देने का अधिकार शामिल होगा | प्रत्येक उच्च न्यायालय 
में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाघीश होंगे। उनको नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा होगी, उनको अधिकतम संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित-करेगा-।. 
प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति मारत के प्रधान न्यायाधिपति तथा उस 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की सलाह लेगा और मुख्य न्यायाधीश को 
छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध सें वह उस राज्य के; मुख्य 
न्यायाधीश को भी सलाह लेगा । किसी व्यक्ति को किसी उच्च. न्यायारूय का 
न्यायाधीश होने के लिये भारत का नागरिक होना चाहिये तथा (१) भारत के 
क्षेत्र में किसी न्याय के पद्‌ पर कम से कम १० वर्ष तक रह चुका हो, अथवा (२) 
प्रथम अनुसूची के किसी राज्य में अथवा कम-से-कम दो राज्यों में लगातार 
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श्ब्रे सारत का संविधान 


कम से कम १० वर्ष तक वकालत कर चुका हो । न्यायाधीशों की अपने पद से 
अवकाश ग्रहण करने की आयु ६० वे की निर्धारित की गई है । कोई न्यायाधीश 
उसी तरह अपना पदत्याग कर सकता है अथवा -उसी प्रकार अपने पद से हठाया 
जा सकता है, जिस प्रकार कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश । अर्थात्‌ जब 
संसद्‌ का प्रत्येक सदन एक ही अधिवेशन में अयोग्यता या दुर्व्यवह्वार का आरोप 
करके राष्ट्रपति से उसे पद्च्युत करने की मांग करे, तब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 
उसे पद्च्युत किया जा सकता है। उस मांग “या- प्रस्ताव को सदन के कुछ 
सदस्यों की संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देनेवाले कुछ सदस्यों की :दो- 
तिहाई संख्या का समर्थन “प्राप्त होना _चाहिये | सेविधान प्रारम्भ - होने के बाद 
जो सदस्य उच्च न्यायालय: के न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह फिर भारत के 
किसी न्यायालय में अथवा अन्य किसी अधिकारी- के सामने वकालत नहीं कर 
संकता । प्रथम अनुसूची के भाय (क) के राज्यों में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 
४,००० २० भांसिक होगा-तथा अन्य - न्यायाधीशों - का वेतन ३५७०० रु० 'मासिक 
होगा । - प्रथम अलुसूची के भाग (ख) के राज्यों में न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति 
राजप्रमुख की सलाह से निर्धारित-करेगा । डक. पे - बल८ ४ 
६ - उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वही रहेगा, जो संविधान प्रारम्भ होने के पहले 
था । अर्थात्‌ राज्यों में उच्च न्यायालय दंड तथा व्यवहार के मामलों में सबसे ऊची 
अंदालते होंगी । " कलकत्ता, मद्रास “और बम्बई में उच्च न्यायालयों में पहले की 
तरह ओऑरंम्मिक तथा अपीली दोनों प्रकार : का क्षेत्राधिकार- होगा। अभी तक 
उच्च न्यायालयों का. प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार में -माल सम्बन्धी शर्ते या सीमाएं लागू 
होंती थीं |. माल के मामले लंगांन - वसूली वगगरह में जहां तक प्रथा और चालू 
कानून के आधार पर ोते-थे, उस 'इृद्‌ तक यह क्षेत्राधिकार सीमित था। लेकिन 
नये संविधान में .उच्च न्यायालय के प्रारम्सिक क्षेत्राधिकार -पर से ये सब बन्धन 
इटा दिये गये. हैं-। 
. ५. जप्रने क्षेत्राधिकार . में आनेवाले सब न्यायालयों और न्यायाधिकरणों. पर 
उच्च न्यायालय. देख-रेख रखेंगे । मूछ भधिकारों. की रक्षा के लिये अथवा .भन्य॑ 
किसी सम्बन्ध में उच्च्चः न्यायालयों को किसी .व्यक्ति, अधिकारी अथवा सरकार क़े 


उच्च न्यायाल्य ,और अधीन न्यायालय रेड ३ 


विरुद्ध आदेश या निर्देश. जारी करने का. अधिकार: होगा। इन माज्ञापत्रों में 
चन्दी.. अत्यक्षीकरण, परमादेश, निपेघ, अधिकार-पएच्छा और उल्रेक्षण लेख 
इत्यादि बात शामिल हैं । ; ३8: उ5 

यदि कोई उच्च्च न्यायालय यह सोचता है कि उसके अधीन .किसी न्यायालय 
में कोई ऐसा मुकदमा -चल रहा है, जिसमें संविधान .पर टिप्पणी या टीका करनेवाले 
किसी कानून का सम्बन्ध है, तो उसे बह मुकदमा वहां सें उठाकर . अपने द्वाथ में 
ले लेना चवाहिये। उसके वाद या तो वह .उस - मुकदमे को स्वयं कर सकता है 
अथवा. उस-कानून के सम्बन्ध में. अपनी राय निश्चित करके उस मुकदमें को फिर.से 
उंस न्यायालय को फेसला करने के लिये सौंप सकता है। जिस राज्य -में उच्च: 
न्यायालय का प्रधान का्यलिय स्थापित है, उसके सिवा भी संसद .उसका 
क्षेत्राधिकार अन्य किसी राज्य तक वढ़ा सकती है, अथवा यदि अन्य किसी राज्य 
तक है, तो उसे समाप्त कर सकती है । 5 

अधीन न्यायालय ([79९ 5प507+70४४९ (20प7८$ )- राज्य में 
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानान्तर राज्यपाल अथवा 
राजप्रमुख द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह . के. अनुसार की जायेगी। जो लोग 
संघ अथवा राज्य की नौकरी में नहीं हँ, वे जिला न्यायाधीश के पद पर तमी 
नियुक्त हो सकते हैँ, जब कि कम-से-कम ७ वर्ष तक एडवोकेट या प्लीडर रह 
चुके हों, और उच्च न्यायालय ने उनकी इस नियुक्ति के छिये सिफारिश की हो । 
जिंला न्यायाधीश पद्‌ में “निम्नलिखित न्याय-सम्बन्धी पद शामिल हँ--सिटी 
सिविल कोर्ट के त़्यायाधीश, एडीशनलू या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ज्वॉइन्ट 
या सहकारी जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाघीश,. छोटी  भद्यालत या 
स्पाछ काज़ कोट का मुख्य न्यायार्थीश, चीफ प्रेंसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त 
चीफ श्रेंसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन्स जज, एडीशनर सेशन्स, ज़ज-और सहायक 
स्रेशन्स जज । ह ेल्‍ 
। « न्यायपालिका की नौकरियों में जिछा न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य 
अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल या राजप्रमुख अपने बनाये हुए नियमों के 
अनुसार करेगा। ये नियम वह लछोक-सेवा-भायोग :( ?प्रं)॥९ ह इल्ज़ंट्ट 


र्डड -... भारत काःसंविधान .- 


((०णामं8ञ्ंठा0 ) तथा उन्च्च न्यायालय की सलाह से बनावेगा.। “्याय- 
पालिका की नौकरियों” का अर्थ उन नौकरियों से है, जिसमें जिला न्यायाधीश काः 
पद्‌ तथा उसके अधीन अन्य व्यवहार न्यायाधिकारियों के पद्‌ शामिल हैं । 

जिला न्यायालय तथा उसके अधीनः न्यायारूय उच्च न्यायालयों के: अधीन 
रहेंगे । . नियंत्रण में जिला न्यायाधीश - से नीचे के अधिकारियों की -नियुक्ति 
पंदोन्नति तथा छट्टी देनी भी शामिल हैं । | कर | 

राज्यपाल अथवा राज़प्रमुख एक विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकता है.कि 
ऊपर दिये हुए उपबन्ध उसके द्वारा किये गये परिवतेनों के अलुसार राज्य के सब 
भधीन न्यायालयों .तथा किसी भी वर्ग के अथवा वर्यों न्यायाधिकारियों के लिये 
छागू होंगे । 


तेईंसवां अध्याय 
निर्वाचन 


( 5९८६०॥5 ) 


वयस्क मताधिकार (5०० 5प४92०)--जंसा कि कहाँ जा चुका है 
संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि छोक-समसा तथा राज्य की विधान 
सभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे । हमारे संविधान की 
यह: बहुत ही महत्वपूण धारा है । इसके द्वारा संविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचनों: 
की उस हानिकारक नीति-को खतम कंरं दिया, जिसे ब्रिटिश शासन ने देश में फूठ 
. डालने की नीयत से स्थापित किया था। उसके द्वारा सम्पत्ति के आधार पर 
... मताधिकार भी खतम कर दिया गया । इस. प्रकार जहां तक संसद और राज्यों 
... के निम्न सदनों का सम्बन्ध है, "एक व्यक्ति, एक मत' के-सिद्धान्त का पालन किया 
जायगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि-ब्रिटेन में सी "एक व्यक्ति 


निर्वाचन डेड७ 


एक मत! का सिद्धान्त कुछ वां पूर्व ही स्थापित किया गया है.। वहां अपने 
रहने के निर्वाचन क्षेत्र को यदि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में या क्षेत्रों में कोई 
सम्पत्ति होती थी, तो बह व्यक्ति उन क्षेत्रों में मी मतदान कर सकता था। लेकिन 
सन्‌ १९४८ के मताधिकार या. प्रतिनिधित्व कानून ने इंग्लेंड में वहुमताधिकार 
(एफ््य ए०४॑पट्टी की प्रणाली खतम कर दी और यह निर्धारित कर दिया कि 
एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत नहीं दे सकता । 

निर्वाचन आयोग (96 26८४०० (?07775$भ/०7)--संविधान -में 
कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। इस आयोग को संसंद, राज्यों के 
विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों की देख-रेख करना 
होगा; वह इन निर्वाचनों को करावेगा तथा इनके लिये निर्वाचन-सूची तेयार 
करावेगा तथा और भी त्ेयारियां करावेगा। आयोग निर्वाचन अधिकरणों 
(ह6८४का श्रणपथओ$) की नियुक्ति करेगा । आयोग में एक मुख्य निर्वाचन 
गायुक्त ((फरर्श सिललटाणा 020ग्रागांड्शु0ा९००) तथा अन्य सदस्य रहेंगे 
और इनकी नियुक्ति संसद के वनाये हुए नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा होगी। 
राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों में भायोग की सहायता करने के लिये 
राष्ट्रपति को क्षेत्रीय भायुक्त (२९९४००४| ()0797978907678) नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया है । 

यद्यपि निर्वाचन आयुक्तों की नौकरियों की शर्त राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, 
लेकिन यह निश्चित कर दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उन्हीं कारणों से और 
उन्हीं तरीकों पर पद्च्युत किया जा सकता है, जिन कारणों और जिन तरीकों से 
उच्चतम न्यायारूय का कोई. न्यायाधीश । और अन्य निर्वाचन भायुक्त मुख्य 
निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के विना पद॒च्युत नहीं किये जा सकते । 

केवल. एक निर्वाचन-सूची ( (००ए ०0706 26८४०० १०] )---एक 
निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक निर्वाचन-सूची रहेगी और धर्म, मूलवंश, जाति, 
योनि के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम सूची से अूय नहीं किया जा सकता | 
इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक विशेष निर्वाचन-सूची में अपना नाम . रखने का .दावा 
नहीं कर सकता। 


२४६ भारत का संविधान 


निर्वाचन सम्बन्धी उपबन्ध ( 70एांआं०75 एव). ०४०९०: ६० 
26९८:07थॉ 2(४:278 )--संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है, ,कि 
वह निर्वाचन सम्बन्धी सब उपबन्ध बनावेगी । इनमें मतदाता सूची ,तेयार करना 
भौर केन्द्र तथा राज्यों के लिये निर्वाचन्न-क्षेत्रों की सीमाए' निर्धारित करना: इद्याद्रि 
कार्य शामिल हैं। राज्यों के :विधांनमंडल्में को अपने निर्वाचनों के सम्बन्ध में 
ऐसे उपबन्ध- बनाने क्रा भ्रधिकार है, जो संसद्‌ के बनाये हुए कानूनों द्वारा नहीं बन 
सके हैं। अनुच्छेद ३९९ के अनुसार संसद अथवा कोई राज्य विधानमंडल 
निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा के सम्बन्ध में अथवा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थान-वितरण 
( 3[00967६ ० 56४४5 .) के सम्बन्ध में जो कानून बनावें, उन . पर; किसी, 
न्यायालय में कार्येवाही नहीं हो सकती। उसी अनुच्छेद के अनुसार किसी 
निर्वाचन पर आपत्ति केवछ एक लिखित प्रार्थना द्वारा ऐसे प्राधिकारी के सामने 
ऐसे तरीके से किग्रा जा सकता है, जिसे उपयुक्त विधानमंडल निर्धारित कर दे । 


के ऊ्पय भ++5 


चौबीसवाँ अध्याय 
कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध 


( $एछ९टंबा ?/०रांह्ंणा5 रिशेवतठ्ू ६०0 ६९/६थ॥ (955९५ ) 


यद्यपि संविधान में साम्प्रदायिक निर्वाचनों को समाप्त कर दिया गया है, 'फिर 
भी कुछ वर्गों के-लिये कुछ विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं। ये विशेष 'उपबन्ध॑ 
प्रधांनतः शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ वर्गों के लिये बनाये गये हैं. और 
अधिकतर एक सीमित समय: के लिये अर्थात्‌ केवक १० वर्ष के लिये बनाये गये 
हैं। एंग्ली-इंडियन जाति को भी कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन 
' उनके लिये सी संविधान प्रारम्भ होने. के १० वर्ष के बाद ये सब सुविधाएं समांप्त 
हो जायगी । ५ 


कुछ वर्यों के लिये विशेष उपवन्ध श्ड७ , 


विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में उपबल्ध 
( ?6शंज्जणा$ रिवुब्ताएं ६० रिटइटाएशाणा ० 58808 77 - 6 
,८2४४६एा०४ )--भनुसूचित जातियों तथा. अनुसूचित भादिमंजातियों के 
लिये छोक-सभा तथा राज्यों की विधान-समाओं में स्थान सुरक्षित रखने के लिये 
उपवन्ध बनाये गये हैं । संसद तथा राज्यों को विधानमंडलों सम्बन्धी अध्यायों में 
इन उपवन्धों का वर्णन हो चुका है। संविधान प्रारम्म होने के १० वर्ष _ बाद ये 
सब उपवन्ध समाप्त हो जायेंगे । इसी प्रकार एंग्लो-इंडियन जाति के लिये संसद 
तथा राज्यों की विधान-सभाओं में नामनिर्देशन सम्बन्धी जो उपचन्ध बनाये गये हैं, 
वे मी संविधान प्रारम्म होने के १० वर्ष बाद समाप्त हो जायेंगे । 

नोकरियो' के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध ( 596९० ?0शंभंठा$ 
एटा9त7४ (० 5९ए४८८5 )--संविधान-के अनुच्छेद ३३५ में कहा गया है, कि 
संघ तथा राज्यों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 
जातियों को उपयुक्त संख्या में नौकरियां देने का ध्यान रखा जायगा । 

एंग्लो-इंडियन जाति के लिये भी एक विशेष उपवन्ध बनाया गया है । संविधान 
में यह मी कहा गया था, कि एंग्लो-इंडियन जाति को संविधान प्रारम्भ होने से 
२ वर्ष तक रेलवे, डाक और चुगी विभाग में वही सुविधाएं मिलती रहेंगी, जो 
१५ अगस्त सन्‌ १९४७ के पहले उन्हें प्राप्त थीं। प्रतिं * वर्ष के बाद ,इस 
जाति के लिये सुरक्षित नौकरियों में १० प्रतिशत कमी कर दी जायगी। 
संविधान के प्रारम्म से १० वर्ष बाद ये सब संरक्षण समाप्त हो जायेंगे । 

अनुसूचित जातियो' और अनुसूचित आदिमजातियो' के लिये 
नोकरियो' में वास्तविक संरक्षण ( 26०एशें रिडकशफएश्ांणा पी , 
5शंट85 07 एं& $दाल्तेणे्व (४४९४ धाते ६९ 5टाल्तणंथ्त 
पृज्००४ )--पविधान के अनुच्छेद १६ ( देखो अध्याय ८ ) के अनुसार राज्य 
को नागरिकों के पिछड़े हुए वर्गों के लिये नौकरियों में सुरक्षित स्थान दे रखने का 
अधिकार श्राप्त है और जेसा कि अभी कह चुके हैं, अनुच्छेद ३३५ में यह आदेश 
दिया गया है, कि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों भौर भनुसूचित 
भाद्मिजातियों के हकों का विशेषहप से ध्यान. रखा :जायगा। सितम्बर, सत््‌ 
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45५५०-में, तथा सत््‌ १९७१ में की गई जन-गंणना. के पहिले केन्द्रीय. सरकार ने 
अपनी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और भनुसूचित आदि्मिजातियों का अनुपात 
निर्वारित कर दिया था।. अखिल भारतीय भाधार पर खुली प्रतियोगिता -द्वारा 
अत्यक्षरूप से जो नौकरियां दी ज़ाती हैं; उनमें अनुसूचित: जातियों के लिये १२३ 
अनिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते. हैं और खुली प्रेतियोगिता के-सिवा .अन्य तरीकों 
द्वारा अखिल भारतीय आधार पर जो नौकरियों दी जाती हैं, उनमें १६ -प्रतिशत 
स्थान सुरक्षित रखे जाते हैँ ।. अनुपूचित आदिम जातियों के लिये प्रत्यक्षरूप - से 
[2762८ [२९०८पांधा2८7६ ) चाहे वह .खुली.. प्रतियोगिता . द्वास हो, .अथवा 
: अन्यथा, ५ गतिशत स्थान सरक्षित रखे गये. हैं । / इन .संरक्षणों के साथ. में यह 
शते अवश्य पालन होनी चाहिये, कि उम्मीदवारों में “निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी ग्रण 
हों और.वे उस प्रकार के पदों के योग्य,हों । लेकिन:जब .पदोन्नति - ( 0770: 
४07 ) द्वारा. नौकरी दी जायगी, तब ये सब संरक्षण लागू नहीं होंगे। 
एंग्लो इ/डियन जाति के लिये शिक्षा संम्बन्धी: आ्िक सहायंता 
के लिये विशेष उपवन्‍ध' ( 572८०रर्श ?70शंज्लठ78 रिशेत्रतंपड्ट: (6: (० 
एत्पटशाणा् (गाए 07 (784 7शीए-7ठंगा (.0ग्राणशप्णांपफ ) 
+--एंग्लो-इंडियन जाति को संघ अथवा स्वायत्तपृण राज्य माचे सन्‌ १९४४ में समाप्त 
होनेवाली आथिक वर्ष केःपहले जो भाथिक सहायता शिक्षा के लिये देते थे, वह 
संविधान ग्रारम्म होने के-बाद पहले ३ आशिक वर्षों में जारी रहेगी | : :डसके बाद 
आगे के ग्रति ३ वर्षों में यह सहायता १० प्रतिशत .घटाई जा सकती है और 
संविधान प्रारम्भ होने केः१० वर्षःबाद यह विशेष सद्दायताः बन्द: हो-:जायगी । 
एक हार्ते यह भी रखी गई है, कि यदि इन १० वर्षों* के बीच में,ये शिक्षा 
संस्थाएं कम-से-कम ४० प्रतिशत स्थान एंग्लो-इंडियन जाति के सिवा अन्य जाति के 
छड़कों कोन दे, तो उनको यह विशेष आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी । 

ह अनुसूचित जातियों तथा- अनुसूचित. आदि्सिजातियो* के 'लिये 
धक विशेष प्राधिकारी (4 55०लंग - (096८४ 07.६6 5८८०१ 
7५ (88085 बाद ६7० 5८४९व०र्षो ०१ [79९४, ०६८. .)--राष्ट्रपति. एक -विशेष 
| गधिकोरी नियुक्त करेगा । वह ग्रोधिकारी इस वात की देख-साल:- करेगा, .कि 
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अनुसूचित जातियों, अनुसूचित भादिमजातियों तथा एंग्लो-इंडियन - जाति को 
संविधान द्वारा जो.संरक्षण मिले हैँ, उन पर कहां तक अमल हो रहा है. और केंसा 
हो रहा है । इन सब बातों की पूरी-पूरी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को देगा। येदि 
राष्ट्रपति आदेश दे, तो वह प्राधिकारी अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में यही 
काम कर सकता है । | 

अनुसूचित क्षेत्रों, तथा अनुसूचित आदिम जातियों. के. सम्बन्ध में 
संघका अनुशासन ( (.णाह्रर्ण रत 8 एंणा ए 3४(४ट७ 
एलग्पाएं (० (7९० 3००९०पै९त 67०४७ धगत0 ४6 55€वणढत 
पृ४७०७ )-संविधान प्रारम्म दोने के १० वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त 
करेगा और वह आयोग स्वायत्तपूण राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित 
आदिम जातियों के शासन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तेयार करेगा। अपनी 
कार्यपालिका शक्ति के आधार पर केन्द्र ऐसे किसी राज्यों को भनुसूचित. आदिम 
जातियों के कल्यान के लिये कोई विशिष्ट योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने 
के लिये आदेश दे सकता है। 

पिछड़े हुए वर्गा' का आयोग ( (05णग्रापरंइशणा ता उिन्रण॑प्प्रगत 
(988९५ )--राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हे, 
जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए, वर्गों की द्वात पर एक रिपोर्ट 
तेयार करेगा । वह वतलावेगा कि उन वर्गों की क्या-क्या कठिनाइयां हैं और 

नहें कंसे दूर किया जा सकता है । 

अनुसूचित जातियां ओर अनुसूचित आदिमजातियां ( 8८४९- 
तण8व॑ (४5:९४ धाते (76 5९८९०णे०१ ००४ )- राष्ट्रपति को यह 
अधिकार है, कि किसी राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की सलाह से वह 
निर्धारित कर सकता है, कि उस राज्य में कौन-कौन से वर्ग अथवा 'जातियाँ अथवा 
मूलवंश अनुसूचित जातियां गिनी जायेंगी। जो सूची राष्ट्रपति ' तंयार करेगा, 
उसमें केवल संसद परिवत्तेन कर सकती है और उसमें कुछ वर्गों, जातियों इत्यादि 
के नाम जोड़ सकती है अथवा उसमें से निकाछ सकती है। १५ अगस्त सन्‌ 
१६५० को एक आदेश प्रकाशित-कर -राप्टूपति ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित 
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जातियों की एक सूची तेयार कर दी ( नीचे देखो ) उस भादेद में यह स्पष्ट करं 
दिया गया है, कि जो व्यक्ति हिन्दू-धर्म को छोड़कर अन्य घर मानता है, वह किसी 
अनुसूचित जांति का सदस्य नहीं हो सकता । परन्तु सिख जाति के रामदासी, 
कबीरपन्थी, मज़हबीं और सिकलीगर सम्प्रदायों के छोग अनुसूचित. जाति. के 
माने जायेंगे, चाहे वे हिन्दू घममे माने' अथवा सिख धमम। 

ठीक इसी तरह राष्ट्रपति एक सार्वजनिक घिश्वप्ति द्वारा किसी राज्य की अजु- 
सूचित आदिमिजातियों की सूची प्रकाशित कर सकता है। इस सूची में परिवत्तेन 
करने का अधिकार केवल संसद को है । | 


अनुसचित जातियां 


( अनुच्छेद ३४१ के अनसार ९० अगस्त, १६४० को राष्ट्रपति के 
आदेश द्वारा निर्धारित ) ह 


आसास 
पूरे राज्य गन | 
१. बंसफोड़, २. भुईंमाली या माली, ३. बितियल बानिया या बानिया, 
४. धूपी या धोती, ५. डुयला या घोली, ६. हीरा,. ७. भालो या मालो, ८. केबरता 
या जलिया, ९. लालबेगी, १०. महार, ११. भेहतर या संगी, १९. मोची, 
१३. नाम सूद्र, १४. पाटनी, १५. सूनधर । | 


| बिहार 
(क). पूरे राज्य मैं-- 522 
१. बौरी, २. वंत्तर, ३. भोगटा, ४. चमार, ५. कपाल, ६. धोबी, ७. डोम; 
८, दुसाध जिनमें धारी या धरदी भी शामिल हैं; ९. धासी, १०..हलखोर, ११. इरी 
जिनमें . मेहतर मी शामिल हैं, १२. कंजर, १३. कुरारियर,- १४. लालबेगी, 
१५, मोची, १६ सुसहर, १७. नट, १८: पन, १९ पासी, २०. रजवार, २१, तूरी | 
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(ख) पटना और तिरहुत डिबीज़न में मुंगेर, मागलपुर, पुरनिया .और 
पालामऊ के जिलों में--- 


भूमिज । 
(ग) पटना, शाह्ञबाद, गया और पालामऊ जिलों में-- 
भूहया । 
(घ) शाह्वावाद जिले में--- 
डावगर । । 
बस्वई 
(क) पूरे राज्य भैं-- 


१, अगेर, २. असौदी, ३. बकाद, ४. भांवी, ५. भंगी, ६. चक्रतदद्द्सार, 
७. चलवाड़ी, ८, चमांर या मोचीगर या सामागर, ९. चेनाद्साछ, १०. चुहार या 
चूरा, ११. डाकालेझ, १२, थेगूमेगू, १३. ढोर, १४. गरौदा, १५. इल्ीर, 
१६. इलसर या हइसलर या हुलसवार, १७, होलाया या गारौद, १८. कोलचा या 
कौरूघा, १९ हिंगाडेर, २०, मौचीगर, २१ माडिक या मेँग, २२. महार, 
२३. महियावंशी, २४. मंगरूदी, २७. मेघवल, या मेंघवर, २६. मिनी माडिक, 
२७, मुकरी, २८. नांदिया, २९. रोहित, ३०. शेनवा या सिंधाया, :३१. सिंगदव 
या सिंगाडिया, ३९, सोची, ३३. तिमाली, ३४ तूरी, ३०. चनकर, ३६. विवेलिया । 
(सर) गुजरात डिवीजन को छोड़कर पूरे राज्य में--- 

मोची 
(ग) उत्तर कनारा जिले में--- 

कोटगर 


मध्य-प्रदेश 
(क) पुरे राज्य में--- । 
१. बसोर या बुरूघ, २. बहना या वहाना, ३. बलाही या बलाई, 
४. चमार, ५. डोम, ६. मेंग, ७. मेहतर या भंगी, ८. सोची, ९, सतनामी, 
१०, उधेलिया--विलासपुर जिले में, ११. वेद्र--अकोंछा. . अमरावंती और 
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चुलढाना जिलों में,-१२. चड़ार--भंडारा और सागर जिलों में, १३. दहेत 
या दह्दयायत--सागर जिले की दमोह सबडिवीज़न में, १४. देवार -- बिलासपुर, हुगे 
रायपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में, १५. घानुक--दमोह सबडिवीज़न 
को छोड़कर सागर जिले में--१६. दोहोर-- अकोछा, अमरावती, घुलढाना, यवत 
महल, बालाघाट, भंडारा, चांदा, नागपुर और वर्धा जिलों में, १७. घासी यां 
घसिया--अकोला, अमरावती, बुलूढाना, यवत महल, बालाघाट, भंडारा, विलछासपुर, 
चांदा, दुगे, वर्धा, नागपुर, रायपुर, सरयुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में, १८. 
होलिया-- बालाघाट और भंडारा जिलों में, १९. केकदी--अकोछा, अमरावती, 
बुलढाना, यवत मह्, भंडारा, चांदा, नागपुर और वर्धा जिलों में २०. कटिया-- 
अकोला, अमरावती, बुलढाना, यवत महल, बालाघाट, बेतूल, भंडारा, बिलासपुर, 
चांदा, ढुगे, नागपुर, रायपुर, वर्धा, बस्तर, सरग्रजा और रायगढ़ जिलों में, हुशंया- 
वाद जिले की हुशंगाबाद और सिवनी, मालवा तहसीलों में और सिवनी सब- 
डिवीज़न. को छोड़ कर छिंदवाड़ा जिले में तथा दमोह सबडिविजुन को छोड़कर सागर 
जिले में, २१. खंगार-भंडारा, बुलढाना, और सागर जिलों में और हुशंगाबाद्‌ जिले 
की हुआंगावाद और सिवनी मालवा तहसीलछों में, २२. कोरी-भमरावती, बालाघाट, 
बेतूछ, भंडारा, बुलढाना, छिंदवाड़ा, जबलपुर मंडला, निमाड़, रायपुर, सागर, दुगे, 
बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में और इरदा तथा सुद्दागपुर तहसीलों को 
छोड़ कर हुशंगाबाद्‌ जिले में, २३. मादगी--भकोछा, अमरावती, घुलढाना, यव॒त 
महल, बालाघाट, संडारा चांदा, नागपुर और वर्धा जिलों में, ९४. महार या 
मेहरा--हुशंगाबाद जिले की हरदा और सुहागपुर तहसीलों को छोड़कर पूरे राज्य 
में, २५, रुज्कर--हुशंगाबाद्‌ जिले की सुहागपुर तहसील में । ह 


संद्रास . 


पूरे राज्य में--- 

_/ १, थादि आंध्र, ९. आदि द्रविड़, ३२. आदि कर्नाटक, ४. अजीला, ५. अरुन्ध- 
शेयर, ६. वेरा, ७. बकुडा, ८. बंडी, :५. वरीकी, १०. बावूरी, ११. बलारा, १३, 
व्यागारी, १३. चचाटी, १४. चवंक्ीलियान, १५. चलवाड़ी, १६. चमार, १७. चंडाल, 


कुछ वर्गों के लिये. विशेष उपबन्ध शण३ 
१८, चेस्मन, १५. डंडासी, २०. देवेद्रकुलाथन; २१: डोस या डोमवारा; पेंडी, पानो, 
२२. घासी या इड्ठी, रैली, साचडी, २३. गोडागली, २४. गोंडारी, ९७ गोहा, ९६ 
गोसंगी, २७. हासछा, ९८. होलया, ९५ जस्गाली, ३०. जम्बूवूलू, ३१. कदान+ 


न्चै 


२, कछाडी, ३३. कनकन, ३४, करिंमपालन, ३५. कुडालो, ३६: कूंसा, २७. 
कौरागा, ३८. कुड़बी, ३९. कुडंवन, ४०. कुरावन, ४१. कुरीचन, ४३. मदारी, 
४३. मडीगा, ४४. मेला, ४०. माला, ( जिसमें एजेंसी माला जाति भी शामिल 
है, ) ४६. मालादासु) ४७. मालासर, ४८. मतंगी, ४५. मविलन, ५०. मौगर+ 
५१. मोची, ५२. मुंडाला, ५३, नलकेयव, ५४. नायडी, ५५. पगादयी, ५६. पडा, 
७५७, पाकी, ५८. पालन, ०९%, पंवाडा, ६०. पामिदी, ६१. पानन, ६%. पंचम» 
६३. पत्नियंदी, ६४. परेयन, ६५: परावन, ६६. पुलायन, ६७. ,पुथिरइवचनन, 
६८, रनपर, ६९, समागर; ७०. संवन, ७१. सपारी, ७२. सेम्मन, ७३. थोटी, 
७४. थिरुवलुवर, ७५. वल्लुवन, ७६. वालमीकि, ७७. वेत्तुतन ।. 


उड़ीसा 


१. भादि आंध्र, २. अमंत या अमत, ३. उधेलिया, ४. बर्देक,. ५. वधेती, ६. 
वाजीकर, ७. बारी, ८. वारीकी, ९. वसोर या वरुढ, १०. बाटी, ११: बाबूरी,- 
१२. बेदिया या बेजिया, १३. बेलदार, १४. भाटा, १५. भूमजी, 
१६. चचाटी १७. चमार, १८. चंडाल, १९. चेरुआ या छेलिया, २०. डंडसी, 
२१. देसुआभूमिज, २२. देवर, २३. धनवर, २४. घारुआ, २५. घोवा या धोवी, 
२६, डोम या डोम्बो, ५७, दोसाध, ९८. गंडा, २९, घनतरघड्ा या घन्तरा, ३०. 
घासी या घसिया, ३१. घोगिया, ३९. घुसुरिया, ३३. गोडागाली, ३४. गोडारी, 
३५. ग्रोढरा, ३६. गोरवा, ३७. गंजू या गुंजू, ३८. इट्टी या हडी या हरी, 
३९, इरीका, ४०. जग्गली, ४१. कंद्रा या कंदारा, ४२. करुआ, ४३. कटिया, 
४४. केला, ४५. -खडाला, ४६. डालो, ४७. कोरी, ४८. कुम्हार, ४९, कुरंगा, 
५०. लब॒न, ५१. लाहेरी, ५३. मदारी, ५३. सडीया, ५४ सहुरिया, ५५, माछा या 
भाछा, ५६. मेंग, ५७. मंगन, ५८. मेहरा या. महार, ५९, मेहतर या भंगी, 
६०. मेंवर, ६१. मोची, ६२. मुंडपोत्ता, ६३. नगरची,.६४ पेडी, ६५, पेंढा, ६६. 


२५४ :... भारत का. संविधान 


पामिडी, ६७, पान या पानो, ६८. पंचम, ६९%. पनिका, ७०. पंका, ७१, पंतंती, 
७२, पाप, ७३. पासी, ७४. पतियरू या पतिकर या पजत्नतेंती या पतुआ, 
७५. प्रधान, ७६. रजना, ७७. रछी, ७८. सवकिया, ७९, समासी, ८०, सेनई 
<१. सपारी, <२. सतनामी, <३. सिघरिया, <४. सिंदुरिया, 4५. सियाल/ 
<<६. सुकुली, ८७. तमदिया, <८. तम्ुद्या, <९, तियर या तुऔर, ९०. तूरी, 
९१, वालमीकि । 


| पंजाब 

पूरे राज्य ,में-- पर 

१, भादि धर्मी, २, बंगाली, ३. वरार, ४. बटवल, ७. वावरिया, ६. बाज़ीगर, 
७: बलिमीकि या चूरा, 4. भंजरा, ९. चमार, १०. चनछ, ११. दागी, १९. धानक, 
१३. डुमना या महाशा, १४. गयरा, १५. गंधिला, १६. कवीरपंथी, १७. खटीक, 
१८, कोरी या कोछी, १९, भमरीजा या मरेचा, ९०. मज़हबी, २१. मेघ, २२. नट, 
२३. ओद्‌, २४. पासी, २५. परना, २६ फरेरा, २७. रामदासी या रविदासी, 
२८. सनहई, :२९, सनहल, ३०. सांसी, ३१. संपेला, :३२. सरेरा, ३३. सिकली 
गरं,,३४. सिरकीबंद । 
उत्तर-प्रदेश 


#लक 


(क) . पूरे राज्य में-- 

१. अयरिया, २, बादी... ३. बधिक, ४. वहेलिया, ५. वगा, ६. वसवार, ७ 
अजनिया, ८, वजगी, ९ वलूहर, १०. बालमीकि, ११. बंगाली, १२. वनमालुस, 
१३. बांसफोड़े; १४.-वरवर, १५: बसोर, १६. वावरिया, १७. बेलदार, १८. बेरिया, 
१९.“संद, २०. मोकसा, २१. भुइया, २२. भुइयर, २३. बोरिया, २४. चमार, 
२५, चेरो, १६. .दावगर, २७. धांयर, २८. धालुख; २९, घरकर, ३०, धोबी, ३१. 
धूसिया या मूसिया, ३२, डोम, ३.३..डोगर, रे४. दुसाथ,, २५. घरामी, ३६. घसिया, 
३७. गुवाल, . ३८, हबूरा, ३५. इरी, ४०. हेला,' ४१. जाटव, ४२: कलावाज़, 
४३. कंजर, ४४.. केपरिया,. ४५. करवाल, ४६. खेराहा,..:४७. खारोठ, . ४८. 


कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध . रणुण 


खरबार (चेन बंसी को छोड़कर ) ४५%. कोल, ५०. कोरवा, ५१. छाल्येगी, . 
०७२, ममसवर, ५३. नट, ५४. पंखा, ५५. परतिया, ५६. पासी, ५७. पतारी, 
७८, रावत, ५५, सदरया, ६०. सनोरहिया, ६१. ससिया, ६२. शित्पकर, 


६३. तुरेंदा । 
(ख) बुंदेलखंड डिंवीज़न और मिर्ज़ापुर जिले में केंमूर पहाड़ दक्षिण के 
भाग में-- 
गोड़ । 
पश्चिम बंगाल 
पूरे राज्य में--- 


१, बायडी, , २. बहेलिया, २. बेती, ४. वौरी, ५. वेद्या, ६. वेलदार, 
७. भुईमाली, <. भुइया, $%. भूमिज, १०. विंड, ११. चमार, १९, धोबा, १३. 
दुआई, १४. ढोम, १५. दुसाध, १६. घासी, १७. गॉरदी, १८.हरी, १९. जलिया- 
केबरता, २०. मालो माछो या भालो, ९१. कायर, २२, कंदरा, २३. काऔरा, 
२७४. करेंगा, २५, कास्था, २६. कौर २७. खेरा, २८, खटीक, २९. कोच, ३०, 
कुनई, १३१. कोनवर, ३२. कोरा, ३३, कोतछ, ३४. लालबेगी, ३५, लोघा, 
३६, लुद्दार, ३७. महार, ३८, साहली, ३९. मल ४०, महछाह, ४१. मलपदरिया, 
४२, मेहतर, ४३. मोची, ४४. मुसहर, ४७. नगेसिया, ४६. नाम सूद, ४७, 
लुनिया, ४८. पछिया, ४९, पून, ५०. पासी, ५१. पातनी, ५२. पोद, ५३. रामा, 
'७४ राजवशी, ५५ राजवर, ५६ सुनरी, ५७ तियर, ५८ तूरी | 


'हैदरावाद 
'पूरे राज्य सें-- 
१. आनामुक, २. भागे ( माला ), ३. अर्चा माला, ४. चेदा ( घुढगा ) जंगम, 
७. विंडला, ६. व्यायरा, ७. चलवाड़ी, ८. चम्मार, ९. उक्कछ (डक्कलचर), १०. ढोर, 
११. एलामलछबर, १३, होलया, १३, होलयादसारी, १४. कोछपुलूबंडलू, १७. 
-मढीगा, १६. महार, १७, माछा, १८, सालादसारी, १९. मात्राहन्नई, २०. माला 
जंगम, २१. माला मस्ती, २९, मालासाले ( नेतकनी ), २३. मालासंन्यासी, २४. 


२८०६० -. < भारंत का संविधान: - 


मेंग, २५. मेंगगारोदी, २६. मन्‍्ने, २७. मस्ती, २८, मेहतर,7२९., मिथाअस्येलंवर) - 
३०. मोची, ३१. समागर, ३२. सिंधोल्ू ( चिड़ोछ )। 
. मध्य भारत 
पूरे राज्ज में -- 
१. बगरी या बगडी, २. बलई, ३. बराहर या बसोर, ४. बरगणुंडा, ५. बेदिया, 
६. भाम्वी, ७. भंगी या मेहतर, ८. चमार, ९. चियार, १०. धानुख, ५ १. कंजर 


१२, खटीक, १३. कोली, १४. महार, १७. मोची, १६. पारधी, १७. पासी, 
१८, सांसी । 


मैसूर 
पूरे राज्य में-- | ह 
१, आदि द्रविड़, ९. आदि कर्नाटक, ३. बंजारा या लंबानी, ४. भावी, ५. 
कोरचा, ६. कोरमा । | ह ्ः 


पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ 


पूरे राज्य में-- ह , 
१, आदि धर्मी, ३. बंगाली, ३. बरार, ४. बटवल, ५. बावरिया, ६. बाजीगर, . 


७. वालमीकी या चूरा, <. मांजरा, ९.. चमार,. १०. चनाल, ११. दागी, १२. 


घानक, १३. :डुमना या महाशा, १४. गगरा, १५. गंधिला, १६, कबीरपंथी, १७. 


खटीक, १८. कोरी या .कोली, -१९. मरीजा या मरेचा, ९२०, मजहवी, २१: मेघ- 
२२, नट, २३. ओद, २४. पासी, २५. परना, २६. फेररा, २७. रासदासी या 
रविदासी, २८. सनहई, २५. सनहल, ३०. साँसी, ३१. सपेला, ३२. सरेरा, 
३३. सिकलीयर, ३४. सिकरीवंद | 


णशाज़स्थान 


पूरे राज्य में-- : ४» ४ :+: ४ 
१, जगादि धर्मी, २. अहेरी, २. बाजी, ४. बंगरी::०. बाजगर, ६. बासफोड़, 


७. बारगी, ८. बावरिया, . ९: भांड, १०.-भगी, ११,:बिडकिया, १९. चमार, 
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> चूरा, १४. दावगर, १५. धानकिया, 3६. घेड़ा, १७. डोम, १८. गंढियां, १५९. 
गर्राचा, मेहतर, २०. गोधी, २१. जटिया, २२. कलबेलिया, २३. कापाडिया 
साँसी, २४. खंगार, २५. खटका, २६. कूचबंद, २७. कोरिया, २८. कंजर, ९५%, 
मदारी (वाजीगर ), ३०. ममहवी, ३१. मेहार, ३९. मेहतर, ३३. मोची, 
३४. नठ, ३५. पासी, ३६. रायगर, ३७. रामद्सिया, ३८. रावछ, ३९, सरभंगी, 
४०, सिंगीवाला, ४१. सांसी, ४२. थोरी, ४३. तिरगर, ४४. वालमीकि । 

सौराष्ट्र .. 
पूरे राज्य मैं-- | ह हे 
१. वावा (घेघ ), *. संगी, ३. चम्राडिया, ४. चमार, ५. दंगगनशिया, 
६. गारोद, ७. गारमतंग, ८. दादी, ९. मेघवलछ, १०. सेनवा, ११, शेमलिया, 
१२, थोरी, १३. तूरी, १४. तूरी वारीत, १५. बनकर । 


प्रावनकोर कोचीन 


सर 


पूरे राज्य भैं-- 

१. अय्येनवर, २. भरतार, ३. चक्किलियन, ४. डॉवन, ५. इरावलन, 
६. ककृलन, ७. कन्नकन, ८. कवर, ९. कूटन ( कूदून » १०. कुरावन, 
११. मज्नन, १२. नयादि, १३. पद्ज्नन, १४. पत्लन, १५. पत्लुवन, १६. पनन, 
पृ७, परवन, १८. परयन, ( संबवर ) १९. पथियन २०. परुमन्नन, २१. पुलयन, 
२२, थन्दन, २३, उल्लदन, २४. उरली, २५. वल्लन, २६, पत्छुवन, २७, वन्नन, 
२८, वेलन, ९५, वेतन, ३०. वेत्तुबन । 
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.  यद्चीसवां अध्याय . 


राज-भाषा 
. ( 0ादांब (भाए्प४४० ) 


संविधान में संघ तथा राज्यों की राजसाषा के सम्बन्ध में विस्तृत उपवन्ध 
दिये गये हैं। विधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया कि अंग्रेजी 
भाषा का एकद्स त्याय करना ठीक नहीं था। साथ ही कुछ कार्यों के लिये 
कुछ समय तक रखना आवश्यक भी था । इसीलिये राजसाषा सम्बन्धी उपबन्ध 
कुछ उलमे हुए मारम होते हैं । । 
७» संघ की भाषा ( .,972०४९८ ० ६४०९ (7707 )--संघ की-राजसाषा 

नदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय कार्यों के लिये श्रयोग 

होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ( अर्थात्‌ , 2, 
3, 4, इत्यादि । ) 

इन उपबन्धों के रहते हुए संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष तक संघ के उन 
सब कामों के लिये अंग्रेजी भाषा का उपयोग होगा, जिनके लिये संविधान के 
ग्रारम्म के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी । 

लेकिन राष्ट्रपति इस अवधि में आदेश द्वारा, संघ के . राजकीय ग्रयोजनों. में से 
किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों. 
के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का श्रयोग करने का अधिकार 
दे सकेगा । ै 

इस अनुच्छेद के इन उपवन्धों के रहते हुए १५ वे के बाद संसद्‌ कानून - 
द्वारा अंग्रेजी साषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का विशिष्ट कार्यों के 
. उपयोग का अधिकार दे सकती है । 
प्रादेशिक भाषाएं ( ए०छगणर्ने [,972०४2८४ )--किसी राज्य का 
. विधानसंडल विशिष्ट कायौ के लिये एक अथवा एक से अधिक भाषाओं को अथवा 


राज-भाषा र७५ 


हिन्दी को राज्य की राजमार्पी मान सकता है। जब तक राज्य का विधानमंडल 
अन्येथा निर्धारित न करे, तब तक अंग्रेजी मापा का उपयोग उन राजकीय कायों 
के छिये दोता रहेगा, जिनके लिये उसका उपयोग संविधान आरम्म होने के ठीक 
पहले होता था । 

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये जिस मापा का फिलद्ाल उपयोग 
द्ोता है, उसी का उपयोग राज्यों की पारस्परिक तथा संघ और राज्यों की 
यारस्परिक लिखा-पढ़ी के लिये होगा। लेकिन आपस में सममोता द्वारा दो 
था दो से अधिक राज्य पारस्परिक व्यवहार की भाषा हिन्दी भाषा चना 
सकते हैं । 

किसी राज्य के अल्पसंख्यकों के लिये विशेष उपवन्ध बनाये गये हैं । यदि 
राज्य में ऐसे अव्यर्सख्यकों की संख्या काफी है और यदि राष्ट्रपति! इस बात से 
संतुष्ट है कि ये वर्ग अपनी भापा को भी राजकीय भाषा “पूरे राज्य में अथवा उसके 
एक भाग में बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति राज्य को इस आशय का भादिश् दे 
सकता है। उसके बाद राज्य उन क्षेत्रों में आदेश में चतलाये हुए विषयों के 
छिये उस भाषा का अयोग स्वीकार करेया। ः 

उच्चतम स्यायारूय, उच्च न्यायालयों इत्यादि की राजभाषा 
((मिलर्भ [शाहप४९ ०0 (06 50छ256 (0000, सिंह्ठींत (.0प7६8 
८€८८.)--णव तक संसद कानून द्वारा अन्यथा निर्धारित न करे, तब तक उच्चचतम 
न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सब कायवाहियाँ तथा केन्द्रीय और राज्य 
के विधानमंडलों के विधेयकों, कानूनों, आदेशों, नियमों का पाठ तथा भध्यादेशों का 
पाठ अंग्रेजी भाषा में होगा। किसी राज्य का राज्यपाल अथवा राज्यग्रमंख 
राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की राजमापा में होने 
की अनुमति दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का फेसला, डिगरी या भादिश 
के सम्बन्ध में नहीं। यदि किसी राज्य का विधानमंडल विधेयकों, कानूनों, 
नियमों तथा भादेशों के लिये अंग्रेज़ी के बदले अन्य कोई भाषा निर्धारित करता 
है, तो उनका भेजी सापा में: राज्यपाल या राज्यप्रमुख द्वारा अधिकृत अनुवाद 
ही अधिकृत पाठ समस्‍्धा जायगा। 





२६० हे सारत का संविधान 


ऊपर के पेराआफ में दिये गये प्रयोजनों के सम्बन्ध सें कोई सी विधेयक या 
संशोधन संविधान ग्रारम्म होने के १५,बषे के भीतर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति. के 
बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति अपनी अनुमति भाषा आयोग तथा संसद्‌ 
द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किये बिना नहीं देगा (आगे देखो) ।. 

भ्राषा आयोग ओर संसदीय समिति (76 [.,8027४28 (2णा- 
ग्रां$भंणा बागव॑ पीर एव्शीग्रिगलााशए (7070770:2८ )- संविधान: 
प्रारम्भ होने के ५ वर्ष बाद और उसके बाद्‌ १० वर्ष वाद एक आयोग नियुक्त 
करेगा, जो निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश  करेगा--(१) - संघ के राजकीय 
कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग; (२) संघ के कुछ अथवा सेब कार्यो में. 
अंग्रेजी भाषा का श्रयोग कम करना; (३) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालूय, 
विधानसंडल्लों इत्मार्दि में राजकीय भाषा ; (४) संघ में कुछ अथवा विशिष्ट कार्यों 
के लिये प्रयोग किये जानेवाले- अंकों का रूप; (५) संघ की भाषा ; राज्यों के 
आपसी व्यवद्वार की भाषा अथवा संघ और राज्यों के पारस्परिक व्यवहार की भाषा 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जो अइन आयोग के सामने रखें। आयोग का एक: 
समापति तथा अन्य सदस्य रहेंगे। सदस्य निम्नलिखित भाषाओं के प्रतिनिधि. 
होंगे---आासामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, काइमीरी, मलयालम, मराठी, 

डड़िया, - पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलेगूटऔर उ्द। 

ह संसद्‌ के ३० सदस्यों को एक समिति बनेगी । इसमें से २० सदस्य लोक-सभाः 
से होंगे और १० राज्य-परिषद्‌ के । यह समिति भाषा आयोग कौ सिफारिशों 
पर राष्ट्रपति के सामने अपना मत रखेगी। इस मत पर विचार करके राष्ट्रपति 
आयोग, की पूरी रिपोट अथवा उसके कुछ अंश पर अपने आदेश देगा । संविधान 
में संघ की राजकीय भाषा के सम्बन्ध में जो आदिश दिये गये हैँ, उन्हें राष्ट्रपति 
व्यवहार में परिवर्तित कर सकता है । ह 

विशेष आदेश ( 59८८ंग [)7९८पए८७ +--संविधान में यह आदेश 

दिया यया है कि संघ अथवा किसी भी राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषा के सम्बन्ध 

में यदि किसी व्यक्ति. को कोई शिकायत करनी है तो, वह संघ अथवा राज्य के 
उपयुक्त अधिकारी से कर सकता हैं । 


लोक-सेवा-आयोग ६ 


संविधान में यह आदेश दिया गया है कि संघ को हिन्दी को उन्नति और 
विकास का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे संघ के सब भागों के छोग उसका प्रयोग 
कर सके। इस उद्देश्य की पू्ि के लिये हिन्दी में द्विन्दुस्तानी तथा निम्नलिखित 
भारतीय भाषाओं के शब्दों का समावेश करके उसका शब्द-भंडार बढ़ीया जायगा 
--आसामी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, संस्क्ृत, तामिछत, तेंलेगू और उर्दू । ' हिन्दी 
का शब्द-मंडार प्रथम तो संस्कृत और दूसरे ऊपर कही हुईं अन्य भाषाओं से बढ़ाया 
जायगा । रण | | 


छब्बीसवां अध्याय 
लोक-सेवा-आयोग 


(?एंआट $९एां८६ (०७४ापरा55०॥ ) 


लोक-सेचा-भायोग प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के आवश्यक भंश होते हैं. । न्याय- 
पालिका और लेखा-परीक्षा ( .3००॥६ ) की तरद्द छोक-सेवा-आयोग भी शासन 
की कार्यक्षमता तथा शुद्धता बनाये रखने म॑ सहायक होते हैँ । 

संविधान के अनुसार संघ के छिये और प्रत्येक खायत्त्वपूर्ण राज्य के लिये एक- 
एक छोक-सेवा-आयोग होगा। दो अथवा दो से अधिक राज्य आपस में समम्हीता 
करके एक संयुक्त लोक-सेवा-आयोग रख सकते हैँ, और यदि उनके विधानमंडल 
इस आशय का प्रस्ताव पास करे तो संसद इस प्रकार का संयुक्त छोक-सेवा-आयोग 
चनने की इजाजत दे सकती है। संघ के लोक-सेवा-भायोग तथा संयुक्त छोक- 
सेवा-आयोग के सदस्यों की संख्यादुराष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राज्यों के लोक- 
सेवा-आयोीग के सदस्यों की संख्या राज्यपारू अथवा राजप्रमुख निश्चित करेंगे। 
जहां तक सम्मुव हो, वहां तक प्रत्येक छोक-सेवा-आयोग के कम-से-कम भाभे 
सदस्य ऐसे होंगे, जो भपनी नियुक्ति के समय कम-से-कम १० वर्ष तक संघ- 
सरकार अध॒वा किसी राज्य-सरकार के अन्तर्गत नौकरी कर चुके हों । 


२६२ - भारत का संविधान 


छोक-सेवा-आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष होगा अथवा संघ के: 
लोक-सेवा-आयोग का सदस्य ६५ वर्ष की आयु तक और राज्य तथा, संयुक्त आयोगः 
का सदस्य ६० वर्ष की आयु तक अपने पद्‌ पर रहेगा। इन दोनों प्रकार की 
शर्तों में से जो भी पहले पूरी हो जाययी, वही यान्य होगी । 
लेक-सेवा-आयोग का कोई भी सदस्य अपने पद्‌ से स्तीफा दे सकता है | 
दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकता है। लेकिन ऐसा तमीः 
हो सकता है, जब राष्ट्रपति पहले उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध शिकायत करे 
और उद्चतम न्यायालय जांच करके उसके पदच्युत किये जाने की सिफारिश करे । 
लेकिन लोक-सेवा-आयोग का कोई सदस्य--(१) यदि दिवालिया हो जाता है, या 
(२) उस पद पर रहते हुए कोई अन्य वेतनभोगी काये करता है, अथवा (३) यदि: 
राष्ट्रपति की राय में इृद्धाचत्था अथवा शरीर या दिमाग की कमज़ोरी के कारणः 
उस पद पर रहने के अयोग्य है, तो राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकता है । 
अपने पद्‌ की अवधि समाप्त होने पर छोक-सेवा-आयोग का कोई सदस्य फिर 
“से उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता । संघ-लोक-सेवा-आयोग का सभापति 
अपना कार्यकाल समाप्त होने पर केन्द्रीय अथवा राज्य शासन में फिर किसी पद: 
पर नहीं रह सकता। संघ आयोग के अन्य सदस्य तथा राज्यों के आयोगों के 
सदस्य और समापति अपना कार्यकाल समाप्त होने पर केवछ लोक-सेवा-आयोगों: 
के सदस्य और समापति नियुक्त हो सकते हैं, किसी अन्य सरकारी पद्‌ पर नियुक्तः 
नहीं हो सकते । यह निर्धारित कर दिया गया है, कि अपना - कार्यकाल समाप्त 
करने पर संघ भायोग का कोई सदस्य ( ससापति के सिवा )--(१) केवल संघ 
आयोग अथवा राज्य आयोग का ससापति हो सकता है ; (२) राज्य भायोग के 
सभापति को छोड़कर अन्य कोई सदस्य केवल संघ आयोग का सभापति अथवा 
सदस्य हो सकता है, अथवा अपने या अन्य किसी राज्य के आयोग का सभापति 
हो सकता है ; (३) किसी राज्य के आयोग का समापति केवल संघ के आयोग 
फ. हर का ससापृतिं या सदस्य हो सकता है, अथवा किसी अन्य राज्य के आयोग का 
सभापति हो सकता है। संघ तथा राज्याँ के आयोगों का अधान काये संघ औौर 


मा 


5 राज्यों की सरकारी नौकरियों के लिये परीक्षाएं कराना होगा । व्यवहार नौकरियाँ 
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( (जा 52८:ए८८४ ) और पदोँ के सम्बन्ध में संघ तथा राज्यों के आयोगों की 
राय निम्नलिखित बातों में अवश्य छी जायगी--नियुक्ति के तरीके, नियुक्ति, 
पदोन्नति और स्थानान्तर के सिद्धान्त, आचरण सम्बन्धी बातें, अगद्दानि अथवा 
न्यायालय में पैरवी करने के सम्बन्ध में उचित मुआवजा और अधिकार। अन्य 
नौकरियों के सम्बन्ध में जिनमें अखिल सारतीय नौकरियाँ:मी शामिल हैँ, राष्ट्रपति, 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख अपने-अपने क्षेत्राधिकौर के सम्बन्ध में नियम बना 
सकते हैं, कि अमुक वातों में अथवा अमुक . प्रकार की नौकरियों के सम्बन्ध में छोक- 
सेचा-आयोग की राय लेनी आवश्यक नहीं है। ये सब नियम संसद्‌ या राज्य के 
विधानमंडलों के सामने रखे जायेगे और वे उनमें परिवरत्तन कर सकते हैँ अथवा 
उन्हें रद कर सकते हैं । 

संघ, राज्य तथा संयुक्त आयोग अपने कार्यों का वार्षिक विवरण राष्ट्रपति, 
राज्यपाल या राजप्रमुख के सामने रखेंगे । यदि कुछ बातों में इन - आयोगों की 
सिफारिश स्वीकृत नहीं हुई हैं, तो अस्वीकृति का कारण बतलाते हुए ये विपरण 
उपयुक्त विधानमंडलों के सामने पेश किये जा सकते हैं । 


...  सत्ताईंसवाँ अध्याय. . 

स्वायंत्तपूर् राज्यों में अनुस्चित क्षेत्रों और अलुस्चित . 
जनजातियों का शासन और नियंत्रण 

( 4%९ 89णांफ्रांडफवपकत भाप (१099० 0 धा6 8टा०- | 


वंणे&त॑ 37९४७ ब०त (9९ $८79८०चा०व 725 
पा 6 3 एण०7ा०ा0प5 9६90९ ) 


संविधान की पांचवी अनुसूची में स्वायत्त्वपूण राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और 
अनुसूचित जनजातियों के शासन सम्बन्धी उपबन्ध दिये गये हैं। लेकिन ये 
उपबन्ध आसाम के जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे । इस क्षेत्रों के लियें छठ्वीं 
अलुसूची में विशेष उपबन्ध दिये गये हैं । ; 

अनुसूचित जनजातियां ओर अनुसूचित क्षेत्र ([9९ 5९००वफ 
]०१ ए'त9०४ 4०वें (७९ 3८7९०र्पा०र्त 07९०४४)--जेसा कि पीछे कहा जा 
चुका है, :वे जातियां जनजातियां कही जावेगी, जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य कौ 
जनजातियां घोषित करेगा । 

इसी अकार राष्ट्रपति एक जादेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा । केवल 
राष्ट्रपति इस प्रकार के आदेश में परिवर्तन कर सकता है और परिवतेन सम्बन्धी 
उसकी शक्तियां निम्नलिखित बातों तक सीमित होंगी--(१) वह यह घोषणा कर 
सकता है कि अमुक अनुसुचित क्षेत्र अब अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा । (२). वह 
किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाए दुरुस्त कर सकता है | (३) यदि संघ में कोई 
नया राज्य शामिल होता है, अथवा यदि किसी राज्य की सीमाओं में परिवतेन 
होता है, तो उस राज्य में जो नये क्षेत्र शामिल होंगे, उनको या उनके कुछ भार्गों. 
को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है । 

अनुशासित क्षेत्रों का शासन राज्य की कार्यपालिका के हाथों में रखा गया है 
और इस सम्बन्ध सें वह संघ की कार्यपालिका के नियंत्रण में रहेगी । राज्यपाल 
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अथवा राजप्रमुख को अनुसूचित क्षेत्रों के सुशासन और सुरक्षा के लिये नियम 
बनाने का अधिकार श्राप्त है और इसके लिये वह इन क्षेत्रों में लागू होनेवाले संघ या 
राज्य के कानूनों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन इन नियमों को जब तक 
राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जायगी तब तक वे मान्य नहीं समझे जायेंगे । 
अजुसूचित क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में संघ की कार्यपालिका को राज्यों -को 
आदेश देने का अधिकार भी है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिये शासन सम्बन्धी 
नियम बनाने के पहिले गव॒नेर के लिये जनजाति सलाहकार समिति ( 7069 
2 तज़507ए (१0प7०८ं)) की सलाह लेनी आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्रों के 
शासन के सम्बन्ध में राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को प्रति वर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति 
के पास अथवा राष्ट्रपति द्वारा निद्ष्टि व्यक्ति के पास भेजनी पड़ती है। 
इस वात को स्पष्टछप से ध्यान में रखना चाहिये कि अनुसूचित क्षेत्रों का 
शासन करने में साधारणतः राज्यपाल को स्वेच्छापूवेक नहीं, बल्कि मंत्रि-परिषद्‌ कौ 
सलाह के अनुसार काये करना पढ़ेगा । 
जनजाति सलाहकार समिति (796 वर्नं००४ #वएणं३णफए 
(70प7ली )--जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र रहेंगे, उनमें से प्रत्येक में एक 
जनजाति सलाहकार समिति स्थापित की जायगी । साथ ही यदि राष्ट्रपति भादेवा 
दे तो उन राज्यों में.मी ऐसी समितियां स्थापित की जायेगी, जिनमें अनुसूचित 
क्षेत्र वो नहीं हैँ, पर भनुसूचित जातियां हैं। समिति में २० से अधिक सदस्य 
न'होंगे और उनमें से यथासम्मव लगमग तीन-चौथाई सदस्य राज्य की विधान- 
सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। यदि विधान-समा में 
' जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी नहीं है, जितने स्थान हैँ तो बाकी 
स्थान उन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जायेंगे। इस समिति का काम 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को जनजातियों के लिये उन कल्याणकारी कार्यों के सम्बन्ध 
में सलाह देना होगा, जो उसके पास राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा भेजे जाये । 
इस समिति के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निश्चित करेगा। वही सदस्यों 
की तथा समापत्ति की नियुक्ति सम्बन्धी नियम बनावेगा और कार्यप्रणाली के नियम 
भी वही वनावेगा । 


२६६ हे भारत का संविधान 


संशोधन ( 47९70०727४ )--ऊपर के सब उपबन्धों में संशोधन करने 
का अधिकार संसद्‌ को है।- इन उपबन्धों के संशोधन के लिये संविधान 
संशोधन सम्बन्धी भजु॒च्छेद ३६८ में दिये गये उपबन्धों और अक्रिया की आवश्यकता 
नहीं पढ़ेगी । अर्थात्‌ ये उपवन्ध संसद के साधारण वहुमत द्वारा संशोधित किये 
जा सप्ते हैं । 

जनजातियों के लिये विशेष उपवन्ध (59९लंगं ?70जंआंठ0$ #0+ 
£&06 वा ८०७४ )--पाठकों की सुविधा के लिये यहां उन सब उपबन्धों 
का सिंहावलोकन किया जाता है, जो संविधान में भारत की जनजातियों के सम्बन्ध 
में दिये गये हैं । 

संविधान ने राष्ट्रपति को भनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां घोषित 
करने का अधिकार दिया है । . इन क्षेत्रों और इन जातियों के सुशासन, उन्नति 
तथा शान्ति और सुरक्षा के लिये संविधान में बहुत से विशेष उपबन्ध बनाये गये 
हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये गये हैं, 
डनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। आसाम की जनजातियों के क्षेत्रों के 
शासन के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये गये हैं, उनका वर्णन आगे दिया गया है । 
इनके सिवा संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध 
में निश्नलिखित विशेष उपबन्ध दिये गये हैँं-- 

एक तो संविधान में आसाम की अनुसूचित जनजातियों के - प्रतिनिधियों के 
हिये लोक-सभा में स्थान सुरक्षित रखें गये हैं । इनमें उन क्षेत्रों की अनुसूचित - 
जनजातियां शामिल नहीं हैं, जो स्वायत्तपूण जिलों में -शामिल नहीं है। फिर 
 ज्वायत्तपूर्ण राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान. 
सुरक्षितं रखें गये हैं। इसमें भासाम के वे अलुसूचित क्षेत्र-शांमिल नहीं हैं, जो- 
स्वायत्तयूर्ण जिलों के बाहर हैं) अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित 
रखने के ये उपवन्ध संविधान प्रारम्भ हौने से १० वर्ष बाद समाप्त हो जायँगे । 
६ पं संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वायत्तपूर्ण राज्यों को अनुसूचित जनजातियों 
के लिये कल्याणकारी योजनाए' कार्यान्वित करने के आदेश दे सकता है। इन 
जातियों के लिये केन्द्र जिन कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार करे, उनके 
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कार्यान्त्रत होने के लिये वह स्वायत्तपूर्ण राज्यों को सद्दायक अनुदान भी देगा । 
शज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन की सतह को अन्य क्षेत्रों के शासन की सतददः 
के बरावर उठाने के लिये केन्द्र द्वारा जो योजनाए' स्वीकृत होंगी, उनमें भी केन्द्र 
अनुदान ढेगा। आसाम के खायत्तपूर्ण जिला को भी केन्द्र सहायक अनुदान 
देगा, जिसमें उन जिलों के शासन की सतह शेष जिलों के शासन की सतद्द 
के वरावर उठ सके । फिर संविधान प्रारम्भ होने के ठीक * वष पहले आसाम में. 
आय से अधिक जो खच स्वायत्तपृण जिलों के शासन पर होता था। उसके 
वरावर रकम सी केन्द्रे आसाम को ढेगा। 

संविधान में कहा गया है कि विहार, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में से प्रत्येक 
राज्य में एक मंत्री केवल जनजातियों के कल्याण-कार्य के लिये रहेगा। 

राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी समय एक आायोग 
. नियुक्त कर सकता है, जो स्वायत्तरृण राज्यों में भजुसूचित क्षेत्रों तथा अज्ञुसूचितः 
जनजातियों के शासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट तेयार करेया। राष्ट्रपति एक विशेष 
अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा, जो इस बात की जांच करेगा कि अनुसूचित 
जनजातियों ( तथा अनुसूचित जातियों ) को संविधान में जो संरक्षण दिये गये: 
हैं, उन पर किस प्रकार अमल हो रहा है । 

आसास के जनजाति क्षेत्रों का शासन ( 807रंएा४0:४६४07 ०0 
(॥१९ [रश 37९७४ 70 /).88७॥7) - संविधान की छठवीं अनुसूची में आसाम 
की जनजातियों के क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में चिशेष उपबन्ध दिये गये हैं । 
आसाम की जनजातियों तथा शेप देश की अन्य जनजातियाँ में जो भेद किया गया' 
है, उसका कारण यह है कि संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से आसाम की जन- 
जातियां देश को अन्य जनजातियों से विलकुल भिन्न हैँ। . देश के अन्य भागों 
में जो जनजातियां हैं, वे संस्कृति इत्यादि को दृष्टि से लगभग हिन्दू ही हैं । लेकिन 
आतसाम की जनजातियां ऐसी नहीं हैं। उनकी अपनी संस्कृति है।. आसाम के. 
जनजाति क्षेत्र दो भागों में बांटे गये हँ---पहला (क) और दूसरा (ख) भाग । 

भाग (क) सें निम्नलिखित जनजाति क्षेत्र शामिल हैं--(१) संयुक्त खासी- 
जयन्तिया पहाड़ी जिछा, (२) गारो पहाड़ी जिला, (३) छुसाई पढदाड़ी जिला, 
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(४) नागा पहाड़ी जिला, (५) उत्तरी कछार पहाड़ियां, (६) मिकिर पहाड़ियाँ । 
ये स्वायत्तपूण जिले कहलावेंगे ।. आन्तरिक मामलों में इन्हें काफी - स्वतन्त्रता दी 
गई है। इन जिलों सें राज्यपाल इन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित.करेगा। वह 
किसी क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है. तथा नया स्वायत्तपूर्ण जिला बना सकता है । 
'यदि किसी जिले में कई अनुसूचित जनजातियां हैं, तो राज्यपाल उन क्षेत्रों को 
'कई स्वायत्तपृण क्षेत्रों में बांट सकता है । प्रत्येक स्वायत्तपृण जिले में एक जिला- 
'समिति ( [08070 (:०णाली ) होगी । इस समिति में २४ से अधिक 
सदस्य नहीं होंगे और उनमें से कम से कम तीन चौथाई वंयस्क मताधिकार के 
आधार पर निर्वाचित होंगे। इसी प्रकार क्षेत्रीय समितियां ( रि८४/०07र्श 
(00०४० ) होंगी और उन्हें स्थानीय समितियां ([.0८४ (00णालो 
“57 50४78 ) स्थापित करने का अधिकार होगा। जिला और क्षेत्रीय 
समितियों को कानून बनाने. के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं । अपने क्षेत्राधिकार . 
के अन्तर्गत ये समितियां निम्नलिखित विषयों पर कानून वना सकती हैं--भूमि 
का उपयोग और स्वामित्व, अरक्षित जंगलों का प्रबन्ध, ग्रामों और कस्बों का 
अासन, इसमें पुलिस सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई शामिल होगी। हृषि के 
लिये नहरों का उपयोग ; चल कृषि का नियंत्रण 5 ग्राम-पंचायतों और कस्बा 
समितियों की स्थापना और उनके अधिकार ; प्रधानों. ( (5८३ ) की नियुक्ति 
और.उत्तराधिकार ; सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; विवाह और सामाजिक प्रथाएं । 
लेकिन ये सब कानून राज्यपाल की अज्ञमति के लिये भेजे जायेंगे और 
जब तक वह उन्हें अनुमति न दे दें, तब तक वे मान्य न होंगे। अन्य बातों 
के सम्बन्ध में राज्यपा् को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्र अथवा राज्य के 
बनाये हुए कानूनों में परिवर्तन कर सकेगा, जिससे वे स्वायत्तपूण जिलों और अ्रदेशों 
या क्षेत्रों ( १७९४०४७ ) में-लागू हो सके । ह 
जिला तथा क्षेत्रीय समितियों को कर लगाने का अधिकार भी होगा । अपने- 
अपने क्षेत्राधिकार में जिला - तथा क्षेत्रीय समितियां भूमि-कर या लगान, मकानों 
पर कर तथा व्यक्तियों पर कर छगा .सकती हैं और उन्हें वसूछ कर सकती हैं । 
इसके-अतिरिक्त जिला-समितियों को जिले में निम्नलिखित कर लगाने और वसूल 
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* करने के भी अधिकार होंगे--पेशों, व्यवसाय और सेवाओं पर ; सवारियों और 
नौकाओं पर, बाजार में ' आनेवाले माल पर $ नौका यातायात पर; शिक्षाल्य, 
अस्पताल और सड़कों के लिये कर । 

स्वायत्तपृर्ण जिलों में न्‍्याय-शासन के सम्बन्ध में राज्यपाल जिला-समितियों या 
क्षेत्रीय समितियों को अथवा इन संस्थाओं द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं को सन्‌. 
१९०८ की व्यवहार संहिंता और सन्‌ १८९८ की दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा 
करने और दंड देने के अधिकार दे सकता है। जिला समितियां तथा क्षेत्रीय 
समितियाँ, ग्राम पंचायर्ते या ग्राम अदालत स्थापित कर सकती हैं और इनके फेसलों 
के विरुद्ध अपील हो सकेगी । 

भाग (ख) इसमें आदिम जातियों के निम्नलिखित सीमान्त-क्षेत्र शामिलः 

हैं--(१) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त इलाका, जिसमें वालपारा सीमान्त इलाका, तिराप 
सीमान्त इलाका, अबोर पढ्ाड़ी जिला, भौर मिसिम पहाड़ी जिला भी शामिल हैँ 
और (९) नग्ा आदिम जाति क्षेत्र । 

ये सब ऐसे क्षेत्र हैँ, जिनमें अमी तक प्रायः स्थायी शासन नहीं है। 
कुछ भाग तो ऐसे हैं, जहां अमी तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा है। 
नया आदिम जाति क्षेत्रों में अभी तक नरमेघ होता है । इसीलिये इन क्षेत्रों की कुछ 
समय तक केन्द्रीय शासन के अन्तगेत रखना उचित सममा गया है, . संविधान 
में कहा गया है, कि इन द्ोन्नों का शासन राष्ट्रपति आसाम के राज्यपाल के जरिये 
करेगा; राज्यपाल उसका एजेंट होगा। राष्ट्रपति के एजेंट. की हैसियत से राज्यपाल- 
इन क्षेत्रों का शासन स्वेच्छापूर्वक करेगा। अर्थात्‌ उसे मंन्रि-परिपद्‌ की सलाह 
लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल जब उचित समझे, तब वह राष्ट्रपति 
की सम्मति से इन क्षेत्रों में स्वायत्तपृण जिलों में लागू होनेवाले कोई भी उपबन्धः 
लागू कर सकता हे । ॥$ 


अट्टाइंसवां अध्याय 
संक्रमणकालीन उपबन्ध तथा केन्द्र और राज्यों में 
वत्त मान सरकार 
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अनुच्छेद २६५ से २९२ में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबन्धों का वर्णन 
है। उनका उद्देश्य यह है, कि देश में निर्वाचनों तक केन्द्र तथा राज्यों में वही 
'सरकारे रहेंगी, जो संविधान प्रारम्म होने के पहले थीं।... १५ अगर्त सन्‌ १९४७ 
से अर्थात्‌ जिस दिन भारत स्वतन्त्र हुआ, २६ जनवरी सन्‌ १९७० तक, अर्थात्‌. _ 
जिस दिन नया विधान प्रारम्भ हुआ, भारत का शासनः सन्‌ १९३५ के शासन- 
कानून के परिवर्तित रूप के आधार पर होता था । * ; 

केन्द्रीय सरकार--केन्द्र में एक राष्ट्रपति है, जो विधान-सभा ( (07727 
प९7८ 43,४5९॥73779 ) द्वारा अनुच्छेद ३८० के अन्तर्गत चुना गया था । केन्द्र 
में एक विधामंडल हैं, जो भस्थायी संसदः है। संसद और विधान-सभा एक *ही 
संस्था थी। ' इसके सदस्य पहले राज्यों के विधानमंडलों के भी सदस्य थे। उनकी 
जगह नये सदस्य छुने गये ( अनु” ३७९ )। मंत्रि-परिषद्‌ वही रही,, जो संविधान 
आरम्भ होने के पहले थी ( अनु० ३८१ )। संघ न्यायालय उच्चतम न्यायालय 
हो गया। लेकिन केन्द्र की वत्तंमान सरकार नये विधान के उपवबन्धों के अनुसार 
क्राम कर रही है । 

राज्यों की सरकारे'--अथम अबुसूची के माय (क) के राज्यों में कार्यपालिका 
के प्रधान राज्यपाल होंगे । ये वही प्रधान हैँ, जो संविधान आरम्भ होने के पहले इन * 
« हाज्यों में इस पद पर थे। अंत्रि-परिषदें भी वही रहीं। विधानसंडलू भी वही 
रहे, जो संविधान ग्रारम्म होने के पहले बने थे। विहार, ब्रम्बईं, मद्रास और 
उत्तर-प्रदेश में विधानमंडलों में दो सदन हैं ; अन्य राज्यों में केवल एक सदन के 
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विधानमंडल हैं। लेकिन ये सब संस्थाएं और प्राधिकारी नये संविधान के अनुसार 
कार्य कर रहे हैं । रच 

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के ग्त्येक राज्य में ( विन्ध्य-प्रदेश को छोड़कर ) 
'एक राजप्रमुख है । उसकी स्थिति, कत्तेव्य और अधिकार बही हैँ, 
अथम अनुसूची के भाग (क) के राज्यों में राज्यपालों के हैं । ु 

हेद्राबाद में निजाम तथा मेसर्‌ और काइ्मीर में उन रियासतों के राजा ही 
'राजप्रमुख हैं। इनमें से कुछ में विधानमंडल हैँ तथा संबमें मंत्रि-परिप्दे हैं । 
“संविधान प्रारम्भ होने के कुछ दिन पहले विन्ध्य-प्रंदेशं- केन्द्र द्वारा शासित्त राज्य 
बना दिया गया। इन राज्यों की सरकारें भी इस समय नये संविधान के भन्ुसार 
कार्य कर रही हैं । 
अ्रथम भनुसूची के भाग (गो) के राज्यों का शासन केन्द्र द्वारा होता 
डे । |  . 

संविधान के अन्तर्गत पहिले के उच्च न्यायालय तथा अधीन न्यायालय भी 
काम कर रहे हैं। राज्यों में उच्च न्यायालयों के सिवा दंड और व्यंवद्वार के 
अधीन न्यायालय भी हैँ । प्रत्येक जिले में एक व्यवहार न्यायालय है, जिला 
न्यायाधीश उसका प्रधान होता है; उसके अतिरिक्त सह्दायक और अधीन 
न्योयाघीश भी होते हैं। उनको प्रारम्भिक तथा अपील दोनों प्रकार के 
“अधिकार होते हैं। वे मुंसिफों द्वारा किये गये मुकदमों की भपील सुनते हैं । 
प्रत्येक सबडिवीजुन में तथा छुछ चौकियों में मुंसिफ की भदालत है। दंड के 
"लिये प्रायः प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय है । सेशन अदालत कोई भी 
“दंड दे सकती है, लेकिन जब वह म॒त्यु दंड देती है, तो उसकी स्वीकृति या 
अनुमोदन उच्च न्यायालय द्वारा भी होना चाहिये। सेशन अदालत के न्यायाधिकारी 
सेशन जज और अतिरिक्त सेशन जज होते हैं। दंड सम्बन्धी महत्वपूर्ण मुकद्मों 
“में जूरी और असेसर न्यायाधिकारियों की सहायता करते हैं। सेशन अदालत 
-के अधीन कह अकार के न्यायाधिकारियों की अदालते' होती हैं । 
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. उन्तीसवाँ अध्याय 


उपसंहार में कुछ विचार 
(॥ ९स्‍्४ (णांपकाए 0950ए4णा5५ ): 


यद्यपि सारत के संविधान का रूप संघ-प्रणाली का है, परन्ठु उसमें स्थानीय, 
स्वायत्त को अपेक्षा केन्द्रीयदरण पर अधिक ज़ोर दिया गया है। संविधान, 
निर्माताओं का विचार यह रहा होगा कि देश में एक मजबूत और शक्तिशाली 
केद्दीय शासन रहना-चाहिये और राज्यों का स्वायत्त काफी सीमित रहना चाहिये, 
जिससे वह केन्द्रीय शासन के साथ संघर्ष न कर सके । यही कारण है कि 
हमारे संविधान में एकात्मक शासन के बहुत से ऐसे चिह् हैं, जो वास्तव में संघ. 
शासन के सिद्धान्तों के साथ मेल नहीं खाते। संघ-शासन में जो विशेषताएं 
होनी चाहिये, उनमें से प्रधान मानी गई हं-- दो प्रकार के शासनों का एंकही 
साथ अस्तित्र, एक स्थांनीय और दूसरी केन्द्रीय, इनकी नागरिकता भी दोहरी 
अर्थात्‌ अलग होती है । दूसरे न्याय-प्रणाली भी दोहरी होती है। तीसरे 
संविधान वेलोचदार होता है, अर्थात्‌ वह लिखित द्ोता है और उससें संशोधंन , 
करना आसान नहीं होता है.। संशोधन की रीति कठिन होती है। भारत का 
संविधान कठोरतापूर्वक-: इन सिद्धान्तों का पालन नहीं करता। केंद्रीय शासन 
राज्यों के बहुत से कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान की जो एकात्मक 
विशेषताएं हैं, वे पाठकों की जानकारी के लिये नीचे दी जाती हैं: । ह । 


संविधान की एकात्मक विशेषताएं (]96 एक्राधयए ए८६ए7९७ 
रण घाह (०7शाप्रधंणा )--३१). आपात या संकट के समय में राष्ट्रपति 
विशेष अधिकार अहण कर सकता है, जिनसे राज्यों का स्वांयत्त स्थगित हो जायगा 
और सम्पूर्ण राज्य एकात्मक हो जायगा । 5 
(९) राष्ट्रपति किसी राज्य का शासन इस कारण अपने हाथ में छे सकता 
है कि उस राज्य में संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो रहा था । 
45 


२७४ मारत का संविधान 


(३) संविधान में सम्पृण मारत के लिये एक ही नागरिकता है। अमेरिका 
की तरह राज्यों में अछग नागरिकता नहीं है । 

(४) संविधान में केवल एक ही भ्रंकार की न्याय-प्रणाली है । राज्यों के 
लिये अलग न्याय-प्रणाली नहीं है । -अमेरिका में प्रत्येक राज्य की अपनी ख्तन्त्र 
न्याय-प्रणाली है। वहां राज्य के न्यायालयों को अपने क्षेत्रों में पूण अधिकार 
प्राप्त रहते हैं। संघ के न्यायालय उस क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते । इस प्रकार 

अमेरिका में संघ और राज्य के न्‍्यायाल्य समानान्तर और बराबरी से चलते हैं। 
परन्तु भारत में न्‍्याय-प्रणाली नीचे से ऊपर की तरफ चलतो है । सबसे ऊपेर 
उच्चतम न्यायालय है । अन्य न्योयालय उसके अधीन होते चलते हैं । 

(५) संविधान में केवल एक निर्वाचन आयोग का उपबन्ध है और उसके 
सद्स्य रांह्रपंति द्वांरा नियुक्त होंगे । एक यही निर्वाचन आयोग केन्द्र और राज्यों 

' के विधानंमंडलों के निर्वाचनों का प्रवन्ध और देख-रेख करेगा। 

(६) महलेंखा परीक्षक राष्ट्रपति. द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह 
केन्द्र तथा राज्यों की अंथेःव्यवस्था की देख-रेख करेगा । 

(७) अखिल भारतीय नौकरियों के प्राधिकारियों की नियुक्ति संघ छोक-सेवा- 
आयोग द्वारा होंगी,:लेकिन वे संघ और राज्य सरकारों दोनों के अन्तंगेत काम 
करेंगे। । 

(८) कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संसद्‌ अकेली संविधान में संशोधन 
कर॑ संकेती है। अर्थात्‌ उसे राज्यों के विधानमंडलों की 'अंनुमतिःकी आवश्यकता 
नहीं है । इसलिये संविधान उंतना वेलोचदार ( रित४0 ) नहीं है, जितना 
कि संघ प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिये । | 

: (९) वित्तीय आपातकाल की घोषणा करके - राष्ट्रपति: राज्यों के कर्मचारियों 
. के वेतन और भत्ते कम कर सकता है । 5 

(१०) संविधान. के अनुसार राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा । - 


| 


3 
के 





तीसवाँ अध्याय 


भारत और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
( वी व ॥॥6 (णााधएणाश€रथ ) 


भारत त्रिटिश-राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। यद्यपि संविधान के अनुसार 
भारत सम्पूर्ण प्रभुख-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, फिर भी अप्रेल सन्‌ 
१९४९ में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों की जो सभा हुईं थी, उसमें स्वेमत से 
यह निर्णय हुआ था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रद्द सकता है। २५ अग्रेल 
सन्‌ १९४९ को राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें अपने 
निणेय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहा था-- . | 3 5 

“मारत सरकार ने राष्ट्रमंडल की अन्य -सरकारों को यह. सूचना दी है कि 
भारत में जो नया संविधान बनाया जा रद्दा है, उसके अन्तगंतः मारत के लोगों कौ 
इच्छा देवा को सम्पूणे प्रभुत्व सम्पूण लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने की है। लेकिन 
साथ ही भारत सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है, वह राष्ट्रमंडल की पूणे सदस्य 
रइना चाहती है। राष्ट्रमंडल खतन्त्र देशों का स्वेच्छापूवंक बनाया हुआ संघ है 
और राजा उसका श्रधान होता है। भारत राजा की इस स्थिति को स्वीकार 
करता है । राष्ट्रमंडल-के अन्य देश जिनकी स्थिति में इससे: कोई -:परिवर्तन नहीं 
होता है, मारत को इस घोषणा के अनुसार उसकी सदस्यता को स्वीकार करते हैं 
और मान्यता देते हैं । है ः 

“इस आधार पर ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दक्षिणी -अफ्रिका, 
भारत, पाकिस्तान और सीछोन यह घोषणा करते हैं किःवे राष्ट्रमंडल के ख्वतन्त्र, 
और समान सदस्य हैं और वे शान्ति, खवतन्त्रता और उन्नति के लिये सहयोगपूर्वक, 
काम करेंगे।”” पा 

राष्ट्रमंडल की सदस्यता के सम्बन्ध में लंदन में जो यह सममौता हुआ हे 
उसे भारत की संविधान सभा ने १७ मई सन्‌ १९४९ को अपनी स्वीकृति दी । 


र्उट भारत का संविधान 


राष्ट्रमंडल की सदस्यता का एक अर्थ और है। ब्रिटेन में रहनेवाले भारतीय 
नागरिकों की कानूनी, स्थिति और सुविधाएं वही रहेंगी, जो उन्हें पहले ब्रिटेन की 
प्रजा होने के नाते प्राप्त थीं। ब्रिटिश पालियामेंट इसके लिये एक कानून ( [709 
[एगाभ्ंवपफ्थापंग शि०रएंआं०7] 0०८ ) भी बनाया है, जिससे ये अधिकार 
और सुविधाएं बनी रहें) इसी गकार भारत में रहनेवाले ब्रिटिश नागरिकों को भी 
इसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी और मारत की संसद इसके लिये उपयुक्त उपबन्ध 
करेगी । इसी तरह राष्ट्रमंडल के अन्य देझों में मी, पारस्परिकता के आधार पर 
भारत के नागरिकों को कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, यद्यपि वे वास्तविक की अपेक्षा 
काल्पनिक ही अधिक हैं । ह . 

राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत को कुछ वास्तविक राजनेतिक और आशिक 
लाम श्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिये राष्ट्रमंडल के सदस्य एक दूसरे को 
व्यावसायिक सुविधाएं और सेनिक सहायता दे सकते हैं । लेकिन इस समय इनके 
सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । रद 


हक रे 


परिशिष्ट 
. पर 
ष्ट्पति के निर्वाचन को प्रणाली ._ 

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-गण 

( ४॥९८८०7४ (00०8० ) द्वारा हीगा। इस गण के सदस्य संसद के दोनों 
ः. संदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधान-समाओं के निर्वाचित सदस्य हॉंगे। 
संविधान में दी हुई राष्ट्रपति के निर्वाचन की अरणाली काफी उलमी हुई भी है। 
इस प्रणाली का उद्देश्य यह है, कि इस , सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्त 
एक-सा रहे । साथ ही संघ और राज्यों के बीच में मी समानता याःसंठुलन रहे । 
इस प्रणाली के अनुसार किसी राज्य की विधान-समा के एक सदस्य द्वारा दिये जाने- 
वाले मतों की संख्या इस प्रकार निश्चित होगी । राज्य की जनसंख्या में विधान- 
समा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का माय दिया जायगा । फिर भागफल या 
लूब्धि ( ()प00८7१६ ) में १,००० का माग दिया जायगा। अब जितना 
'मागफल आयेगा, उतने ही मत प्रत्येक सदस्य दें सकेगा । एक उदाहरण ले छिया 
जाय, मान लो, उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या ६,१६,२०,००० है। उत्तर-प्रदेश में 
विधान-सभा के: सदस्यों की संख्या ४३० है। अव यदि जनसंख्या में ४३० का 
साय दिया जाय, तो भागफलछ १,४३,३०२ भाता है। इस संख्या में १,००० 


'का भाग देने से भागफल १४३८-८८ आता है। इसलिये उत्तर-प्रदेश:की विधान- 


सभा का प्रत्येक सदस्य १४३ मत देगा। यदि शेष रे या उससे अधिक हो तो 
एक मत और बढ़ जायगा । 

भव राज्यों की विधान-समाओं के निर्वाचित सदस्यों की जो कुछ मतसंख्या 
डोगी, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया 
जायगा। जितना भायफल भायेगा, उतने मत संसद का एक सदस्य दे सकता है । 
- $ यदि शेष आधे से अधिक है, तो एक मत बढ़ जायगा और यदि आधे से कम है, 


। भारत का संविधान 


तो उसे छोड़ दिया जायगा )। अब यह स्पष्ट हो जाता है, कि विधान-सभाओं 
के सदस्यों द्वारा दिये जानेवाले मतों की संख्या संसद के दोनों सदनों द्वारा द्यि 
जानेवाले मतों की संख्या के बरावर होगी ।. 

राष्ट्रपति का निर्वाचन आजुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार .पर एकल संक्रमणीय 
मत ( 9एष्टी० [727र्श८7४०९ ५४०६८ ) द्वारा होगा। इसलिये निर्वाचन- 
गण का अत्येक सदस्य जो मत देगा, वह ऊपर दी हुई प्रक्रिया द्वारा आप्त संख्या के 
बराबर होगा । : 


- समाप्त . 


